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जिस वस्तु को आपके चरणों में बेठकर प्राप्त किया है, वही मेंट 


करने चला हूँ; यह घृष्टता सम्रको जा सकती है, किन्तु मैं तो इस 
पुस्तक को परीक्षा रूप में लेकर उपस्थित हुआ हूँ | आशा है कि आप 
इसे स्वीकार कर मुझे क्ृतार्थ करेंगे | 
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निवेदन ््ि ४ 

“भारतीय सहकारिता अन्दोलन” के चतुर्थ संस्करण पाठकों क॑ 
पैक में उपस्थित करते हुये हृदय को अत्यन्त. इप हो रहा हे स+्मवर 

भर इस विषय पर पुस्तक लिखने का प्रयास मी न करता, यदि श्रीयुत्त 
अग्रकानदास जो केला मुझे पुस्तक लिखने पर वाध्य न कर देते । 5 

केला जी साहित्यिक तपस्वी हैं, भारतोय अन्थमाला के द्वारा अथ शार्ज्र 
तथा राजनीति साहित्य उत्पन्न करके, उन्होंने हिन्दी छी मद्दान सेवा क॑ 
है। कोई भी उनके सम्पक में आकर मातृभाषा को पुष्पांजलि चढ़ारे 

बिना नहीं रह उुकता । यही मेरे साथ हुआ। केला जी को हिन्दी ३ 
सहकारिता? पर एक भो पुस्तक न होना खटक रहा था। स्वयं अन्य 
पुस्तकों के लिखने में व्वस्त होने के कारण उन्होंने मुके पकड़ा, औरः 

गुझे यह पुस्तक लिखनी पढ़ी | “ 


सहकारिता आन्दोलन के बिना मारतवर्ष के आ्रामों का उद्धार नई 
हो सकता | रूस, आवयलेंड, चीन 'तथा-इटली में तो इस आन्दो- 
ल्न की बदोलत किसानों की काया पलट गई। , सारतवर्ष में जहाँ 
किसानों के बीवन-मरण का प्रश्न उपस्थित है, बिता इस आन्दोलन 
के यति ही नहीं हे । अंग्रेजी में इस विषय पर इजारों सुन्दर ग्रन्थों क॑ 
रचना हो चुको हे, किन्तु अंग्रेजी न पढ़े हुए कह पुस्तकों रे 
कोई लाम नेहीं उठा सकते । हिन्दी सापी इस अ्रद्भुत 
झक्ति को जान सके, इसी उद्दे श्य से यह पुस्तक लिखी/»ई । 
इस पुस्तक के पिछुले संस्करण्यों का आशा से अधिक स्वागत हुआ | 
संयुक्तप्रान्त, ग्वालियर, इंदौर तथा अन्य राज्यों के सहकारिता विभागों 
ले इस पुस्तक का यथेष्ट प्रचार किय। | कई स्थानों पर यह सहकारिता 
विभाग के कमसलारियों के लिये पाठ्य पुस्तक बना दी गई | कुछ आम- 
आधार संस्थाओं ने इसको प्रोत्साइन दिया--काशी बिचापीठ और आम 


है, 


( २१ ) 


विद्यालय, सेयांव, में यह पाठ्य पुस्तक बनाई . गई । इससे यह सिद्ध 
होता हैं कि हिन्दी जमत को इस. प्रकार की पुस्तक की बहुत 
आवश्यकता थी | 

पिछले पन्दरइ क्यों में सहकारिता-आन्दोलन की गति-विधि में 
बहुत मह्त्वपूर्ण परिवतंन दुए हैं। उदाइरण के लिये 'फुटकर एक 
उद्दे श्य वालों उकारी समितियों के स्थान पर एक गाँव में एक हे 
बहु-उद्द श्य सहकारी समितियों को स्थापना, ग्रारयथ सहकारी साख 
समिति के दायित्व कों परिमित कर देने का अस्ताव, रिक्रव बैंक का 
सहकारी साख आन्दोलन आदि से सम्बन्ध, इत्या दे । भारत में सन्‌ 
१८३४ के शसन विषान के भ्रनुपार प्रान्तों में उत्तरदायी म॑ त्रिमएडलों 
की स्थापना हुई, ओर उन्होंने सहकारिता आन्दंलन का उपयोग" 
आम-सुधार शद-उद्योग-घंधों की उन्नति तथा गाँवों के स्वास्थ्य-सुधार . 
ओर कृषि सुधार के लिये किया, और उसे खूब प्रोत्साइन दिया | ह 

इसी समय में त्रिहदर, मध्यप्रान्त. बरार सिंध, बच्छौल तथा कई 
अन्य पान्‍्तों में सहकारिता आन्दोलन के नवीन संगठन की योजनाएं 


बनाई गयीं। इसके उपरांत महायुद्ध आरम्म हुआ और उसका भी” 


इस आन्दोलन पर गहरा प्रभाव पढ़ा। अस्तु. इन सभी बातों को ध्यान 
में रखकर पुस्तक का संशोधन किया गया है | लेखक ने इस बात को 
भरसक चेध्टा को है कि आन्दोलन का स्पष्ट और सम्पूण रूप 
पाठकों के सामने रख दिया जावे। 

अताव्दियों बाद अब प्रारत स्वतन्त्र हुआ है। केन्द्र तथा 
तथा प्रान्तों में राष्ट्रीय सरकार- स्थापित हो गई है । यह स्वामाविक है 
कि. राष्ट्रीय. सरकार कोटि कोटि_ग्रामवरासियों के. आर्थिक निर्माण की ' 
चात सोचे । हमारे गांवों का आर्थिक >िर्माण, बिना सहकारिता के 





9 आपनाये, हो हो नहीं सकता | इधो उद्देश्य से भरत सरकार ने श्री 
. सरिया महोदय की अध्यक्षता में सहकारी योजना समिति (कोआपरेटिव 
प्लेनिंग कमेटी) बिठाई थी जिसकी रिपोर्ट श्रभी हाल में प्रकाशित हुई 


( हे) 


है। समिति ने सहफारिता: आन्दोलन का मार्ग निर्देश, किया हे,। 
समिति के प्रस्तावों का विशेष: महत्व है, इस कारण “सहकारी योजना 
सम्रिति की रिपोर्ट! एक पृथक्‌ परिच्छेद ही लिख दिया गया है | 
गैडगिल्न कमेटी ने ह्विस कृषि साख कारपोरेशन की स्थापना की 
सलाइ दी थी भारत सरकार ने उसको मान लिया है। उस कारण 
उसपर भी एक परिच्छेद जोड़ा है | ्ि 

भविष्य में भारतीय राष्ट्र निर्माण थोजना में इमें सहकारिता आंदो- क्‍ 
लगन का बहुत अधिक उपयोध् करना पड़ेगा | उसकी सहायता के बिना | 
भारतीय श्रार्थिक समस्यात्रों में से बहुतों का इल निकल सकना 
असम्भव होगा । इस ह.ष्ट से विच रवान व्यक्ति को. विशेषकर उन ह 
रचनात्मक कय॑ करनेवालों को, जो देश के सामाजिक तथा आर्थिक 
चौवन का नव-निर्माण करना चाहते हैं, यह पुस्तक सहकारिता आ/म्दो- 
लन क। यथेध्ट परिचय करादे, इसका विशेष ध्यान रखा गया है | 

केमशः भारतीय विश्वविद्यालय हिन्दी वी शिक्षा का म ध्यम बना 
रहे हे । एक के बाद दूसरा जिश्व विद्याक्य श्रग्नेजी के मोह को छोड़ 
रहा हैं ऐसी दशा में तहका रता विषय पर विश्वांबद्यालय के उपयोग 
के लिए एक प्रमाणिक पुस्तक हिन्दी को दी जा सके इसका लेखक ने 
पूरा प्रयत्न किया हे । ' 
.._ चहा-बहाँ लेखक को ऐसा अनुभव हुआ है कि विदेशों में सह- 
कारिता के द्वारा उन उमस्याओं को तफलता-पूर्वक हल किया गया है, 
जो आज हमारे देश के सामने उपध्यित हैं, वहाँ वहाँ विदेश ह्ली उन 
सहकारी संस्थाश्रों का भो वितरण दे दिया गया है । क्‍ 

गुझे विश्वास है कि पुस्तक भारत के अपंरूप निर्धन मजदूरों और 
आमब्ात्तियों की सेवा करनेवांली गैर-सरकारों संस्थाओं, उनसे सम्बन्ध 
रखनेबाल्े सरकारी विभाग के कार्यकर्ताओं, तथा इस विषय का 
अध्ययन करनेवाले विद्यार्थियों के लिए विशेष उपयोगी होगी । 
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----+->ह6-+--- 
समाज म रहकर मनुष्य बिना एक दूसरे से साथ सहयोग ,किये, 
'क दिन भी अपना काम नहीं चला सकता। सभ्यता के प्रारस्मिक 
'काल में भी मनुष्य-्समाज सहकारिता के छिद्धान्तों को समझता था 
और ब्यवहा रिक जीवन में उसका उपयोग भी करता था। यदि - मनुष्य- 
सम्ताज सहकारिता को न अपनाता तो मनुष्य-जा|ति आज इतनी उन्नत 
सथा समय कदाषि न होती | श्राज से हजारों वर्ष पहले हो अनुभव से 
यह ज्ञात हो गया था कि मनुष्य-जीवन, बिना एक दूसरे से सहयोग 
केंये, असम्मव होजायगा | क्‍ 
: ४४, 'आज-कल का युग प्रतिस्पधों का युग कष्ट जाता है | साधारणतया 
यह समझा जाता है कि जो प्रतिस्पर्धा में नहीं ठहर सकता, उसके लिये 
उचार में कोई स्थान नहीं है। इस कारण लोगों की यह घारण बन 
हैं है कि मनुष्य-जीवन का मूल मन्त्र प्रतिस्पर्धा है; किन्तु देखने से 
के; दोता-है कि मनुष्य-जीवन का मूल-मन्त्र सहकारिता है, न कि 
सिल्पर्धा | मनुष्य एक दूधरे पर अपनी साधारण आवश्यकताश्रों के 
तज्ये इतना अधिक निभर है कि यदि एक दिन के लिये मो उसको 
'पुसें का सहयोग न मिले तो उसका जीवन ही कण्ट्कमय हो जावे। 
. समाज में प्रत्येक मनुष्य की कार्य-शक्ति एकसी नहीं है। 
प्रहकारिता तथा अम-विभाग के बिना मनुष्य; समाज में रह कर, अपनो 
आवश्यकताएँ पूरी नहीं कर सकता । मनुष्य-समाज की उन्नति तथा 
क्रस्वता के विकास के लिये यइ आवश्यक है कि पूर्ण श्रम-विभाग का 
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सिद्धान्त काम में लाया जावे | यदि श्रधिक ज्ञमता वाले मनुष्य ऐफ़े 


साधारण कार्यों में अपनी शक्ति का दुरुपयोग करें, जिनको साधारण 


क्षमता वाले मनुष्य भी कर सकते हैं, तो समाज तथा मनुष्य को 


उन्नति में मारी बाधा पड़ेगी। मनुष्य-जाति तब ही उन्नति कर सकती 


है, जब मनुष्य को अपनी का्य-शक्ति के अनुसार किसी एक कार्य में 


विशेष योग्यता प्राप्त करने का अवसर दिया जावे | 
किसी मी वस्तु के तैयार कगने में हमें सेकड़ों मनुष्यों का 


सश्योग प्राप्त करना पड़ता है। मध्यप्रान्त अथ्यवा बम्बई आान्त का . 
किसान कपास उत्पन्न करता है। कपास उत्पन्न करने में उसे बहुत . 
से मनुष्यों का सहयोग प्राप्त करने की आवश्यकता पड़ती है। महाजन, . 
जमींदार, बढ़ई, लुद्दार तथा मजदूर उभी उसे कपास उत्पन्न करने में : 
सहायता देते हैं| दलाल, आढुतिया तथा व्यापारी उस कपास को मोल ' 
लेकर अथवा व्यवसायियों के लिये खरीद कर जिनिज्ञ फेक्टरी में ले - 
जाते हैं ! जिनिज्ञ फेक्टरियों में सैकड़ों मजदूरों के द्वारा कपास ओोदी : 
जाती हे और गाँठों में बाँध कर अहमदबाद, बम्बई अथवा जापान के 
कोग्रोगिक केन्द्रों को भेज दी जाती है | इस कार्य में भी बैलगाड़ी, 
मोटर, रेल और जहाजों पर कार्य करनेवाले, तथा व्यापारियों का : 


सहयोग होता है । इसके उपरान्त कारखाने में इजारों मजदूरों. मित्रियों 
तथा अन्य कार्यकर्ताओं की सहायता से कपड़ा तैयार किया जाता है | 
अन्त में वह कपड़ा रेलों, जद्ाजों, तथा बेलगाड़ियों और मोटरें के द्वारा 
दुकानदारों के पास आता है | ग्राइक्र उसको खरीद कर दर्जी से कोट, 


कमीज इत्यादि बनवाता हे, तब कहीं वह वस्य पहिन सकता है। जब 
तक इतने लोग एक दूसरे के साथ सहयोग न करेंगे, बस्न तैयार नहीं “ 


हो सकते 


इसी प्रकार किसान गांवों में रहकर गेहूँ तथा अन्य श्रनाज उत्पन्न 


करता है। अनाज उत्पन्न करने में तथा उसे शहरों तक लाने में सैकडों' 
मनुष्यों को सहायता की आवश्यकता होती है | कोई भी काम ले लिया / 


हक 
कक आकर 


न अल 


बन विन फिा 
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. जावे. बिना सहयोग के वह सरलता-पूर्वक नहीं हो सकता | आज इम 
लोगों का जीवन एक दूसरे के सहयोग पर इतना अधिक निर्भर है कि 
यदि सहकारिता के सिद्धान्त को त्याग दिया जावे तो यह ध्यान में भी 
नहीं आ सकता कि संतार का कार्य कैसे चल सक्रेगा। मनुष्य की शक्ति 
सहकारिता में छिपी हुईं है, और सहकारिता के द्वारा ही उसकी उन्नति 
हो सकती है | 

सहकारिता आन्दोलन क्य है, यह एक उदाहरण से स्पष्ट हो 
जावेगा। कल्पना कीजिए कि एक अंघा भिखारी एक अनजान स्थान 
पर पहुँच जाता है और अंधा होने के कारण भीख मांगने का कार्य 
नहीं कर सकता | साथ ही वहाँ एक लूला व्यक्ति भी है, जिसकी दोनों 
टांगे बेकार हो गई हैं, इस कारण वह भी मोख मांगने से मजबू, है । 
अन्न यदि वे दोनों सहकारिता के सिद्धान्त को प्रपनावों और अंधा 
लूले को अपने कंषे पर बिठा ले तो लूले की आँखें और अंधे की 
टांगें एक दूसरे से सहयोग करके एक सम्पूर्ण व्यक्ति का निर्माण कर 
सकती हैं और वे दोनों आसानी से भोख मांग कर अपना उदर पालन 
क्र सकते हैं ; संक्षेप में इम कह सकते हैं कि किसी उद्येश्य की प्राधि 
के लिए हम जब भाईचारे के आधार पर संगठित प्रयत्न करें और 
प्रतिस्पर्दा और शोषण को दूर करद तो उसे हम सहकारिता कहेंगे | 

मनुष्य-जाति अब सहकारिता के सिद्धान्त को भल्ली भाँति समझ 
गई. और इसको मनुष्य-जीवन के लिये आवश्यक समझती हैं। 
समाज में निबंल और सबलल, बुद्धिमान और मन्दबुद्धि, साइसी और 
कायर, चतुर और मूर्ख, शीघ्र कार्य करनेवाले तथा आलसो---पभ 
प्रकार के मनुष्य हैं। यदि समाज को उन्नति की ओर अग्रसर होना है 
तो इन सब को एक साथ काम करना होगा | यदि समाज प्रठिस्पर्षा के 
सिद्धान्त को अग्ना ले तो समाज की उन्नति ह्वी रुक जावेगी। ऋुछु 
लोगों का कहना है कि मनुष्य-जोवन एक भयझ्कूर संग्राम है और इस 
संग्राम में वही जीवित रहकर सफल दो सकता है, जो इसमें ठहर 


के 
५ 
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सके | जो निर्बल हैँ--जो जीवन-संग्राम में ठहर नहीं सकते, उनके लिये 
यहाँ कोई स्थान नहीं है | उनका कहना है कि यदि इस संग्राम में सबलों 
को निर्बलों की सहायता के लिये जाना पड़ा या श्रपनी गति को मन्द्‌ 
करना पड़ा तो उनकी व्यक्तिगत उन्नति में बाघा पड़ेगी; व्यक्तिगत 
उन्नति तथा यशापाजन के लिये सहकारिता नहीं, प्रतिस्पर्धा की 
आवश्यकता है, सहकारिता इसके लिए घातक सिद्ध होगी। सहकारिता- 
वादी शक्तातिजीवन के सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करते | यह छिद्धान्त 
मनुष्य को समाज के ऊपर बिठा देता हे, व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति 
के लिये सामूहिक स्वार्थ को ठुकरा कर अपने पथ पर अग्मसर द्वोना ही 
इस सिद्धान्त के माननेवालों का उद्देश्य होता है। यह सिद्धान्त 
व्यक्तिगत लाभ के लिये सामूहिक लाभ को नष्ट करने की शिक्षा देता 
है ओर समाज में घोर असमानता उत्पन्न करता है | श्राधुनिक युग में 
पूंजापतियों और अ्रमजीवियों में जो भयझ्कर संग्राम छिड़ा हुश्रा है, 
“पुंजीपतियों को नष्ट करदो” कौ जो आवाज चा रें ओर से सुनाई 
दे रही है, वह इस सिद्धान्त के द्वारा उत्पन्न हुई आथिक असमानता के 
कारण ही उठाई गई है। 

शक्तातिजीवन के सिद्धान्त को अपनाने का परिणाम हुआ व्यक्तिवाद 
का उदय; और उसने पू जीवाद को जन्म दिया। पूजीवादी युग में 
प्रतिस्पर्धा उद्योग-धन्धों का जीवन-प्राण समझा जाता है। लोगों का 
कहना है कि बिना प्रतिस्पर्धा किये एक फेक्टरी दूसरी फैक्टरी को बाजार 
में किस प्रकार हरा सकती है, ओर जबतक एक कारखाना दूसरे कारखाना 
से प्रतिस्पर्धा न करे तब तक वह आगे कैसे बह सकता है| इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि आज के औद्योगिक सज्भठन में प्रतिस्पर्धा का बहुत 
महत्व हे, परन्तु यदि ध्यान पूर्वक देखा जावे तो प्रतिस्पर्धा तभी प्रारम्भ 
होती हे. जत्र सईयोग का पूरा उपयोग कर लिया जाता है, नहीं »तो 
बड़े बड़े कारखानों को कच्चा माल तक न मिले | साथ हो प्रतिस्पर्धा के 
उपरान्त वे हो कारखाने फिर सहयोग भी करते हैं। उदाइरण के लिए 
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बैड और रेलवे एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं, परन्तु क्लियरिज्ञह्ा उस 
(निपटारा घर) स्थापित करके सहयोग के द्वारा बहुत से व्यथ के परिश्रम 
को बचा लेते हैं | इसी प्रकार बड़े-बड़े कारखाने यद्यपि अतिस्पर्धा करते हैं 
पर साथ ही मिल-मालिक-सद्ठ इत्यादि स्थापित करके अपने सामूहिक 
स्वार्थों की रक्षा करते हैं | इससे यह सिद्ध होता है कि आज के 
पू जीवादी युग में भी उद्योग घन्धों का मूल आधार प्रतिस्पर्धा न हाकर 
सहकारिता ही है. परन्तु एक स्थिति में प्रतिस्पर्धा भी अप्नायी जाती 
है | इसका परिणाम यह होता है कि समाज में कुछ थोड़े से 
व्यक्ति सम्पत्तिबःन श्रोर घनवान होते हैं उनके पास इतनी अधिक 
सम्पत्ति इकट्ठी हो जाती है कि वे राज्य को भी अपने सँकेतों पर चलाते 
हैं, और अधिकांश जनसमूह निनन्‍दा और निर्धनता का जीवन बिताता 
है| समाजवादी इस भयज्ञर आशिक असमानता को दूर करने के लिये 
ही पूं जीवाद को समाप्त कर देना चाहते हैं | 

आधुनिक आर्थिक सद्भठन में एक छोटी मात्रा में माल उत्पन्न 
करनेवाला कारीगर--जुल्ाह्ाा--सूती कपड़े की मिल की पतिस्पर्घा में 
टिक नहीं सकता । उसे विवश होकर अपनी आशिक स्वतन्चता से 
हाथ धोना पड़ता है; वह उसी कपड़े के मिल में काम करता है, जहाँ 
यू ज्ीपति उसका शोषण करने में सफल होता है। छोटा दूकानदार 
बड़े बड़े ब्यवस्थित स्टोरों की प्रतिस्पर्धा में लफ़्ल नहीं होता ! यही 
नहीं, याद एक निर्धन व्यक्ति खेती अथवा अन्य किसी उत्पादन कार्य 
के लिये ऋण लेता है तो उसे ७५ प्रतिशत तक सूद देना पड़ता है, 
ओर एक बड़ा मिल-मालिक & प्रतिशत में ही लाखों की पूजी पा 
जाता है। कहाँ तक कह्दा जावे, यदि एक निधन व्यक्ति आदा दाल 
इत्यादि आवश्यक वस्तुएं थोड़े थोड़े पेसों की ख़रीदता है तो उसको 
रह; खाद्य वस्तु ऊचे माव में मिलती है, और यदि कोई घनी व्यक्ति 
इकट्ठी सामग्री लेता है तो उसे बढ़िया वस्तु उचित मूल्य पर मिल 
जाती है। इतसे यह सिद्ध होता है कि आज के सक्षठन में जो निरबंल 
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हैं, निधन हैं, और जिनमें सबल और घनिकों की प्रतिस्पर्धा में खड़े 
होने को क्षमता नहीं हे, उनके लिए कोई स्थान नहीं है | तो क्या इसें 
इन असंख्य निधन और निर्बंल व्यक्तियों को नष्ट हो जाने देना 
चाहिये ! समाज के सामने यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, जितका निपठारा 
होना आवश्यक है । 

समाज अपने निबल सदस्यों को ठीक उसी प्रकार नष्ट होते नहीं 
देख सकता, जिस प्रकार माता-पिता अपने लँगड़े अथवा लूले पुत्र को 
मरते नहीं देख सकते । समाज का मूल मन्त्र शक्तातिजीवन न होकर 
“निबसों की रक्षा” होना चाहिये। यदि हम चाहते हैं कि समाज मैं 
उत्पन्न हुईं घोर आथिक विषमता के कारण हमें मयझ्लर क्रांतियों का 
सामना न करना पड़े तो हमें सहकारिता को श्रपनाना होगा | सहकारिता 
निबलों की रक्षा करती है, वह उनको निबंल नहीं रहने देती, वरन्‌्‌ 
उनको संगठित करके शक्तिवान बनाने का प्रयत्न करती है ।सहकारिता 
आ्रान्दोलन उन लोगों की उन्नति में बाधक नहीं होता जो शक्ति- 
वान हैं और प्रतिस्पर्धा में अयने पेरों पर स्वयं खड़े हो सकते हैं। 
सहकारिता का ऐसे लोगों से कोई सम्बन्ध नहीं | वह तो केवल निर्धन 
तथा निबंलों का आन्दोलन है; पारस्परिक सहायता और- सहानुभूति 
इसके मुख्य लिद्धान्त है. और सेवा इसका लक्ष्य है। 

यह तो पहले ही कहा जा चुका है कि मनुष्य का कोई भी काये 
बिना दूसरों के सहयोग के नहीं हो धकता, किन्तु श्राधुनिक औद्योगिक 
सज्जठन में घन-वितरण को प्रणाली इतनी दूषित है कि जो लोग उत्पा- 
दन काय में सहयोग देते हैं, उन्हें उचित हिस्सा नहीं मिलता। कुछ 
छोय तो उचित से अधिक पा जाते हैं और अधिक संख्या वालों को, 
जो निबल हैं, अपना हिस्सा भी नहीं मिलता । मिल्ल में काम करने 
वाला मजदूर, जो मिल्ल को सफलतापूबक चलाने के लिए. उतना ही » 
श्रावश्यक हे. जितना कि पूंजोपति अथवा मिल-मैनेजर, बहुत थोड़ी 
मजदूरी पाता हे, और मैनेजर और पू जीपति अनुचित रूप से सम्पत्ति 
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का अधिक भाग हड़प कर जाते हैं। किसान गेहूँ उत्पन्न करता है; 
दलाल, थोक व्यापारी तथा दूकानदार साधारण णश्हस्थ को रोहूँ पहुँचाने 
में सहयाग करते हैं; किन्तु गेहूँ का जो मूल्य ग्राइक देता है उसका 
यथेष्ट अंश किसान को नहीं मिलता; और दलाल, थोक ब्यापारी, तथा 
दूकानदार उसका बहुंत छा अंश खा जाते हैं | किसान को खेत की पैदा- 
वार का इतना कम मूल्य मिलता है कि खेत का खर्चा निकालने पर 
उसके लिये बहुत कम बचता है, वह उसके परिश्रम को देखते हुए कुछ 
भी नहीं होता | रेलवे लाइन को डालने का ठेका बड़ें-बड़े ठेकेदार लेते 
हैं. वे इजारों मजदूरों तथा कारीगरों क्रो रख कर काम कराते हैं। 
काम करनेवाले मजदूरों और कारीगरों को बहुत कम 
मजदूरी देकर, ठेकेदार सारा लाभ डकार जाता है। सहकारिता घन- 
वितरण की अन्यायपूर्ण प्रणाली को स्वीकार नहीं करती ओर इनको 
नष्ट कर देनाज्चाहती है | सहकारिता आन्दोलन वर्तमान दूषित प्रणाली 
का विरोध करता है ओर प्रत्येक मनुष्य को, जिसने सम्पत्ति के उत्पादन 
कार्य में सश्याग दिया है, उसके परिश्रम के अनुपात में सम्पत्ति देने का 
सम्थन कर्ता है। 

सम्पत्ति का उत्पादन केवल पू जी के ही द्वारा नहीं होता, उसके 
लिए, भ्रम को भी आवश्यकता होती है | पूंजीपति को श्रपनी पूजी पर 
सूद तो मिलना ह्वी चाहिए,, साथ ही वह जोखिम भी उठाता है उसके 
लिए भी उसे कुछ लाभ मिलना चाहिए। बेचारे मजदूर को तो 
पूजीपति पूरी मच्नदूरी भी नहीं देते । अ्रस्तु, यह सब तथा श्रन्य खर्चे 
निकालकर भी कुछ अतिरिक्त लाभ बचता है। प्रश्न होता हे कि वह 
अतिरिक्त लाम किसको दिया ज्ञावे ! आधुनिक ओद्योगिक संगठन में 
तो यह सारा का सारा पूजीपतियों को मिलता है। श्रमजीवी समुदाय 
कस कारण छ्ुब्ध हो उठा है। जब मजदूर लोग देख़ते हैं कि उन्हें 
कठिन परिश्रम करने पर भी मर पेट मोजन नहीं मिलता और पूजीपति 
अनन्त धन राशि प्रति वष इड़प जाते हैं तो स्वमावतः थे लोग 
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असन्तष्ट होते हैं। क्रमशः औद्योगिक देशों में श्रमणीवी समुदाय आज 
संगठित हा गया है और इस अत्याचार को सहन नहीं करना चाइता | 
ट्रेडयूनियन आन्दोलन इसी प्रयत्न का फल है | समाजवाद तो पूजी- 
पतियों के अस्तित्व को ही नष्ट कर देता चहता है | वह तथा श्रमजीबी 
आन्दोलन लाभ को केवल मजदूरों के डी लिए सुरक्षित रखना 
चाहते हैं | सहकारिता अश्रतिरिक्त ल्लाभ का न्यायपूर्ण विभाजन करना 
चाहती है और किसी एक वर्ग को दूसरे वर्ग पर श्रत्याचार नहीं करने 
देती । 

सहकारिता आन्दोलन एक आथिक आन्दोलन है। आज आशिक 
संगठन इस प्रकार का बन गया है कि पू जीपति श्रमज्जीबी वर्ग का: 
शोषण कर रहे हैं। फल-स्वरूप श्रमजीवी समुदाय पूजीपतियों के 
अस्तित्व को नष्ट कर देना चाहता है। दोनों वर्गों में मयड्डर युद्ध छिड़ा 
हुआ हे; दोनों एक दूसरे को दबाने का प्रयत्न कर रहे हैं । सहकारिता 
आन्दोलन एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाइता है जिसमें इस 
प्रकार युद्ध न होगा. जहाँ भिन्न-भिन्न वर्ग एक दुसरे का साथ देंगे, और 
आशिक विषमता का यह भयंकर रूप नष्ट हो जायगा | जब सपाज 
के निबल सद॒स्य किसी भी आर्थिक कार्य अर्थात्‌ उत्पत्ति उपभोग, 
विनिमय. तथा वितरण में उम्मिलित प्रयत्न से उत्पन्न हुए लाभ को 
आपस में न्यायपूर प्रणाली से बाँट लें तो ऐसे संगठन को सहकारी 
समिति कहेंगे |” कुछ लोग सहकारी समितियों की तुलना ट्रेड-थूनियन 
से करते हैं, किन्तु सहकारी समितियाँ इससे भिन्न हैं। ट्रेड यूनियन 
आधुनिक आशिक सल्जठन को स्वीकार करतो है और केवल श्रमजोवी 
समुदाय की आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहती है; यदि पूजीपति 
मजदूरों की माँग को स्वीकार नहीं करते तो ट्रेड-यूनियन हृड़तालों के 
द्वारा उनको विवश कर देती है | सहकारी समितियों के कार्य का दल 
दूसरा ही है, ट्रेंड-यूनियन विधातक कार्य करतो है, और सहकारो 
समितियाँ रचनात्मक कार्य करती हैं| 
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प्रयेक आथिक इलचल में सहकारिता के सिद्धान्तों का 
उपयोग किया जा सकता है | सहकारिता के सिद्धान्त को पूर्णतया 
समभने के लिये यह आवश्यक है कि हम सहकारी समितियों तथा 
आधुनिक ओद्योगिक संस्थाश्रों का सेद समझ लें । मान लो कि कुछ, . 
मोची अपनी छआथिक स्थिति का सुधारने की दृष्टि से, श्रपनी थोड़ी- 
थोड़ी पू जी को लेकर एक सन्ञठन में सम्मिलित होते हैं और निश्चय 
करते हैं कि वे सम्मिलित रूप में जूते का व्यवसाय करेंगे; समिति 
के कार्य का संचालन करने में प्रत्येक सदस्य का समान अधिकार दो, 
ओर बाषिंक लाम सद्यों की पू जो के अनुपात में न बाँटा जाकर, 
सदस्यों की जूतों की उत्पत्ति के अनुपात में बाँदा जावे, तो समिति 
को सहकारी उत्पादक समिति कहेंगे। 

सहकारी उत्पादक समितियों तथा मिश्रित पू जी वाली कम्पनियों 
में यही भेद हे कि एक तो मनुष्यों का संघ है और दूसरा पूंजी का! 
मिश्रित पूजो वाली कम्पनियों में कार्ब-संचालन का अधिकार 
तथा लाभ, हिस्सेदारों को पूजी के अनुपात में शे मिलता है। उत्पादक 
सहकारी समितियों के संगठन में मज़दूर पूर्जा को किराये पर लेकर, धन्धे 
की जोखिम उठाते हैं; किंतु पूजी वाली कम्पनियों में हिन्सेदार स्वयं 
कार्य न करके मज़दूरों को नौकर रखते हैं और धन्धे की जोखिम उठाते 
है | उत्पादक समितियां पूजी के लिये उचित सूद देता हैं औरलाम आपस 
में बांद लेती हैं; किन्तु मिश्रित पू जी वाली कम्पनियों में नि श्वत मजदूरी 
देकर मज़दूर रखे जाते हैं और लाम हिस्सेदारों में पू जी के अनुपात में 
बांट दिया जाता है | सहकारी समितियों में पू जो को श्रधिक महत्व नहीं 
दिया जाता । उसको सम्पत्ति उत्पन्न करने के लिये. एक साधन मात्र 
समझता जाता है| यही कारण है कि समिति के अस्येक सदस्य को केवल 
एक 'बोट' ;सत) मिलता हे, उसका समिति के कार्य-ल्ञ्वालन में उतना 
ही अधिकार होता है, जितना कि किसी दूसरे सदस्य का । परन्तु मिश्रित 
पू जी वाली कंपनियों में पू जी का हीं सर्वोच्च स्थान होता है, घन्धे क 
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लाभ तथा कार्य-सग्वालन-अधिकार हिस्सेदारों में पूजी के अनुगत 
में दिया जाता है । 
सहकारी समितियों और मिश्रित पूंजी वाली कंपनियों में एक 
और मौलिक मेद है| स्थापित हो जाने के उपरान्त कंपनी नये हिस्सेदारों 
को नहीं लेठी | अतएव जब करनी सफलता-पूर्वक चलने लगती 
है और बहुत श्रधिक लाम देने लगती है तो उसका सौ रुपये का 
हिस्सा हज़ारों में बिकता है | लेकिन सहकारी परमिति का द्वारसदैवखुता 
रहताहे। जब मी कोई व्यक्तिचाहे, उसका सदस्य बन सकता है | अतएव 
उनके हिस्सोंका मूल्यकमी बढ़ता नहीं। यहीं नहीं, कंपनियों में एक व्यक्ति 
चाहे जितने हिस्से खरीद सकता है और उसीके अनुपात में उसे कंपनी 
के प्रबन्ध में हिस्सा मिलता है. किन्तु सहकारी समिति में प्रत्येक व्यक्ति 
जितने हिस्से चाहे उतने नहीं ले सकता और यदि हिस्से कम या 
अधिक हों त॑; भी प्रत्येक सदस्य को केवल एक बोट का अधिकार 
होता है | 
इन दोनों में एक भेद और भी है, जो अत्यन्त महत्वपूर्ण है । 
प्रिश्चित पूजीवाली कम्पनियों की सफलता, अन्य कम्पनियों की 
प्रतिदन्दिता में सफलता-पूर्वक खड़े रहने पर निर्भर है । प्रत्येक 
कंपनी का अउना व्यक्तित्व होता है, और वह दूसरी कम्पनियों को 
ऊँचल कर आगे बढ़ने का प्रयत्न करती है। सहकारिता आन्दोलन 
इस व्यक्तिवाद क सिद्धान्त को नहीं मानता | सहकारी समिर्थियां एक 
दूपरे की प्रतिद्वन्दिता में नहीं खड़ी होतीं। वे मिल कर एक संघ की 
स्थापना करती हैं श्रौर उठके संरक्षण में कार्य करती हैं। यह संघवहकारी 
सम्रतियों को एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा नहीं करने देता। यद्यपि 
यह स्वीकार करना पड़ेगा कि व्यवह्वर में प्रदिस्पर्धा बिलकुल नष्ट नहीं 
हो गईं हे--और हहां तक सइकारिता आन्दोलन को अपने ध्येय रे 
कमफल है| कहनाचाहिए-- किन्तु इससे यह न समझना चाहिएकि यह 
सिद्धान्त ही गलत है। बात यह दे कि समाज्ञ का संगठन दषित है. 
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ओर जब तक सहझारिता के सिद्धान्तों के अनुसार समाज संगठित 
नहीं हो जाता, तब तक प्रतिस्पर्धा जड़ से नष्ट नहीं हो सकती | यदि 
उपभोक्ता भी अपने को सहकारी समितियों में संग्रठित करलें, 
और फिर संगठित उत्पादक सहकारी समितियों से अपनी आवश्यक 
वस्तुओं को खरीदें तो प्रतिस्पर्धा को नष्ठ किया जा सकता है। 
सहकारिता आन्दोलन का यही लक्ष्य है ।अस्तु, सहकारिता तथा अन्य 
प्रणालियों में यही मुख्य भेद है कि एक प्रतिस्पर्धा का समूल नाश 
करना चाहती हे; दूसरी प्रतिस्पर्धा को स्वीकार करती है | यह दो पहले 
ही कहा जा चुका है कि अभी तक यह सिद्धान्त पूर्णा रूप से कार्य 
में परिणत नहीं हो सका है 

सहकारिता आन्दोलन केवल सुम्पत्ति उत्यन्न करनेवालों की ही 
रक्षा नहीं करता. वह सब वर्गो' को सहायता पहुँँचाता है । आधुनिक 
ओद्योगिक संगठन में उपभोक्ता का वस्तुओं के मूल्य-निर्धारण में कोई 
हाथ नहीं होता, और न धन्घों के संचालन में ही उसकी आनाज सुनी 
जाती हे ।उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के बीच में श्रगणित दलाल काम 
करते हैं; ज्ञो उपभोक्ता तथा उत्पत्ति करनेवालों को लूटने हैं । उपभोक्ता 
वस्तु का जा मूल्य देता है, उसका बहुत थोड़ा अंश उत्पत्ति करनेवाले 
को मिलता है, अधिक अंश तो दलालों की जेब में जाता है। 
सहकारिता आंदोलन जहां यह प्रयत्त करता है कि उत्पादकों 
को श्रधिक से अधिक लाभ हो, वहाँ उसका यह मी प्रवत्न होता है कि 
उपभोक्ताओं को सस्ते दार्मों पर वस्तुएँ प्िलें. छिससे उनका बोर 
हलका हो | यदि देखा जावे तो लाभ उपभोक्ताओं स मिलता है; यदि 
उपभोक्ता तैयार माल को न लें तो केवल उत्पत्ति से लाम नहीं मिल 
सकता ! अस्त, सहकारिता आन्दोलन केवल अ्मजीबी तथा पू जीपति 
को&दी लाभ का अधिकारी नहीं मानता, वरन्‌ उपशोक्ताओं को भी 
लाभ के कुछ अंश का हकदार समझता है । सहकारिता के सिद्धान्ता- 
जुसार, समाज में केवल दो वर्ग होने चाहिएँ उत्पाद 5 और उपभोक्ता। 
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किन्तु इस पूँजीवाद के थुग में उपभोक्ता- तथा उत्पादक के बीच में 
अगरणित दलाल हैं, जो दोनों वर्गों को लूट रहे हैं | सहकारिता दलालों 
के द्वारा इन दोनों वर्गों के शोषण का धोर प्रतिवाद करती है ओर 
दोनों वर्गों को संगठित करके इतना समीप लाना चाहती है कि फिए 
दल्नाल्ों को आवश्यकता ही न पड़े | दलालों को श्रपने स्थान से हटा 
देना सहकारिता आन्दोलन का मुख्य उद्देश्य है। 

अब एक प्रश्न यह उठता है कि धन्धों का लियन्त्रण झिस वर्ग के- 
हाथ में होना चाहिये; धन्धों का संचालन उपभोक्ता करें झाथत्ञा 
उत्पादक | इस विषय में सहकारिता आन्दोलन में कार्य करनेवालों के 
दो मत है। एक मत के लोग कहते हैं कि उपभोक्ता वर्ग को घन्धघों 
का संचालन करना चाहिये. दूसरे म॒व के ज्ञोग यह अधिकार उत्पादक 
वर्ग को देना चाहते हैं| सहकारिता आन्दोलन में कार्य करनेवालों का 
बहुमत इस पक्ष में हैकि खेती-बारी को छोड़कर अन्य धन्धों के 
संचालन का अधिकार उपभोक्ता को होना चाहिए। इन धन्धों में 
काम करनेवालों की स्थिति मज़दूरी पानेवालों से अच्छी नहीं होती | 
जहा-जहाँ उपभोक्ता सहकारी समितियों का सज्गठन हुआ है और उनके 
तम्मिलित संघ ने स्वयं आवश्यक वस्तुओं को तैयार करे के लिये 
मिल और कारखाने खोले हैं, उनमें काम करनेवाले मजदूरों को उस 
कारखाने के संचालन में कोई अधिकार नहीं है। यद्यपि इन कारखानों' 
में मजदूरों की स्थिति साधारणतः कारखानों से बहुत अच्छी होता है, 
किन्तु उनका कोई श्रधिकार नहीं होता। हाँ, यदि वे भी उन उपभोक्ता 
समितियों के सदस्य होते हैं, जिनके सम्मिलित संघ ने |उस क (रखाने 
को चलाया है, तो वे उस रूप में उसकारखाने को व्यवस्था में भाग लेते 
है। मजदूरों को व्यवस्था में भाग न लेने देने का कारण यह भी है 
कि उससे व्यवस्थी के शिथिल होजाने का भय रहता है। जिन सहि- 
तियों में उत्पादक ही सदस्य होते हैं और वे हो मजदूर होते हैं, वहा 
ब्यवसत्या उन्हों के हाथ में रहती है। किन्तु कहों कहीं ऐसा देखने में'' 


सहकारिता के सिद्धान्त 


आता है कि ऐसी समितियों में मी उन सहकारी घाख समितियों 
अथवा सहकारी उपभोक्ता समितियों का व्यवस्था में अधिक अधिकार 
रहता है जो उत्पादक समितियों को पूजी देती है। ऐसी दशा में 
उत्पादक समिति के सदस्य अर्थात्‌ मजदूरों का व्यवस्था में नाम-मात्र 
का अधिकार होता है। जहाँ पक सहकारिता आन्दोल्नन उत्पादकों को 
उस धंघे की व्यवस्था का अधिकार नहीं दिला सका है, बहाँ तक उ0को 
अपने लक्ष्य में असफल हैं| समझना चाहिए | 

इज़लेंड मे इस प्रश्न को लेकर सहकारिता आन्दोलन में काम करने 
बालों में गहरा मतभेद है। जब इज्धलेंड के उपभोक्ता स्टोरों की होल 
सेल सोसायर्टी ने अपने सम्बंधित स्टोरों की आवश्यकताओं को पूरा 
करने के लिए अपने कारखाने स्थापित करना आग्म्म किए और गेहूँ, 
चाय, सब्जी, फल तथा मक्खन और दूध के लिए क्रमशः बड़े बड़े खेत 
चाय आर फलों के बाग तथा मक्खन के कारखाने स्था पितक रना आरम्भ 
कर दिया तो यह प्रश्न अधिक गम्भीर हो गया । जो लोग कि उत्पादक 
सहकारिता के सिद्धान्त में विश्वास करते हैं उनका कहना था कि यदि 
उपभोक्ता स्टोरों ने उत्पादन को भी अपने हाथ में ले लिया तो उनमें 
काम करने वाले मजदूरों का उसमें हाथ क्‍या रहेगा। वे पूंजी [दी ठयव- 
सस्‍था में जिस प्रकार उपेक्षित और पीड़ित हैं। उसी प्रकार सहकारी 
ब्यवस्था में भी उपेक्षित और पीड़ित रहेंगे। अतएव उनका कहना यह 
है कि उत्पादन का संगठन तो उनमें काम करने वाले मजदूरों के 
अधिकार में ही होना चाहिए । 

व्यवहार में आज सहकारिता आन्दोलन में काम करने वालों ने यह्द 
स्त्रीकार कर लिया है कि जहां तक खेती तथा उससे सम्बन्धित छोटे 
घंघों का प्रश्न है उनका संगठन सहकारी उत्पादक 8म्मितियों के द्वारा 
होना चाहिए और जहां तक बड़े कारखानों इत्यादि को स्थपित करने 
का प्रश्न है वहाँ उपभोक्ता सोसायटियों को उनको स्थापित करने की 
छुट रहना चाहिए | इसका मुख्य कारण यद्द है कि व्यवहार में बड़े-बड़े 
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कारखानों को उत्पृदक सइकारी समितियों के आधार पर संगठित करने 
में श्रमी तक सफलता नहीं मिलो है। अस्तु उनको होल-सेल सोसायटी , 


एक पूंजपिति के अनुसार हो चलाती है | 


सच तो यह है कि सहकारिता के आधार पर यदि इमें समाज के 
आशधिक जीवन को संगठित करना है तो हमें यह सिद्धान्त स्वीकार कर ' 
लेना चाहिए कि उत्गदन का संगठन तो उत्पादक समितियां ही करें 
और उपभोग का संगठन उपभोक्ता स्टोरों और उनकी होल-सेल सोसा- _ 


यटो द्वारा हो । परन्तु प्रश्न यह हो सकता है कि यदि उत्पादन का 
संगठन उत्पादक समितियां करेंगी तो वे अपने सदस्य अर्थात्‌ उत्पादन 
कर्ता के लिए वस्तु का अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त करने की चेष्टा 
करेंगी और यदि उपभोग का संगठन उपभोक्ता स्टोरों श्रौर उनकी 
होल सेल सोसायटी द्वारा हो तो वे अ्रपने सदस्यों के लिए. उसी वस्तु 
को कम से कम मूल्य पर प्राप्त करने की चेष्टा करेंगी। इस विरोधी 
दृष्टिकोश तथा स्वार्थ का समन्वय किस प्रकार हो सकेगा | 


यदि इम समाज में एक सहकारों आदर्श की कल्पना करना चाहते 
हैं और वास्तव में एक सहकारी समाज का निर्माण करना चाहते हैं तो 
यह आवश्यक होगा कि हम एक केन्‍्द्रोय संगठन करें जिसमें उपभोक्ता 
स्टोरों तथा उत्पादक समितियों के प्रतिनिधि हों जो उत्पादन ब्यय 
इत्यादि को ध्यान में रखकर प्रत्येक वस्तु का मूल्य निर्धारित करदें श्रौर 
उछो मूल्य पर उत्पादन समितियां अपनी बस्तुओं को उपभोक्ता रुटोरों 
को होल सेल सोसायटी को दे दें । इृ॒॥ प्रकार उत्पादक तथा उपभोक्ता 
दोनों ही व्यापारियों तथा दलालों के शोषण से बच जावेंगे और 
उपभोक्ता अपनी वस्तु को उचित मूल्य पर पाजावेगा तथा उत्पादन 
करने वाला अपने तैयार किए. हुए माल का अथवा पैदावार का उचिल 
मूल्य पाजावेगा | जब्र तक इस प्रकार का कोई सगठन नहीं होता तब 
तक सहकारिता आन्दोलन अपूर्ण रहेगा। परन्तु आज तो अधिकांश 


जज 
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देशों में वह स्थिति आई ही नहीं है अतएव व्यवहार में अभी इसका 
विशेष महत्व नहीं है ! 

यद्यपि सहकारिता श्रान्दोलन विशेषकर आशधिक आन्दोलन है, 
किन्तु इसकी नींव ऊँचे आदश पर जमाई गईं है। यह आन्दोलन समाज 
में एक नवीन भावना को जाणत करता है। स्वावलम्बन तथा प्रात॒भाव 
ही वह भावना है, जिसके बल पर यह आन्दोलन खड़ा किया गया है ! 
सहकारिता आन्दोलन समाज में किसी एक वर्ग का अत्याचार सइन नहीं 
करता, बह तो समाज के सदस्यों में आत्मनिर्भरता तथा भाईचारे का 
भाव उत्पन्न करता है| सब मिलकर एक उद््‌श्य के लिए प्रयक्ष करें, 
यही सहकारिता का अथ है। व्यक्तिवाद को हटाकर सहकारिता आन्दो- 
लगन सामूहिक स्वाथ को प्रधानता देता है।पू जीवाद के यग में व्यक्ति- 
भत स्वार्थ की प्रधानता है । किन्ठ सहकारिता समूह को व्यक्ति के 
ऊपर रखती है । 

पूजीवाद के युग में आर्थिक असमानता तथा अन्य दोषों के 
कारण समाज घत्ररा उठा है| कोई-कोई तो पू जीवाद को समूल नष्ट 
कर देना चाहते हैं। समाजवाद इसी असमानता को नष्ट करने का 
एक प्रयोग है । किन्तु सहकारिता आन्दोलन समाजवाद के सिद्धान्तों 
को स्वीकार नहीं करता । बीसबीं शताब्दी में सहकारिता आन्दोलन ने 
यथेष्ट उन्नति की है; और आशा है भविष्य में, समाज के निर्बल सदस्यों 
की शआधिक स्थिति के सुधारने में, इसका अधिक उपयोग किया 
जावेगा | 

सहकारिता के सिद्धान्त को मोटे रूप में समझने के लिए एक 
उदाहरण लीजिए | एक गाँव के तीस निवासी समीपवर्ती नगर में 
श्रपना दूध बेचने जाते हैं। पाठकों ने प्रातः काल देखा होगा कि. 
शहूरों में प्रत्येक ओर से आमवासी अपनी छोटी-छोटी मठकी में थोड़ा- 
थोड़ा दूध लाकर शहर में इलवाइयों को बेच जाते हैं। इसका परिमाण 
यह होता है कि प्रत्येक किस।न का प्रतिदिन तीन-चार घंटा समय ब्यर्थ 
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नष्ट होता है। यदि वे सब मिलकर एक समिति स्थापित करते 
आऔर गाँव के सभी सदस्थों का दूध बारी-बारी से शहर में आकर बेच 
जावे तो प्रत्येक किसान को महीने में केबल एक बार ही शहर जाना 
होगा । इससे केवल यद्दी लाभ न होगा कि ग्रत्येक किसान का २६दिन 
का प्रेश्रम बच जावेगा, वरन्‌ यह भी लाभ होगा कि जब ३० वयक्तियों 
का दूध इकट्ठु बेचा जावेगा तो उसके अच्छे दाम मिल सकेंगे। इन 
३० दूध बेचनेवाले किप्तानों के संगठन को सहकारिता कहेंगे | 
जहाँ सहकारिता आन्दोलन जनता की आथिक स्थिति में 
सुधार करना चाहता है वहाँ वह उसका नैतिक धरातल भी ऊंचा उठाना 
चाहता है। सामूहिक रूप में कार्य करने की भावना, आतुभाव, सच्चाई 
और ईमानदारी, स्वावलम्बन की भावना, इत्यादि आधारभूत नैतिक 
सिद्धान्तों को अपनाने के कारण, जिन पर सहकारिता आन्दोलन का 
भवन खड़ा किया गया है, वह व्यापार और व्यवसाय में नैतिक पुद 
देने में सफल हुआ है | जो लोग सहकारिता आन्दोलन में कार्य करते 
हैं, उन्हें इस आन्दोलन के इस नेतिक पक्ष को न भूल जाना चाहिए। 
यदि सहकारी समितियों में नेतिकता की ओर ध्यान न दिया गया तो 
वे महाजनी की अच्छी दुकानें हो सकती हैं किन्तु सहकारी समितियां 
नहीं हो सकतीं । 
आज संसार में समाज के आशिक संगठन के तीन आदर्श हमारे 

सामने उपस्थित हैं---पजीवाद, समाजवाद और लहकारिता। पजीवा 
में उत्पादकों अर्थात्‌ मजदूरों और उपभोक्ताश्रों का व्यवसाथियों तथ 
बीच के दलालों द्वार खूघ ही आशिक शोषण होता है । पू जीपरि 
मजदूरों को कम मजदूरी देकर शेष सब अपनी तिजोरी में रख लेता 
पू जीवादी व्यवस्था में लाखों का शोषण होता है और उसका ला 
एक का मिलता, है | धनी अधिक घनी होता जाता है और निर्ध 
अधिक|धिक निधन होता जाता है | पू जीवादी उयवस्था का आदर्श 

सब एक के लाभ के लिए [? 
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पू जीवादी व्यवध्या द्वारा उत्पन्न भयंकर आयि के विषमता की 
प्रतिक्रिया समाजवादी व्यवस्था में हुईं है | इस व्यवस्था में घनोत्पादन 
के साधनों पर व्यक्ति को अपना अधिकार नहीं करने दिया 
जाता । उन पर राष्ट्र का स्वामित्व स्थापित कर दिया जाता है, और 
उत्पन्न हुए घन का वितरण भी राष्ट्र के अधिकार में होता है। राष्ट्र 
प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार उसे देता है। व्यक्ति की 
आशिक स्वतंत्रता पर राष्ट्र का नियंत्रण हो जाता है। संक्षेप में 
हम यह कह सकते हैं कि समाजवादी व्यवस्था में “प्रत्येक व्यक्ति 
शज्य अथवा राष्ट्र के लिए होता है? | समाजवादी व्यवस्था में राज्य 
जो समाज का प्रतीक है, स्वोपरि होता है; उसमें व्यक्ति का कोई 
महत्व नहीं होता । 

सहकारी व्यदस्था इन दोनों से ही भिन्न है। उसमें न तो व्यक्ति 
की स्वतंत्रता का ह्टी श्रपहरण होता है और न ॒ व्यक्ति द्वारा सप्राज के 
अधिकांश जनों के शोषण की छूट हो होती है | सहकारी संगठन स्वतंत्र 
व्यक्तयों के सामूहिक संगठन को कहते हैं | सहकारी व्यवस्था में 
व्यक्तिगत सम्पत्ति की मनाहदी नहीं होती | व्यक्तिगत लाभ से आर्थिक 
प्रयत्न में जो प्रेरणा मिलती है, सहकारी व्यवस्था में रहती हे, 
किन्तु व्यक्तियों का एक पू जीपति द्वारा आर्थिक शोषण नहीं हो पाता । 
संक्षेप में इम कह सकते हैं कि सहकारिता का श्रादर्श है--“सब एक 
के लिए और एक सारे समाज के लिए ।” 

मनुष्य-तमाज आज एक बड़ी उलमन में फंसा हुआ है। एक 
ओर पूजीवाद की आन्तरिक बुराइयों के कारण पूंजीवाद को जन- 
साधारण घ॒णा से देखते हैं | जिन देशों में पूंजीवादी पद्धति का बोल- 
बाला है वहाँ अनन्त घनराशि कुछ थोड़े से पूंजीपतियों के हाथ में 
इकट्ठी हो जाती है। वे क्रमशः उस देश के समाचार ,पत्रों पर श्रघि- 
कार कर लेते हैं और राजनैतिक दलों को आथिक्र सहायता देकर 
अपने प्रभाव में कर लेते हैं। अस्तु उन देशों में जनतन्त्र नाम को 

२ हे 
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ही रह जाता है, वद्दाँ को राजनीति उन बड़े धन कुबेरों के संकेत पर 
चलती है | सर्वलाधारण के ह्वित के ग्दिद्ध एक वर्ग का वहाँ प्रधान्य 
हो जाता है | दूसरी ओर कम्यूनिस्ट रूस में जहाँ उत्पादन के साधनों 
का अ्रधिकतर राष्ट्रीयकरण हो गया है वहाँ व्यक्तिगत स्वामित्व के 
अभाव में उत्पादन की कठिनाइयां बढ़ जाती हैं और वहाँ व्यक्ति की 
व्यक्तिगत स्वतंत्रता बिलकुल लोप हो जाती है| वह समाज रूपी यंत्र 
का एकमात्र पुर्जा भर रह जाता है। यहीं नहीं कि व्यक्ति 'की व्यक्ति- 
यत स्वतंत्रता कम्यूनिस्ट रूस में समाप्त हो गई है वरन वहाँ एक खतरा 
खड़ा हो रहा है । राज्य के भीमकाय कारखानों का प्रबन्ध करने की 
क्षमता केवल कुछ अत्यन्त कुशल प्रबन्धकों में ही होती है उनको 
राज्य आसानी से हटा नहीं सकता | अस्तु क्रमशः प्रबन्धक वर्ग का 
प्रभाव देश में बढ़ रह है और आगे चल कर यह खतरा पैदा हो 
सकता है कि एक शोषक वर्ग वहाँ भी उप्न्न हो जावे | 


सहकारिता के द्वारा समाज का आशिक संगठन करने का एक 
तीसरा तरीका है जो कि इन दोषों से मुक्त है। सहकारिता घन के 
असमान वितरण को रोकती हे, साथ ही समाज में शोषण तथा 
प्रतिस्पर्द्धा का विनाश करती है | सहकारिता के आधार पर संगठित 
सर्माज में ब्यक्तिगत स्वामित्व की भावना को बिलकुल नाश नहीं कर 
दिया जाता | व्यक्ति अपने परिश्रम के फल्ल को प्राप्त करता है, परन्तु 
साथ ही व्यक्ति को इतना प्रबल नहीं होने दिया जाता कि वह समाज 
के हितों के विरुद्ध अपने व्यक्तिगत स्वाथ को बढ़ाने में सफल हो 
सके | अस्तु आज के शत प्रतिशत समाज को सहकारिता का अधिका - 
घिक सहारा लेना होगा तभी वह शान्ति लाभ कर सकेगा | 


सहकारिता की विशेषताएँ;-अब हम संक्षेप में 
सहकारिता की उन विशेषताओं का वर्णन करेंगे जिनके कारण सहका- 
रिता मानव जाति के लिए. एक विशेष महत्व रखता है;--.- 


|| 
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सहकारिता आन्दोलन में लोग स्वेच्छा से आते हैं:--- 
सहकारिता आन्दोलन में काम करने वाले इस बात में एकमत 
हैं कि सहकारी संगठन में आने के लिए. किसी पर कोई दबाव न 
डालना चाहिये, वह नितान्‍्त स्वेच्छा से ही होना चाहिए | जो व्यक्ति 
उसकी उपयोगिता को समझे वह उसका सदस्य बने | सहकारिता 
आन्दोलन में कार्य करने वाले दबाव डालकर अथवा किसी प्रकार 
का प्रलोभन देकर किसी को सहकारी संगठन में लाने की कल्पना भी 
नहीं करते । 

पारस्परिक सहायता के द्वारा निज की सहायत[--सहका- 
रिता आन्दोलन की दूसरी विशेषता यह है कि वह “पारस्य- 
रिंक सहायता के द्वार! निज की सहायता' के घिद्धान्त पर आधारित 
है। केवल स्वेच्छा से संगठन में आने की सुविधा प्रदान कर देने 
से ही वह सहकारी संगठन नहीं बन सकता। अन्य संस्थायें जैसे 
मिश्रित पूंजीवाली कंपनियों में भी लोग स्वेच्छा से ही हिस्सेदार बनते 
हैं. परन्तु वे सहकारी संस्था नहीं होतीं । सहकारिता का सिद्धान्त है 
“पारस्परिक सहायता के द्वारा निज की सहायता की जावे! | सहकारी 
संगठन व्यक्तियों का संगठन नहीं होता, जो दूसरों का शोषण करके 
अपने सदस्यों को लाम पहुँचाता है| यह उन लोगों का ।संगठन होतः 
है जिन्हें सहायता की आवश्यकता होती है और जो बाहरी व्यक्तियों 
व सहायता पर निर्भर नहीं रहते; वे अपने साधनों को इकट्ठा करने 
के लिए खहयोग करते हैं और एक वूसरे की मदद करके वे अपनी 
मदद करते हैं | वे अपनी निर्बल्ता को दूर करके शक्ति प्राप्त करने 
के लिए प्रत्येक ( व्यक्ति ) सबों के लिए और सब्र ( समूह ) एक 
के लिए! सिद्धान्त को अपनाते हैं । जो मदद करते हूँ और जिन्हें 
मदद की जरूरत होती है उनके स्वार्थों में कोई संघर्ष नहीं होता, 
क्योंकि मदद देने वाले ओर मदद लने वाले एक ह्टी होते हैं। बात 
यह है कि सहकारिता में वे लोग ही सम्मिलित होते हैं जिनकी 
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शावश्यकाए एक स| हीती हैं और वे ही समितियों के हिस्से इत्यादि 
खरीदते हैं | अस्तु जिनको श्रावश्यकता पड़ती है वे सहकारी समिति से 
सहायता जैते हैं। जो किसी समय सहायता नहीं लेते वे यह मली-मोंति 
जानते हैं कि जब उन्हें आवश्यकता होगी तो वह उन्हें श्रवश्य प्रात 
शेगी और वे लोग दी उनकी सहायता करेंगे जिन्हें आज उन्होंने सहा- 
यता दी है | अतएब सहकारिता में स्वार्थो' का संधर्ष नहीं होता । 
पारस्परिक सहायता के द्वारा स्वयं अपनी सहायता' का सिद्धान्त 
उन व्यक्तियों के दृष्टिकीण में, जो उसे स्वीकार करते हैं, मूलभूत परि- 
बर्तन कर देता है! प्रत्येक स्वयं अपने लिए' को छोड़कर व्यक्ति की 
सहानुभूति समूह के लिए जाणति होती है। सहकारिता में केवल 
व्यक्तिगत स्वार्थंपरता के लिए कोई स्थान नहीं है | 
सहकारिता में व्यक्तिवाद का स्थान नहीं होता--परस्प- 
रिक सहायता के द्वारा स्वयं अपनी सहायता करने के सिद्धान्त 
'की अपनाने के फलस्वरूप व्यक्तिवाई को सहकारिता आन्दो- . 
लन में कोई जगह नहीं रहती | व्यक्तिवाद प्रतिस्पर्दा को जन्म देता 
है और सहकारिता उसको समाज से निकाल देना चाहती है । यहीं 
पूंजीवाद ओर सहकारिता में मौज्निक भेद हे, पू जीवाद व्यक्तिवाद और 
प्रतिस्पर्द्धा के आधार पर खड़ा रहता है जत्र कि सहकारिता व्यक्तिवाद 
और उससे उत्पन्न होने वाली अतिस्पर्धां को समाज से निकाल बाहर 
करना चाहता है। 
सहकारिता का आधार जनतंत्र है---सहकारिता का एक 
प्रमुख सिद्धान्त जनतंत्र है | सहकारी संगठन जनतंत्नीय आधार पर 
खड़े किए, जाते हैं| सहकारी संगठन में सभी व्यक्ति बराबर हैं सबके 
समान अ्रधिकार होते हैं| सहकारिता में ऊँच-नीच, धनी, निर्धन 
जाति इत्याद का कोई भेद-भाव नहीं होता | सदस्य चाहे जिस जौति 
घम, के हों, चाहे जितने घनी या निधन हों परन्तु उनके श्रधिकार 
एक समान होते हैं। इसी छिद्धान्त के आधार पर सहकारी संगठन के 
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द्वार किसी व्यक्ति के लिए सदैव खुले रहते हैं| सदस्थ केवल 
मानवता के आधार पर एक दूसरे से मिलते हैं और सबों का सहकारी 
संगठन से एक समान लाभ होता है| यदि किसी सहकारी समिति 
में कुछ व्यक्ति प्रभाव जमाले' और उस गुट्ट का ही वहाँ बोलचाला हो 
जावे और वेअ्रपने हितों को प्रधानता देने लगें तो वह सहकारी संगठन 
नहीं रहेगा | 

सहकारिता का चरित्र पर विशेष बल होता है--व्यापार 
संगठन के अन्य तरीकों के विरुद्ध सहकारी संगठन में सानवी- 
यता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अन्य व्यापारिक संगठन 
अपने सदस्यों के चरित्र पर इतना बल नहीं देते | वेती केवल उस 
उद्दं श्य की पूर्ती पर ही बल देते हैं जिसके लिए वे खड़े किए गए 
हैं। सहकारिता केवल उस उद्देश्य की प्राप्ति पर द्वी बल नहीं देता 
जिसके /लए वह खड़ा किय; गया है वरन्‌ सदस्यों के चरित्र-निर्माण 
पर विशेष बल देता हे और उनमें मितव्ययिता तथा आत्मनिर्भरता 
तथा स्वाभिमान की भावना जाशत करता है। सहकारिता श्रपने 
सदस्यों में से स्वार्थपरता की भावना को दूर करता है अस्तु उसमें 
आशिक उद्दे श्य के साथ-साथ नैतिक उद्देश्य मी होता है । 

ऊपर के सिद्धान्तों को पढ़ने से यह तो स्पष्ट हो जाता है कि 
सहकारिता पू जीवादी संगठनों, समाजवादी संगठन, ट्रेड यूनियन 
अथवा दान देने वाली संस्था से स्वथा भिन्न है | 

ट्रेड यूनियन बत॑मान पू'जीवादी आर्थिक पद्धति को स्वीकार 
करती है तथा मालिक पर दबाव डालकर मजदूरों की स्थिति 
को सुधारना चाइती है | सहकारिता पूजीवादी पद्धति को 
अस्वीकार करता है और पारस्परिक सहायता द्वारा अपनी सहायता के 
चिद्धान्त के आधार पर अपने सदस्यों की स्थिति को' स्वयँ उनके अपने 
प्रयत्न से सुधारने: में सहायता देता है। 

सम्राजबाद व्यक्तिगत जायदाद को स्वीकार नृहीं करता किन्तु 
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सहकारिता ऐसा नहीं करता | वह व्यक्ति की स्वतंत्रता को स्वीकार 
करता है और उसको स्थिति को “पारस्परिक सहायता” के द्वारा 
सम्हालने का प्रयत्त करता है | 

कोई कोई लोग सहकारी समिति को एक दान देने वाली संस्था 
उमभते हैं, परन्तु यह भूल है । यद्यपि दोनों ही निर्धनों की सहायता 
करती हैं परन्तु उनमें एक मौलिक अन्तर है । दान बाहर से मिलता 
है अख लेने वाले के आत्मसम्मान को पक्का पहुँचता है परन्तु सहकारी 
संगठन में सहायता स्वयं अपने में से आती है और आ्रात्म सम्मान की 
भावना जागृति करती है | 

पू जीवादी संगठन तथा सहकारी संगठन में मी मौलिक भेद हैं | 
प जीवादी संगठन पूजी का संगठन होता है, व्यक्ति का उसमें कोई 
महत्व नहीं होता | सहकारी संगठन व्यक्तियों का संगठन होता हे । 
पूजी का स्थान उसमें गौण होता है | 

भू जीवादी संगठन का आधार निज का स्वार्थ होता है। सहकारो 
तंग्ठन में व्यक्तिवाद को कोई स्थान नहीं होता निज का स्वार्थ 
उामूहिक स्वाथ के द्वारा पूरा होता है | सहकारी संगठन में प्रतिस्पर्धा 
को कोई स्थान नहीं होता, एक दूसरे के स्वार्थों को धक्का नहीं पहुँचाता। 

सहकारी संगठन से होने वाले लाभ या सुविधाय सबों को एक 
उमान प्रात्त होती हैं | पूजीवादी संगठन में जितनी पूजी किसी 
सदस्य ने लगाई है उसके श्रनुसार ही लाभ प्राप्त होता है | 

पू जीवादी संगठन का आधार ही लाभ प्राव्त करना होता है अस्त 
उसमें तथा जिनसे पृजीवादी संगठन व्यवहार करता है उनमें संघर्ष 
होना अनिवर्य हे | सहकारी संगठन जिनको सहायता की आवश्यकता 
होते है वे और जो उहायता देते हैं वे एक ही होते हैं अस्तु उन में 
स्वार्थो' का संघर्ष नहीं होता | दे 

अस्तु इम एक वाक्य में कह सकते हैं कि सहकारिता नेतिक 
आधार पर आश्रित व्यापार का एक तरीका हे । 
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भारतवष के लिये सहकारिता का उिद्धान्त नया नहीं है। भारतीय 
समाज श्रत्यन्त प्राचीन काल से सहकारिता का उपयोग करता आा 
रहा है। यद्यपि वर्तमान रूप में सहकारिता समितियाँ इस देश के लिए 
नई वस्तु हैं, किन्तु सिद्धान्त रूप से तो सहकारिता हिन्दू समाज के 
जीवन में श्रोतप्रोत हे | सम्मिलित क्रृ्धम्ब, जो हिन्दुओं की एक 
अत्यन्त प्राचीन सामाजिक उंस्था है, सहकारी संस्था ही तो है? 
आज भी बहुत से कार्य गाँवों में किसान लोग खामूहिक रूप में करते हैं । 
उत्तर प्रदेश के ईंख उत्पन्न करनेवाले किसानों में यश बात बहुत से 
गाँवों में प्रचलित है कि वे एक या दो कोल्हू मिलकर मोल ले लेते 
अथवा किराये पर ले आते हैं तथा बारी-बारी से अपनी ईख पेर लेते हैं । 

अपने अथंशास््र में सामूहिक रूप से कार्य करने के लिए आदेश 
करते हुए, आचार्य कौटिल्य ने कई बार सहकारिता का महत्व 
बतलाया है। प्राचीन काल में कारीगरी के संघ भारतबष में बहुत ये, 
जिनका विवरण वेदों तथा मनुस्मति में मिलता है । “रस्टिकस, 
लोकिटर' नामक पुस्तक में लिखते हुए, श्री० एम० एल: डालिंग ने 
पंजाब के गाँवों के विषय में जो विवरण दिया है, उनसे ज्ञात होता 
है कि वहाँ गाँवों में आज सामूहिक रूप से बहुत सा कार्य होता है | 
किसी किसी गाँव में दो से दस तक किसान सम्मिलित होकर एक वर्ष 
के लिये भूमि जोतते हैं | फसल के कटने पर पैदावार को, प्रत्येक 
किसान द्वारा खेत पर किये गये काम तथा उसके बैलों के उपयोग 
के अनुपात में, बॉँट दिया जाता है। यह वार्षिक साकेदारी कभी-कमी 
कई वर्षो तक चलती है | बहुत से गाँवों में, अब फसल पकने पर 
होती हे तो एक रखवाला खेतों को देखभाल के लिए रख दिया जाता 
है। फसल्न काटने तथा बोने के समय मी पड़ोसी एक-दूसरे की 
सहायता करते हैं| प्रत्येक घर के मनुष्य गाँवों के कुझ्ों की 
मरम्पत के लिये बारीबारी से काम करते हैं। कहीं-कहीं गाँव के 
लोग सद् क भी मिल कर बनाते हैं। मदरास प्रान्त में सहकारिता 


च्क 
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आन्दोलन के ओऔगरेश के पूर्व, विधि? स्थापित हो चुकी थीं । 
निधियाँ एक प्रकार की श्रध-सहकारी संस्था होती है । 

लेखक को कई बार राजस्थान में यात्रा करने का अवसर मिला है 
ओर उसे यह देखकर आश्रय हुआ कि वहाँ बहुत से गाँवों में 
समाज शुद्ध सहकारिता का उपयोग करता है। राजस्थान के 
दक्षिण में मेवाड़ का प्रसिद्ध राजपूत राज्य है, जितकी राजधानी उदय- 
पुर है । उदयपुर से लगभग ३० मील की दूरी पर मैनार नामक एक 
गाँव है | बहुत ठमय हुआ, उदयपुर के महाराणओ्रों ने यह गाँव 
कुछ ब्राह्मणों को दान कर दिया था| आज भी वह गाँव उन्हों ब्राहयणों 
को सन्तान के अधिकार में है | दो हजार की आबादी वाले इस गाँव 
में श्रधिकतर ब्राह्मण लोगों की बस्ती है। पंचायत ने कुछ निम्न जाति 
के लोग बसा लिए हैं, जो गाव की सेवा करते हैं | पञ्चायत यहाँ का 
शासन करती है । गाँव के बीच में एक शिवालय है, जो पद्मायत कां 
न्यायालय है | प्रति दिन पश्च लोग वहीं बेठकर गाँव की समस्याओं 
पर विचार करते हैं और मुकदमों को निपटाते हैं। मन्दिर में एक 
पबारी रहता है, जितको पद्मायत थोड़ी सी भूमि दे देती है | घर पीछे 
आवायत छुंटाक भर घी. सवा सेर तेल, पाव भर रूई प्रति वर्ष मन्दिर 
के खच् के लिए लेती है । 

मेवाड़ में सिंचाई के लिए तालाबों का बहुत उपयोग होता है। 
मैनार में एक विशाल जलाशय है, जिसका छेत्रफल लगभग तीन वर्ग 
मील होगा | प्रति वर्ष, वर्षा के पूर्व पञद्चायत उसके बांध की मरम्मत 
करवाती है | यह मरम्मत गाँववाले स्वयं कर लेते हैं। नियम यह है' 
कि गाँव का अत्येक पुरुष, ज्री तथा लड़का एक घन फुट मिट्टी खोदकर 
बाँध पर डाले | गाँव की लड़कियों से यह. कार्य नहीं लिया जाता, 
क्योंकि हिन्दुओं में लड़कियों को पूज्य समझा जाता है.। पत्च लोग 
खुदी हुई भूमि को नाप लेते हैं | यदि गाँव को किसी: बाहरी आदमी 
अयवा गाँव से, राजकीय श्रदालतों में मुकदमा लड़ना होता है तो 
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पदञ्चायत घर पीछे कर लगा देती है | यदि कोई पंडित मिल जाता है तो 
पञ्चायत उसे रख लेती हे और वह गाँव फे लड़कों को पढ़ाता है। 
राजस्थान में गाँवों में नदी नालों का, जिनमें कि पानी सदा बहता हो, 
अभाव है और, गरमियों में जब पशु चरने को जाते हैं तो उनको जल 
क[ कृष्ट होता है; इसलिए वहाँ सर्वत्र यह नियम प्रचलित है कि 
प्रत्येक किसान बारी-बारी से एक कुएँ पर अपने बैल ओर चरस लेकर 
उपस्थित रहता है और जब गाँव के पशुओ्ों को जल की आवश्यकता 
हो तो उन्हें जल पिलाता है | भारतवर्ष में ऐसे बहुत से स्थान हैं जहाँ 
के आमीण जीवन में हमें शुद्ध सहकारिता का स्वरूप देखने को मिलता 
है किन्तु जहाँ जहाँ पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव अधिक पड़ गया है, 
वहाँ व्यक्तिवाद के कारण सामूहिक जीवन नष्ट हो गया है | 

भारतवष जैसे कृषि-प्रधान देश में, जद्ँ कृषि ह्वी मनुष्यों की 
जीविका का प्रधान साधन है, सहकारिता आंदोलन कितना आवश्यक. 
है, यह आगे के परिच्छेदों में स्पष्ट हो जावेगा | यदि पुरानी संध्याओं 
को पु]नर्जीबित किया जावे और उन्हें आधुनिक सहकारी संस्थाओं का 
रूप दे दिया जावे तो देश में अाम-सुघार का कार्य सफलता-पूववक हं# 
सकता है | 


द्वितीय परिच्छेद 
मिन्न-मिन्न प्रकार की सहकारी समितियाँ 


पिछले परिच्छेद में सहकारिता के सिद्धान्तों की चर्चा को गई है 
उससे स्पष्ट हो जाता हे कि सहकारिता आन्दोलन का उपयोग प्रत्येक 
आयिक समस्या के इल करने में किया जा सकता है। वास्तव में सह- 
कारिता आन्दोलन का क्षेत्र इतना विस्तुत हैं कि किसी भी देश में 
सहकारी समितियों की एकसी उन्नति दिखाई नहीं देती | 
इंगलेंड में उपभोक्ता-सहकारी-स्टोर्स को आश्चयंजनक सफलता 
मिली है, जमेनी में सहकारी साख समितियों तथा बेंकों ने आ्रशातीत 
सफलता प्राप्त की है, फ्रांठ ने उत्पादक सहकारी समितियों की ओर 
अधिक ध्यान दिया है, इटली में श्रमजीबी सहकारी समितियाँ विशेष 
सफल हुई हैं और डेनमार्क ने सहकारिता का उपयोग खेतीबारी के लिये 
किया है। भारतवर्ष में सहकारी साख सप्तितियाँ ही अधिक संख्या 
में हैं। बात यह है कि पत्येक देश ने अ्रपनी आवश्यकता को पूरा 
करने के लिये सहकारिता आंदोलन का उपयोग फ़िया है । बहाँ 
जिस प्रकार को सहकारी समितियों की अधिक आवश्यकता थी, वहाँ 
उठी प्रकार की समितियाँ स्थापित की गई | हमें अरब देखना यह है 
कि सहकारी समितियाँ कितनी तरह की होती हैं और उनकी विशेषता 
क्या है। 

यदि हम समाज का आर्थिक दृष्टि से विभाजन करें तो वह तीन 
समूहों में बॉँच जा सकता है-सम्पत्ति की उत्पत्ति करनेवाले, 
सम्पत्ति का उपभोग, करनेवाले, तथा दलाल, जो उत्पन्न को हुईं सम्पत्ति 
को उपभोक्ताओं तक पहुँचाते हैं | उत्पन्न करनेवालों में वे मी लोग 
आ जाते हैं जो किसी भी रूप में सम्पत्ति की उत्पादन करते हैं, 


क्र 


हर 
री 
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किसान, सब प्रकार के कारीगर जो ग्रह-उद्योग-ध न्धों में लगे हुए हैं, 
'मिल-मालिक तथा मिल-मजदूर । दलालों की श्रेणी के अंतर्गत वे सभी 
'लोग आते हैं, जो उत्पन्न की हुई सम्पत्ति का उपभोक्ता के पास पहुँ- 
चाते हैं, जैसे बड़े-बड़े व्यापारी, जो विदेशों से व्यापार करते हैं, थोक 
व्यापारी, फुटकर बेचनेवाल्ते, बेलगाड़ी मोटर तथा रेलवे लाइनों पर 
काम करनेवाले, जहाज चलानेवाले, तथा कमीशन-एजन्ट | तांसरा 
समूह उपभोग करनेवालों का है | देश को समस्त जन-संख्या ही इस 
समूह में आजाती है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें उत्पन्न ठो थोड़े 
से ही लोग करते हैं, किन्तु उपभोग प्रत्येक मनुष्य करता है। श्रस्तु, 
उपभोक्ता समूह सबसे बड़ा है, उसके बाद उत्पादक समूह आता है, 
ओर सबसे छोटा दलाल समूह है | 

सहकारिता आन्दोलन मु ख्यतः आशिक आन्दोलन है । जिस वर्ग 
की अधिक स्थिति कमज़ोर है, उस वर्ग को सड्गठित करके सब्नल 
बनाना ही उसका उद्द श्य है | किसी ने ठीक द्वी कहा है, “सहकारिता ! 
तू निर्धनों का बल है |” जो निधन हैं, वे ही सहकारिता की शरण में 
आते हैं और अपना सज्भठन करते हैं क्‍योंकि ऐसा किये बिना वे 
धनी प्रतिद्वन्दी की प्रतिस्पर्धा में खड़े नहीं रह सकते | दलाल - 
समूहों के लोगों को, जो शक्तिवान और सम्पन्न होते हैं तथा जिन्होंने 
बाजार पर अपना एकाधिपत्यथ जमा रखा है, सहकारिता की 
सहायता नहीं चाहिए | दलाल, उत्पादक समूह को उसके परिश्रम के 
लिये कम से कम मूल्य देकर, डपभोग करनेवालों से अधिक से अधिक 
मूल्य लेते हैं । सहकारिता आन्दोलन ऐसे समूह की कोई सेवा नहीं कर 
सकता । उत्पादक समूइ तथा उपभोक्ता समूह में से भी सहकारिता 
उन्हीं लोगों की सेवा कर सकती है, जो निर्बल हैं और जिन पर 
आशिक अत्याचार हो रहा है। ० 

उत्पादक समूह, उत्पादक सहकारी समितियाँ स्थापित कर सकता 
है | ये समितियों प्रत्येक धन्‍्धे तथा प्रत्येक स्थान के लिये पृथक-पृथक 
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होंगी | उदाहरण के लिये डनकर सहकारी समितियों प्रत्येक स्थान के 
लिये पृथक पुथक्र्‌ होंगी, जैसे बनारस सिल्क-बीवर्स सहकारी समिति, 
लुधियाना बुतकर सहकारी समिति | इसी प्रकार उपभोक्ता समतियाँ भी . 
प्रत्येक स्थान के लिये अलहदा होंगी । यही नहीं. उपभोक्ता सहकारी 
सम्रितियाँ एक पेशे में काम करनेवाल्रों के लिये भी अलग- अलग 
होती हैं जैसे इलाशबाद के लिये एक सहकारी उपभोक्ता स्टोसे हो 
सकता हे, प्रयाग विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों कै लिये 
विश्वविद्यालय सहकारी स्टोस' हो सकता है, रेलवे कमचारियों 
लिये स्टोस चलाया जा सकता है। अस्ठ, सहकारी समितियों: 
के दो मुड़प मे द हैं, उत्पादक समितियों और उपभोक्ता समितियाँ | 
उत्पादक समितियों का उद्देश्य यह होता है हि माल कम खर्च से 
तैयार किया जावे और उसे श्रच्छे दामों पर बेचा जावे, जिससे कि. 


सदस्यों को रुस्ते दामों पर दें। ये दोनों ही तरह को सहकारी समितियाँ 
दलालों को अपने स्थान से हटा देने का प्रथल्त करती हें। 


उपभोक्ता स्टोस॑ बीच के दलालों को हट ही देते हैं; उनका: 
हह्य यह होता है कि आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन भी यही करें | 
जहाँ उपभोक्ता समितियाँ अधिक संख्या में स्थापित हो गई हैं, वहाँ वे 
_पादन कार्य भी करने लगी हैं । दूपरी ओर उत्पादक समरितियाँ बीच. 
के सब दलालों को अपने स्थान से हटाकर उपभोक्ता से सीधा सम्बन्ध, 
स्थापित करना चाहती हैं| पाठऊ कह सकते हैं कि तत्न तो यह दो 
प्रकार की सम्रितियाँ एक दूसरे की विरोधी हुईं । किन्तु जब समाज का 
श्रा्थिक संगठन हह़कारिता के सिद्धान्तों के अनुसार होगा और समाज 
“5 बृहदू सहकारी संगठन का रूप रिण कर लेगा तब इन दो.प्रकार 
की समितियों का पारस्परिक विरोध मिट जायगा, उत्पत्ति करनेवालों के 


शत 
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अपने माल का उचित मूल्य मिलेगा तथा उपभोग करनेंबालों को 
डचिद मूल्य देना होगा । 
इन दो प्रकार की समितियों के अन्तर्गत बहुत प्रकार की समितियाँ . 
होती हैं, उदाइरण के लिये साख समितियाँ तथा बेंक | क्रय विक्रय 
समितियाँ, उपभोक्ता स्टोर, बुनकर समितियाँ, अथवा उद्योग धन्धों 
का संगठन करने वाली समितियाँ इत्यादि | मारतवर्ष में श्रधिकतर 
सहकारी साख समितियाँ डी स्थापित की गई हैं । यह देश क्ृषि- 
प्रधान है; यहाँ की तीन चोथाई जनसंख्या खेती-बारी पर अपने उदर 
बालन के लिये निमर रहती है | इसके अतिरिक्त इस देश की &० 
अ्रतिशत जनसंख्या गाँवों में निवास करती हैं | गाँव की आवश्यकताएँ 
शहरों से भिन्न होती हैं।गाँव वालों को खेती बारी के लिये 
साख की अत्यन्त आवश्यकता होती है। उनकी स्थिति इतनी 
खराब होती है कि उनको कोई व्यापारिक बैंक पूजी नहीं देता। 
हइूस कारण उन्हें मह/जन की शरण जाना पड़ता है। महाजन किसान 
का इस प्रकार दोहन करता है कि वह कभी पनप द्वी नहीं सकता और 
सवंदा ऋणी रहता है| सइकारी साख समितियाँ उसकी आथिक 
स्थिति को सुघारने का प्रयत्न करती है | साख समितियों के अतिरिक्त 
' किसानों के लिये श्रन्य प्रकार की सहकारी समितियाँ भी स्थापित की 
गई हैं, जैसे चकबंदी सहकारी समितियाँ, दूध सहकारी समितियाँ, 
सिंचाई सहकारी समितियाँ, विक्रव समितियाँ इत्यादि | भारतवर्ष में 
किसानों के अत्यन्त ऋणी होने के कारण तथा साख का विशेष महत्व 
होने के कारण, यहाँ सहकारी समितियाँ दों श्रेणियों में बॉँटी जाती हैं- 
साख समितियाँ और गैर-साख-समितियाँ | 
अस्तरोष्ट्रीय कृषि इंस्टीट्यूट ने सहकारी समितियों का निम्नलिखित 
“विभाजन किया हैः--(१) साख, (२) उत्पादक, २३) क्रय और (४) 
विक्रब। एक समिति एक, या एक से अधिक, कार्य कर सकती है। 
उदारहण के लिये एक द्टी समिति क्रय और विक्रय दोनों का कार्य 
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करती है । वास्तव में सहकारी समितियाँ कितने प्रकार की होती हैं.. 
यह बताना कठिन है | प्रत्येक आथिक समस्या को इल करने के लिए 
सहकारिता का उपयोग किया जा सकता है ओर किया गया है। अ्रच्छा 
अब हम देखेगें कि भिन्न-मिन्न प्रकार की समितियों का संगठन: 
कैसे होता है ! 

खेती-बारी के लियेसाख समितियाँ-- भारतवर्ष कृषि-प्रधान' 
देश है. इस कारण हम पहले साख समितियों पर विचार करते हैं । 
आधुनिक आशिक संगठन में साख का अत्यन्त महत्व है, सबसे बड़ा 
व्यवसायी और छोटे से छोटे कारीगर मी बिना साख के अपना कार्य 
नहीं चला सकता | बड़े-बड़े व्यवसाथी आरम्म में लाखों रुपये लगाकर 
मिल खड़ी करते हैं, जब मिल चलने लगती है और तैयार माल त्रिकने 
लगता है तब कहीं मिल-मालिक को रुपया मिलता है । व्यवसायियों 
को ओद्योगिक बेंकों से आरम्भ में पूंजी मिल जाती हे और मजदूरों के 
वेतन के लिये वे व्यापारिक बैंको से पूंजी उधार ले लेते हैं । व्या- 
पारी तथा दलालों को, जो दैयार माल का अथवा खेतो-बारी की. 
पैदावार का व्यापार करते हैं, माल लेते समय तो उसका मूल्य देना 
पड़ता है, परन्तु वह माल बहुत दिनों के बाद बिकता है। ऐसी 
स्थिति में यदि उन्हें कहीं से पूजी न मिले तो उनका व्यापार ही' 
चौपट हो जावे । अस्तु, व्यापारियों को व्यापारिक बैंक से रुपया मिल" 
जाता है। जो व्यापारी विदेशी व्यापार करते हैं. उन्हें विनिमय बैंक 
से लाख मिल जाती है | साख के साथ जोखिम भी है ।जो बैंक, 
अथवा मनुष्य किसी को ऋण देता है, वह पूजी के मारे जाने की 
जोखिम भी उठाता है | अस्तु, बिना ज्ञमानत के कोई मी साख नहीं" 
देता | राख और ज़मानत का साथ है, बिना जमानत के साख नहीं. 
मिल सकती | एकननिर्धन किसान अथवा कारीगर जिसके पास पू जी* 
नहीं है, इन बैंकों से ऋण नहीं पा सकता, क्‍योंकि उसके पास जमानत 
कुछ भी नहीं होती | बड़े-बड़े व्यापारी व्यववायियों के पास निजी. 
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पू जी यथेष्ट होती है, इस कारण व्यापारिक बैंक उन्हें कर्ज दे देता 
है | जो बेंक जमानत के बिना कर्ज दे देती है उतका दिवाला निकलने 
में देर नहीं लगती । 

निर्धन किसानों के पास इतनी सम्पत्ति नहीं होती कि उससे 
उनकी साख हो । इसके अतिरिक्त एक कठिनाई और भी उपस्थित 
होती है, उनकी पूजी की मांग इतनी थोड़ी होती है कि बड़े-बड़े 
ब्यापारिक बेड ऐसा कास लेना पसन्द नहीं करते | मान लीजिये कि 
एक हजार किसान जो कि भिन्न-मिन्न गाँवों में रहते हैं. बेड! से फसल 
भोने के समय कुल पचास इजार रुपया उधार लेना चाहते हैं, श्रर्थात्‌ 
प्रत्येक किसान केवल पचास रुपये लेना चाहता हैं। यदि बड़ इन 
किसानों को झायया देना स्वीकार करें तो उसे चार या पांच 
कर्मचारी केवल इसलिये नियुक्त करने होंगे कि वे इन किसानों की. 
हेसियत की जाँच करें और यह बात बतलावें कि वे ईपानदार हैं 
अथवा नहीं, और उसको रुपया उधार देना चाहिये या नहीं | जो 
बेंक इस विषय में सतकता से काम नहीं लेता उसको हानि छठानी 
पड़ती है। बैंक व्यापारिक केन्‍द्रों में होते हैं, इस कारण बड़े-बड़े 
व्यापारियों की आधथिक स्थिति की जाँच सरलता से हो सकती है| किन्तु 
भिन्न-भिन्न गाँवों में बिखरे हुए किसांनों की आर्थिक स्थिति की ठीक- 
ठीक जाँच करना कठिन ही नहीं, ठंयय-साध्य भी है | इसके अतिरिक्त 
एक इजार किसानों का हिसाब रखेना' तथा उनसे समय पर वसूल 
करना भी कठिन तथा व्ययवाध्य होता है| यदि एक व्यापारी पचास 
हजार रुपये उधार लेता है तो बैक उसकी स्थिति की जाँच भी कर 
लेता है। उसके हिसाब के रखने तथा उससे रुपया वसूल करने में 
न तो अधिक कठिनाई और: न अधिक व्यय ही करना पड़ता है। 
' इन्हीं कारणों से किसान, छोटे कारीगर तथा अन्य निधन लोग इन 
बड़ेंबेंकों से:कज नहीं पा सकेते । यही नहीं आधुनिक व्यापारिक बैंक 
का व्यवस्था व्यय इतना ग्रधिक होता है कि जबतक कि यथेष्ट कार- 
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आर न हो वे अपनी शाखा वहाँ नहीं खोल सकते। छोटे गाँवों में 
इतना कारबार नहीं होता कि व्यापारिक बेंक वहाँ अपनी शाखा 
खोलें | यह तो पहले ह्वी कहा जा चुका है कि पू जी के बिना उत्पादन 
कार्य चल नहीं सकता, इस कारण किसान और कारोगर को पूजी की 
श्रावश्यकता होती है। उनकी आवश्यकता को महाजन और साहूकार 
पूरी करते हैं | 

महाजन कि प्रकार किसान और कारीगर का दोइन करते हैं, 
यह तो अगले परिच्छेंदों में लिखा जाजेगा, यहाँ यह कहना अतिश- 
योक्ति न होगी कि महाजनों का कजंदार होकर किसान चिर-दास बन 
जाता है। वह कठिन परिश्रम करता है, किन्तु उसका लाभ मिलता 
हे महाजन को | किसान को तो भूखे रहकर महाजन को यैलियाँ 
भरना पड़ती हैं | किसानों ओर छारीगरों को इस आशिक दाखता से 
छुड़ाने के लिये उनको अपने धन्धे के लिए उचित सूद पर पूंजी 
देने का आयोजन करने के लिए सर्वप्रथम जर्मनी में सहकारी साख 
समितियों की स्थापना हुईं | जम॑नी में शुल्ल और रैफीसन नामक 
दो सज्जनों को निर्धन किसानों और कारीगरों की श्रत्यन्त शोचनीय 
आथिक स्थिति ने आकर्षित किया और दोनों ने लगभग एक ही 
समय देश के दो भिन्न-भिन्न भागों में दो प्रकार क्री सहकारी साख 
समितियों को स्थापना की | व न 

रेफॉसन तथा शुल्ज प्रणाली की सहकारी साख समितियाँ- 

रैफोसन तथा शुल्ज दोनों ही ने निर्धन कितानों और कारीगरों की 
सामूहिक अख पर पूं जी उधार लेने का अयोजन किया । कुछ लोगों 
का विचार हे कि रैफ़ोसन सहकारी साख समितियाँ केवल गाँव वालों 
के लिये, तथा शुल्ज सहकारी साख समितियाँ नगर निवासी कारीगरों 
के लिए. उपयुक्त हैं । वास्तव में बात ऐसी नहीं है | रैफ़ीसन सहकारी 
साख समितियां उन स्थानों के लिये उपयुक्त हैं, धहाँ अधिक जन- 
संख्या न दो, निवासों एक दूसरे से भलीभांति परिचित हों, तथा उस 
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स्थान पर स्थायी रूप से रहनेवाले हों, साथ ट्वो जनता अधिक निर्धन 
हो | गाँवों के निवासियों में अधिकतर ऊपर लिखी हुई बातें मिलती 
हैं, इसलिये गाँवों में रफो तन सहकारी साख समितियाँ अधिक पाई 
जाती हैं | यही कारण है कि साधारणतः लोग समझते हैं कि रैफीसन 
सहकारी समितियाँ गाँवों के लिए हैं । | 

इसके विपरीत, शुल्ज सहकारी साख समितियाँ ऐसे स्थानों के लिए 
उपयुक्त होती हैं, जहाँ जनसंख्या अधिक हो जिसके कारण उनके 
निवासी एक दूसरे से मलो माँति परिचित न हों. जनता स्थायी रूप 
से निवास न करती हो, अर्थात्‌ वहाँ के निवासी काम की खोज में 
दूसरे स्थानों पर चले जाते हों, तथा वे अत्यन्त निर्धन न हों । यह 
स्थिति अधिकतर नगरों में होतो है, इस कारण शुल्ज सहकारी साख 
'समितियाँ शहरों में कारीगरों तथा अन्य लोगों के लिये खोली 
जाती हैं । 

बात यह है कि रेफीसन सहकारों साख समितियाँ अपरिमित 
दायित्व वाली द्वोती हैं, इस कारण उनके सदस्यों को स्थायी रूप 
से एक स्थान का निवासी होना तथा एक दूसरे से मली भांति परि- 
चित होना आवश्यक है | शुल्ज समितियाँ परिमित दायित्व वाली 
, दोती हैं इस कारण उत्के लिये यह आवश्यक नहीं है। 

रेफीसन सहकारी साख समरितियाँ---रैफीसन साख समि 
तियों के संस्थापक श्री रैफीसन महोदय का जन्म श्टरैद् में हेम 
नामक आम में हुआ था। युवा अवस्था में वे सेना में भरती हो गये, 
किंतु शोघ ही उन्हें सेनिक जीवन छोड़ना पड़ा क्योंकि उनकी आँखें 
खराब हो गईं | सैनिक जीवन से हटकर वे सिविल सर्विस में आये 
ओर शीघ्र दी बरगोमास्टर नियुक्त किये गये | वे एक जिले के जिला- 
'धीछ्टा बनाये गये | यहाँ पर उनको किसानों की दयनीय शा का कझणा 
जनक दृश्य देखने को मिला | उन्होंने देखा कि वष भर कठिन 
परिश्रम करते रइने पर भी निर्धन कितान को मरपेट भोजन नहीं 
दे 
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मिलता और वह सदा कर्दार ही रहता है । यहूदी साहूकार किसान 
को जोंक की भाँति चूखता था, और सरकार का उस ओर ध्यान भी 
नहीं था | किसानों की पैदावार को साहूक़ार बहुत सस्ते दामों पर 
खरीद लेता था, और सूद की दर इतनी अधिक थी कि किसान उसके 
चंगुल से कभी भी नहीं निकल सकता था | किसान का मकान भूमि 
तथा हल और बैल सभी साहूकार के यहाँ गरिरवी रख दिये जाते थे, 
और किसान उसका दास बन जाता था | 

रैफीसन का हृदय इस नग्न निर्धनता को देख कर श्रत्यन्त दुखी 
हुंआ। इसके उपरान्त वे उसी प्रदेश में एक दूधरे जिल्ले में सेज 
दिये गये, वहाँ की दशा पहले से भी बुरी थी | बस, रैफीसन ने निर्धनता 
तथा भयंकर कजदारी से युद्ध छेड़ दिया। क्रमशः उसने सहकार 
साख समितियों का देश में एक जाल सा फैला दिया | यह ध्यान 
रखने की बात है कि रैफीसन को कोई सरकारी सहायता अथवा 
धहानुभूते प्राप्त नहीं हुई, आन्दोलन सफल हो गया तब भी उन्होंने 
सड्मायता लेना पसंद नहीं किया । सहकारी साख समितियों ने जर्मनी 
के गाँवों को कायाउलट कर दी । कितान ताहूकारों के चंगुल से 
निकल कर, ऋण-मुक्त हो गये, और- उनकी आर्थिक स्थिति बहुत 
सुधर गई | 
रेफिसन महोदय ने देखा कि निर्धन किसान को साख मिलने में 
कठिनाई होती है और उसे विवश होकर आमीण महाजन से बहुत 
श्रधिक सूद पर कर्ज लेना पड़ता है उधका मुख्य कारण यह है कि 
व्यापारिक बैंकों तथा अन्य साख देने वाली संस्थाओं के लिए, किसान 
की साख कुछ नहीं होती | साख बिना जमानत के नहीं-मिल सकती,। 
किसान के पास न तो ऐवी बहुमूल्य सम्पातत ही होती है और न कोई 
दूधरी बमानत्‌. होती है कि जिसके आधार पर उसे उचित मूल्य. पर 
बेंच साख देना ठीक समझें । ऐसी दशा में रैफिसन ने सोचा कि 
किसान की जमानत उसकी ईमानदारी तथा परिभ्रमी और सचरित्र 
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शेना ही हो सकती है | यही कारण है कि रेफ़ीसन महोदय ने यहे 
नारा दिया कि किसान की ईमानदारी और सचरित्रता को पूजी में 
परिशित करो | उन्होंने सोचा कि यदि हम किसानों की छक ऐसी 
समिति बनावें जिसमें प्रवेश पाने के लिए कोई हिस्सा खरीदना तो 
आवश्यक न हो परन्तु ईमानदार औश्लौर सचरित्र हेना अत्यन्त आवश्यक 
हो | अ्रर्थात्‌ गाँव में जो ईमानदारी और सचरित्रता के लिए प्रसिद्ध 
हो, जुआ न खेलता हो, शरात्री और दुव्यंसनी न हो, वरी उस समिति 
का सदस्य हो । दूसरे शब्दों में रैफीवन ने सदस्यता के लिए घन 
की शर्त न रखकर नैतिकता की शर्त रख दी । रैफासन ने सोचा कि 
यदि सौ ईमानदार और सच्नरित्र तथा परिश्रमों किसान एक परमिति 
बनावें और अपरिमित दायित्व को स्वीकार करें तो इस प्रकार की 
समिति को कोई भी बेंक अनायास ही ऋण देना स्वीकार करेगा | 
उ8 सप्तिति की जमानत बहुत अच्छी होंगी | इस प्रकार रैेफीसन ने 
निर्घन किसानों की ईमानदारी और पुरुषा्थ को पूजो में परिणित 
करने का सरल तरीका हद ढ़ निकाला | 

रेफीसन पद्धति की साख समितियों की विशेषताए ये हैं :-- 
रैफीसन महोदय एक गाँव में एक ही साख समिति की स्थापना ठीक 
समभते हैं । यदि छोटे हों तो दो या तीन गाँवों के लिये एक समिति 
की स्थापना की जा सकती है। रैफ़ीसन का मत है कि समिति के सदस्य 
बनाने में बहुत छानबीन की आवश्यकता है; अश्रधिक सदस्यों की इतनी 
आवश्यकता नहीं है जितनी कि चरित्रवान सदर्स्यों की | सदस्यों में 
चाहे कितनी ही आशिक विषमता हो, किंतु गरीब और अमीर को 
समिति के प्रबन्ध में बराचर अधिकार है | 

सब्च सदस्यों की सभा को साधारण सभा कहते हैं। साधारण समा 
नीति निर्घारित करती है और वही प्रचन्धकारिणी प्रम्िति के सदस्यों 
को चुनती है । साधारण सभा प्रबन्धकारिणी समिति को कार्य चलाने 
तथा सभा द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार कार्य करने का अधिकार 
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देती है | ाघारण सभा अपने में से ही एक निरीक्षण-कोंसिल का 
चुनाव करतो द्वे।जा ग्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों के काये 
का निरीक्षण करती हे | अबन्धकारिणों समिति तथा निरीक्षण 
कॉंसिल के सदस्यों को काई वेतन फीव, ग्रथवा कमीशन नहीं दिया 
जाता | केवल कैशियर को थोड़ा वेतन दिया जाता है, किन्तु 
उसे कोई श्रध्िकार नहीं होता , वह केवल समिति का नौकर 
होता है | ' 
रैफीसन के अनुसार साख समितियों के सद॒त्यों को न तो फीस 
देने की आवश्यकता है और न उन्हें समिति का हिस्सा खरीदने की | 
ज्नव जर्मन सरकार ने एक कानून बना दिया कि सदस्यों को हिस्से 
खरीदने चाहिए तब भी रैफीसन सहकारी समितियों ने अपने हिस्से 
की मूल्य नाममात्र रखा इनका उद्दे श्य यह है कि गरीब किन्तु स्चारित्र 
किसान, समिति के सदस्य बनने से वंचित न रह जायें | 

रैफोनन, समिति के लाभ को बाँटने नहीं देता | उसका कथन है 
कि यदि लाभ सदस्थों में बाँदा जावेगा तो उन में लालच बढ़ जावेगा | 
वाधिक लाभ रक्षित कोष में ज्ञमा होना चाहिए | रक्षित कोष को 
क्रमशः बढ़ाते रहने पर रेफोसन ने बहुत जोर दिया है। वह कहता 
था कि रक्षित कोष ही इस आन्दोलन का स्तम्भ है। यदि किसी वर्ष 
समिति को शनि हो तो वह इस कोष से पूरी की जा सकती है| इसके 
अतिरिक्त सबसे ब्रड़ा लाभ यह है कि अधिक कोष हो छाने से समिति 
के पास अ्रपनी नित्र की कार्यशील पूजी दो जायगी, और उधार नहीं 
लेनी होगी | इसका फल यह होगा कि समिति सूद की दर को घटा 
सकेगी और सदस्यों को कम सूद पर कर्ण मिल सकेगा | 
यदि रक्षि कोष अधिक हो जावे तो यह रुपया गाँव में किसी 
सावजनिक हित के कार्य में व्यय किया जाता हे | यदि कभी रुूमिति 
ट्ृट जावे तो सदस्य रक्षित कोष को आपस में नहीं बाँद सकते, समिति «४ | 
के टूट जाने १२ कोष में जमा क्रिया हुआ रुपया किसी ऐसी सावजनिक 
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संस्था के पास जमा कर दिया जाता है, जो भविष्य में, यदि उस गाँव 
में कोई दूसरी सइकारी समिति स्थापित हो, तो उसको देदे। कुछ 
समय व्यतीत द्वो जाने पर भी कोई दूसरी समिति स्थापित न हो तो 
वह रुपया उसी गाँव के सावजनिक हित के कार्यों पर ध्यय कर दिया 
जावे | रैफीसन ने यह नियम इत लिए. बनाया कि कहीं ऐसा न हो 
कि अधिक कोष जमा हो जाने पर सदस्य समितियों को तोड़ कर कोष 
का घन बाँट लें | 
कज देने के लिये रेफीसन ने यह सिद्धांत निश्चित किया कि ऋण 
केवल उसी आदमी को दिया जाना चाहिये, जो समिति की प्रबन्ध- 
कमेटी को निश्चय करा सके कि उसे पू जी की आवश्यकता है और 
जिस कार्य को वह करने जा रहा है, उसमें सफल द्वोने की संभावना है । 
समिति उत्पादन कार्यों के लिए रुपया दे | अनुत्यादक तथा व्यर्थ कार्यों 
के लिए रुपया न देना चाहिये। जत्र समिति एक बार सदस्य की 
आवश्यकता के विषय में छानबीन करके कज देदे तब्र देखना चाहिए 
कि जिस काय के लिये रदस्य ने कर्ज लिया है, उसके अतिरिक्त और 
किसी काय में तो व्यय नहीं किया। निरोक्षण-कोंसिल प्रत्येक तीन 
महीने के उपरॉत सदस्य और उसकी जमानत देने वालों की आशिक 
स्थिति बी, तथा उस रुपये के उपयोग को जाँच करती है । यदि यह 
ज्ञात हो कि सदस्य ने क़र्ज का ठीक उपयोग नहीं किया तो उस से 
फौरन ही रुपया वापिस माँगना चाहिये | समिति को मजबूत बनाने' के 
लिये यह शअ्रत्यन्त आवश्यक है | 
सद॒त्य को कज देते समय ही, उस पर सूद का हिसाब लगाकर, 
किश्तें बाँच दी जाती हैं। रैफीसन ने किश्तों को ठीक समय पर वसूल 
करने के लिये बहुत जोर दिया है | उसका कहना है कि समिति इस 
नियम के पालन करने तथ्य सदस्यों से पालन करवाने में बड़ी कड़ाई 
से काम ले | सदस्यों को किश्त का रुपया ठीक समय पर ही देना 
चाहिये। इससे सदस्यों को एक बहुत बड़ा लाभ यह होता है कि वे 
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अपने अपने कर्ज को ठीक ध_्मय पर चुका देने के लिये वाध्य ढोते ईं, 
वे लापरवाह नहीं होते । 

रैफीसन का मत था कि सदस्य को कर्ज देने का कार्य ऐसी सरलता 
पूर्वक शोना चाहिये कि न तो उक्तमें सदस्य को कोई कठिनाई हो, और 
न कर्ज मिलने में देरी हो | क़ज के विषय में जाँच ऋर चुकने के 
उपरान्त एक या दो जमानत लेकर रुपया दे देना चाहिये। 


रैफीसन का साख आन्दोलन केवल आशिक आन्दोलन मात्र नहीं 
था | उसका आन्दोलन एक नेतिक आन्दोलन भी था |.वह कहता 
था कि यह एक भाई चारे का संगठन है, जिसमें रहकर प्रत्येक व्यक्ति 
को उस भाई चारे को सहायता पहुँचानी चाहिए । ग्रतएब कोई भी 
सदस्य समिति से कोई विशेष लाभ प्राप्त करे जो कि दूसरों को नहीं 
मिलता हो ऐसा नहीं हो सकता | यही कारण है कि रैफीसन ने इस 
बात पर बहुत जोर दिया कि सप्तिति का जो भी काय कोई सदस्य करेगा 
उसको उस काय के लिए कोई वेतन या मुग्राविजा नहीं मिल्लेगा | 
वह सदस्य वह काय भाई चारे के सेवार्थ करेगा उधसे उसको व्यक्तिगत, 
लाभ नहीं हों सकता | यही कारण है कि रैेफीसन समिति के मंत्री 
अ्रध्यक्ष तया श्रन्य कायकर्ताश्रों को भी वेतन नहीं दिया जाता | सारा 
कार्य अवैतनिक होता है | 


जर्मनी में रेफ़ोसन सइकारी साख समितियों ने तो देश की दशा 
ही पलट दी | जम॑नो की ग्रामीण जनता कर्जे के भयंकर बोक से दबीं 
हुई आर्थिक दासता को भोग रही थी, वही निधन रैफीसन सहकारी 
समितियों की सहायता से वह स्वावलम्बन का पाठ सीख गई और 
महाजतों की दासता से स्वतन्त्र होकर सुखी जीवन व्यतीत करने लगी | 
सच तो यह है क्नि रेफीसन ने अपने देश के किसानों के लिए. व्रह 
कार्य किया ज॑ बड़े से बड़े राजनी तिज्ञ भी नहीं कर सकता था | यह 
कारण था कि जब उसका स्वरगंवास हुआ तो आधा चर्मन साम्राज्य 
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शोक-ग्रस्त हो गया था | आ्राज भी जमनी में पिता रैफीसन का नाम 
अत्यन्त श्रद्धा ओर भक्ति से लिया जाता है | 

जब जर्मनी में रेफीसन सहकारी साख समितियाँ फैल गई' तो 
उत्पादक, क्रय, विक्रय, दूध सहकारो सममितियाँ तथा अन्य सभी प्रकार 
की समितियाँ स्थापित हो गई । सहकारी समितियाँ अधिक हो जाने 
के कारण, समितियों के समूहों की यूनियन स्थापित की गई हैं। जर्मनी 
में इस प्रकार को १३ यूनियन दो गई. जो सब्र रैफीसन सहकारी 
समितियों का संरक्षण करती थीं , इन यूनियनों के भी ऊरर एक 
को छल थी. जो रैफीसन खहकारिता आन्दोलन की बागडोर सभालतो 
थी। ब्वेंसिल की देखमाल में एक बैंक भी स्थापित किया गया था. जो 
साख-सप्रितियों को आवश्यक्षताश्रों को पूरी करता था। 

रेफीसन सहकारी सख समितियों की विशेषता अवउरिमित दायित्व 
है। रैफ' पन ने अपरिमित दायित्व पर बहुत जोर दिया है। रैफी पुन 
के अनुसार वास्तविक तहकारिता वहीं है, जहाँ प्रत्येक सदस्य अपने 
की समिति-रूपी बढ कुटुम्ब का सदस्य समझे और उत्त 'एक सब के 
लिये, सब्र एक के लिये' । इस आदशं का वास्तविक रूप सदस्यों को 
सममझाने के लिये अपरिमित दायित्व अत्यन्त आवश्यक है 
इसका अर्थ है कि प्रत्येक सदस्य समिति के समस्त ऋण को 
सम्मिलित तथा व्यक्तिगत रूप में देने का जिम्मेदार है। रेफीसन 
सहकारिता श्रान्दोलन का यद आधार-स्तम्म हे, जिवपर इतना बड़ा 
आन्दोलन खड़ा किया गया है ! 

शुल्ज सहकारी साख समितियाँ--जमंनी में रैफीसन के 
अलावा सहकारिता का दूसरा भक्त शुल्ज्ञ था। दोनों सजन लगमग 
एक ही समय में एक ही देश में स्व॒तन्त्र रूप से काय कर रहे थे | किन्तु 
आरम्म में वे एक दूसरे को बिलकुल न जानते थे और न उनको एक 
दूसरे के कार्य का परिचय मिला । एक पूर्व जर्मनी के सहकारिता का 
प्रचार कर रहे ये तो दूसरे सब्जन पश्चिम में । दोनों द्वी के हृदय में 


भारतीय सहकारिता आनन्‍्दोक्चन 


अपने ग्राम-वाधतियों को दरिद्रता को देखकर सेवा भाव जागत हुआ, 
ओर उसके फलस्वरूप उन्होंने सहकारिता आन्दोलन चलाया । अस्तु 
शुल्ज ने अपने मित्र डाक्टर बनहार्डी की सहायता से अपने गाँव 
डेलिदज तथा अपने मित्र के गाँव ईलनबर्ग में वहाँ के चमारों तथा 
अन्य कारीगरों के वास्ते कचा माल खरीदने के लिये दो सहकारी 
सम्ितियाँ खोलीं | तब से क्रमशः क्रब-समितियों का प्रचार बढ़ता 
गया और शअ्रत्र वे.जर्मनी में सर्वत्र पाई जाती हैं | क्रम समितियों की 
सफलता से उत्साहित होकर शुल्जु ने श८६ : में पहली साख वमिति 
स्थापित की। किन्तु वह पूर्णतया सहकारी समिति नहीं थी | इसी 
बीच में शुल्ज को कुछ समय के लिए कायवश बाइर जाना पड़ा 
और उसके मित्र डाक्टर बनंहाडी ने ईलनवग में एक शुद्ध सहकारी 
समिति स्थापित की | जब शुल्ज्‌ डैलिट्‌त को लौट तो वह अपने 
मित्र द्वारा स्थाषित समिति के शुद्ध सहकारी रूप को देखकर अत्यन्त 
प्रसन्न हुआ और उसने वही सिद्धान्त अपना लिया । 

अत्र शुल्ज ने बड़े उत्साह से इस सिद्धान्त का प्रचार करना प्रारम्भ 
किया | शुल्ज के व्यक्तित्व, उनकी घारा-प्रवाहिणा भाषण-शक्ति, तथा 
उनकी सच्ची लगन का फल यह हुआ कि साख समितियाँ बहुत बड़ी 
संख्या में स्थापित हो गई'। किन्तु अभाग्यवश जर्मव सरकार उसके 
इस कार्य से; अप्रतन्ष हो गई और शुल्ज को (जो न्यायाधीश था.). 
अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा | इसके उपरान्त शुल्ज ने अपना 
समय इस कार्य में लगा दिया । ह 

शुल्ज सहकारी समितियों का अध्ययन करते समय बात यह ध्यान 
में रखने की है कि शुल्ज ने यद आन्दोलन मध्यम श्रेणी के मनुष्यों 
और विशेष कर कारीगरों के लिये चलाया था। अ्रब भी इन 
समितियों से मध्यम भ्रेणी के मनुष्यों को दी|लाभ होता है। शुल्ज ने 
अ्रण्ने आन्दोलन की चरित्र सुधार का साधन नहीं बनाया, उसने केवर्ल 
आशिक, समस्या . को ही सुलझाने का प्रयत्न किया | इन सइकारी 
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समितियों में निर्धनों के लिये स्थान नहीं है, क्‍योंकि शुल्जु समितियों 
में सदस्यों को हिस्सा अवश्य खरीदना पड़ता है, और हिस्से का मूल्य' 
अधिक होता है। उसका मत था कि समिति को उधार ली गईं पू जी 
पर निर्भर नहीं रइना चाहिये, सदस्यों को हिस्से खरीदने चाहिये और 
जक के पास निजी यथेष्ट पूजी होनी चाहिये | 

जिस सभय शुल्ज ने आन्दालन चलाया. उस समय परिमित 
दायित्व का सिद्धान्त जमं॑नी में किसो को ज्ञात नहीं था और न राजकीय 
कानून ही उसको मानता था | इस कारण प्रारम्भ में यह समितियाँ 
अपरिमित दायित्व वाली थीं। किन्तु शुल्ज ने रैफीसन की भाँति 
अपरिमित दायित” को आवश्यक नहीं माना | इसका फल यह हुआ 
कि उसकी मृत्यु के उपरान्त जब जमनी में परिमित दायित्व का 
सिद्धान्त सान या तो बहुत सो समितियों 'ने इस सिद्धान्त को 
अपना लिया । किन्तु इस समय भी यथेष्ट संख्या में शुल्ल समितियाँ 
अ्रपरिमित दायित्व को अपनाये हुये हैं । 

शुल्नम समितियों का विशेषता यह है कि वे अपनी यथेष्ट पूंजी 
इकट्ठी करना चाहती हैं | इसी कारण सदस्यों के लिये हिस्खों का खरी- 
- दना श्रावश्यक समझता गया | इसके अतिरिक्त शुल्ज ने सुरक्षित कोष: 
को जमा करने पर बहुत जोर दिया है, क्योंकि उसका उद्देश्य किसी 
प्रकार बैंक को निजी पू जी को बढ़ाना था | किन्तु यह न समझ लेना 
चाहिए कि यह्ट सहकारी साख समितियाँ लाभ नहीं बॉटतीं । लाभ का 
कुछ भाग सुरक्षित कोष में जमा करने के उपरान्त, शेष लाभ सदस्यों 
में बाँट दिया जाता है | 

शुल्ज ने व्यक्तिगत जमानत पर कज देने के सिद्धान्त को अपनाया 
है, तथा कर्ज को वसूल करने पर बहुत जोर दिया है | इन समितियों के 
सदस्य अपनी वार्षिक बेठक में एक कमेटी का निर्वाचन करते हैं और 
वेद कमेटी अपने सदस्यों में से एक कार्यकारिणी सर्मिति का निर्वाचन! 
करती है। कार्यकारिणी पतमिति, समिति का काये चलाती है .तथा 
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कमेटी उसके कार्य का निरीक्षण करती है । शुल्ज, कार्यकारिणी समिति 
के सदस्यों तथा पदाधिकारियों को वेतन देने के पक्ष में है । 

वास्तव में यह सहकारी साख समितियाँ विस्तृत ज्षेत्र के लिए 
उपयुक्त हैं। इम कारण वे पूर्ण रूप से व्यापारिक संस्था द्वोती हैं। 
व्यापारिक काय सफलता-पूर्वक करने के लिए. अधिक पू जी की आव- 
श्यकता होती है और वेतन-मभोगी कर्मचारी रखने पड़ते हैं । 

लुज्जगों समेतिया ( पीपल्स वंक )--छुज्जती ने शुल्ज 
प्रणाली का सुघार करके उसे अपनाया । आस्ट्रिया राज्य का कोप- 
भाजन बनकर भाग हुआ छुजती अपनी योग्यता के कारण इटली में 
अर्थशस्ध का अध्यपक बन गया और उसने शुल्ज के विचारों का 
अध्ययन करने ऊ उपरान्त मिलन नाम के नगर में बैंक स्थापित 
क्रिया | किन्तु लुजता जैसा योग्य ब्यक्ति यह मी माँत समझता था 
कि जम॑न सस्था इटल! में सफल न होगी । इस कारण उसने शुल्ज- 
तम्मातियों का नवोन सस्झार करके उनकां प्रचार किया । 

लुजती ने अमित दायित्व के स्थान पर छिद्धान्त-रूप से परि- 
! मत दायित्व को अपनाया | इसके अतिरिक्त उसने शुल्म की माँति 
ग्रधिक मूल्य के हिस्से न रखकर बहुत थोड़े मूल्य के हिस्से रखे और 
बहुत सी किश्तों में हिस्सों के मूल्य चुकाने का नियम बनाया, जिससे 
निर्धन मनुष्य समिति के सदस्य बन एके | लुजती ने यह नियम 
बनाया कि हिस्से का भूल्य दस मास के अन्दर सदस्य को चुका देना 
होमा | छुजती का विचार यह था कि यह थोड़ी सी पूँजी बाइर की 
पू जो को श्राकृषित कर सकेगी, अर्थात्‌ इसकी गारंटी पर बाइर से कर्ज 
'मिल सकेगा | साथ ही उसने श्रधिकतर सेविंग्स डिगज्रिट लेकर अ्रपनी 
कार्यशोल पूजी को बढ़ाने पर जोर दिया | उसका कहना था 
कि यदि कार्यशील पूंजी की आवश्यकता हो तो सेविंग्स डिपाजिट 
अ कषित करो । 

यद्यपि हिस्सों की पूंजी तो बाइरी कर्ज के लिये जमानत 


भिन्न-भिन्न प्रकार की सहकारी समितियां है 


काम देगी ही, किन्तु छुज्जती के मतानुसार वास्तविक्त जमानत 
समिति के सदस्यों की ईमानदारी होगी। उसने कह्दा कि “ईमान- 
द्धवरी को पूजी में परिणत करो |? इस उद्देश्य को पूरा करने के 
लिए. उसने ऐसा सगठन बनाया, जिससे सदस्यों को ईमानदार 
रहने में ही अपना द्वित दिखलाई दे और वे एक दूसरे को ईमानदार 
बनाने में सहायक हो। लुजती ने इस बात को लक्ष्य में रखकर 
समिति के कार्य की जिम्मेदारी को बाँद दिया, जिससे कि प्रत्येक 
सदस्य को कुछ न कुछु कार्य करना पड़े | इस कारश लुजती-समितियों 
में सदस्यों को लेते समय उनके चरित्र पर विशेष ध्यान रखा जाता है। 
प्रत्येक सदस्य को समिति का थोड़ा बहुत कार्य करना पड़ता है। जो 
कर्ज दिया जाता है, वह जाँच करने के बाद दिया जाता है। कोई 
बात गुप्त नहीं रखे ज;ती, जिससे कि प्रत्येक सदस्य समिति की दशा 
से पू्ं पनचित रहे | छुजती, प्रबन्धकारिणी समिति तथा अन्य 
पदाधिकारियों को वेतन देने के पक्ष में बिलकुल नहीं है । 

ब्ुजती समितियों में प्रबन्ध का कार्य एक कमेटी करती है. जिसका 
(निर्वाचन साधरण समा करता है। यह आवश्यकता समझी जाती है 
कि प्रबन्ध कमेटी में सब्र प्रकार के सदस्यों के श्रॉतनिधि हों किंठु कमेटी 
बड़ी होने के कारण उसके सदस्य बैंक के दैनिक कार्य को सुचारु रूप 
से नहीं चला सकते; इसके लिये कमेटी श्रपने में से एक उपसामति 
बना देती है यह उपठमिति केवल एक वर्ष के लिए बनाई जाती हे; 
दूसरे वर्ष दूसरे सदस्यों की उपसमिति बनाई जाती है। उपप्रमिति का 
एक सदस्य प्रतिदिन बैंक में रहता है, उसकी भ्राज्ञा के बिना कार्य 
नहीं हो सकता । 

इटली को ग्रामीण साख समितियाँ--इटली में पीण्ल्स 
शुल्त्र के विचारों को श्रपनाकर लुजती ने पीपल्स बैंक स्थापित किये, 
ठीक उसी प्रकार इटली ने अपने रैफीतन को भी दूंढ़ निकाला | 
बैक छोटे व्यापारियों तथा सम्पन्न किसानों के लिए अत्यन्त उपयोगी 


ब्छ 
हा] 
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प्रमाणित हुए; किन्तु निर्धन छोटे छोटे कियानों के लिए, जो गाँव में 
निवास करते हैं; उनका कोई उपयोग नहीं था | साथ ही गाँव में निवास' 
करनेवाले छोटे-छोटे कितानों को साख की अत्यन्त आवश्यकता 
' थी | डाक्टर बोलेम्बर्ग का हृदय गाँवों की आथिक शोचनीय दशा' 
को देख कर सिहर उठा और उन्होंने रैफीएन स हकारी साखः 
सम्रितियों के ढज्क की समितियाँ स्थापित करने का निश्चय किया | 
उन्होंने उवंप्रथम अपने गाँव में एक समिति की स्थापना की। 
प्रारम्भ में तो सदस्य बहुत कम थे और डिपाजिट भी बहुत ही कम 
आई, किंतु डाक्टर अथक परिश्रम से कार्य करते रहे। जत्र समिति को 
स्था(पत हुए तीन महीने हो गये और समिति के मंत्रा ने सदस्यों को' 
लिखा कि वे लिए हुए कर्ज पः. १॥ प्रतिशत सूद दे जायें तो सदस्यों 
के आशएचय का ठिकाना न रहा । पहले तो उन्होंने समझा कि लिखने में. 
कुछ भूल हो गई है, किन्तु जत्र उन्हें ज्ञात हुआ कि यह ठोक है, तो 
यह खज्रर बड़ी तेजी से गाँव भर में फैल गई और धड़ाधड़ समितियाँ 
स्थापित होने लगीं | 

डाक्टर वोलेम्बगने अपनी समितियों का संगठन रैफीसन के भाँति' 
ही रखा; भेद केवल इतना ही है कि इटली की ग्रामोण समिति जम॑नो. 
की समिति से छोटा होती है। पत्येक कार्य में किफायत पर अत्यधिक, 
ध्यान या जाता हैं। सदस्य समिति के कार्य में खूब भाग लेते हैं ॥ 
प्रत्येक सदस्य, जो साधारण बैठक में आने के योग्य होता है. अवश्य 
श्राता है । साधारण बेठक जल्दी-जल्दी होती है , और जो सदस्य बिना 
उचित कारण के सम्मिलित नहीं होता, वह दूसरे सदस्यों की दृष्टि में 
गिर जाता हे और उसे कुछ जुर्माना देना दोता है । तमति का संचा- 
लन सब सदस्य मिलकर करते हैं। साधारण बेठक प्रन्‍न्धका रिणी 
समिति के लिए श्राज्ञ देती हे, और अन्नन्धकारिणी समिति केवल उन्हे 
शाश्ाओं का पालन करतो है | साधारण बैठक का सझ्ञालन में बहुक 


हाथ रहता है। 
की लक 


तोसरा परिच्छेद 


भारतीय ग्रामोण ऋण 


[ नोट--इस पुस्तक सें जहाँ जहाँ भारतवर्ष सम्वन्ध। वात 
कहां गई है. वह सारताय सघ आर पाकिस्तान दोनों के ले हुए 
स्वरूप के सम्बन्ध में समझनों चाहिए। इसी प्रकार पंजाब से 
पूर्वी ओर पश्चिमां पंजाब का, और बंगाल से.पूर्वी ओर पश्चिमी 
बंगाल का अजय है। | 


भारतवष में लगभग ६० प्रतिशत जनता गाँवों में निवास करती 
है. और ग्रामोण जनता श्रधिकतर खेतीबारी पर ही निभर रहती है । 
अधिकतर ग्राभाण तो किसान ही होते हैं और कुछ आमोणश उद्योग- 
'धंधों में लगे रहते हैं | किन्तु गाँव के घन्धे भी अप्रत्यक्ष रूप से 
'खेतीबारी पर ही निर्भर हैं | यदि हम कहें कि समस्त ग्रामंण जनता 
खेतो-बारी पर निर्भर है तो अतिशयोक्ति न होगी । जो मनुष्य भारतीय 
'आम्य जीवन मे परिच्रित नहीं हे, वह सम्मवतः ग्रामीण जनता के 
“विषय में घोखा खा जाय | आज भारताब किधान को आथिक दशा 
जितनी खराब है उतनी सम्मवतः संसार के अन्य किसी देश के किसानों 
'की नहीं है | भारतीय ग्रामीण कर्ज के मयंकर बोझ से बहुत दबा हुआ 
है और कर्जदार होने के कारण उसका राजनैतिक, आश्िक, सामाजिक 
'तथा चरित्र-विषयक पतन हो रहा है। यह निर्विवाद सत्य है कि देश 
की आ्िरू दशा को सुधारने के लिए. इस समस्या को इल करना 
“होगा | जब तक देश को जनसंख्या का एक बहुत -बड़ा भाग आर्थिक 
“दासता का जीवन व्यतीत करता रहूंगा, तब तक देश की आर्थिक शिथिति 
को सुधारने का प्रयत्न करना स्वप्न मात्र है। 


४६ भारतीब सहका रिता आन्दोलन 


सन्‌ १६३० में सेन्ट्रल बेकिज् इनकायरी कमेटी के साथ सहयोग 
करने के लिए प्रत्येक प्रान्तीय सरझ्ार ने प्रान्तीय वें किन इनक्कायरी 
कमेटी बेंठाई | प्रान्तीय कमेटियों ने अपने अपने प्रान्तों में ग्रामीण 
ऋण का अनुमान लगाने का प्रयत्न किया | यद्यपि अनुप'न बिल्कुल 
सही नहीं हो सकता, फिर भी इसमें कर्ज की भयड्भुर्ता का ज्ञान भली 
भाँति हो सकता है-- 

असाम २२ करोड़, बज्ञाल १००, बिहार-उड़ीसा *४/, अम्बई 
यश, अर्मा ४०-६० मध्य प्रदेश ३६, मद्रास १४०, पञ्ञाब १३१५ 
उत्तर प्रदेश १२४, केन्द्रीय सरकार द्वारा शातरित प्रदेश १८ करोड़ ।' 
इम प्रकार ब्रिटिश भारत का आमीण ऋण लगभग नौ सौ करोड़ 
होता है| 

अभी तक किसी कमेटी ने देशी राज्यों के ग्रामीण ऋण को मालूम 
करने का प्रयत्त नहीं किया। किन्तु जिन्होंने उनकी आर्थिक स्थिति 
का कुछ भी अ्रध्ययन किया है. वे जानते हैं कि देशी राज्यों के ग्रमोण 
की आर्थिक दशा ब्रिटिश भारत के ग्रामीणों से कुछ श्रच्छी नहीं है। 
यदि हम सारे देशी राज्यों का आमीण ऋण ब्रिटिश भारत: का एक' 
तिहाई मान लें तो कुछ भूल न होगी | इस हिताब से समस्त देश का 
ग्रामीण ऋण १२०० करोड़ रुपये होता है | क्‍ 

अ्रत्र प्रश्न यह है कि यह कर्ज घट रहा है अथवा बढ़ रहा है।. 
प्रांतीय कमे टयों की सम्मति में भारतीय ग्रामीण ऋण पिछले .१०० 
वर्षों में बराबर बढ़ता गया है । सर ऐडवर्ड मैकलेगन ने -१६ १ में: 
कहा था - यद्ट तो स्पष्ट है कि ग्रामीण ऋण भारतवर्ष के लिए . कोई 
नई बात नहीं हे | इतिहाप्त को देखने से ज्ञात होता है फ़ि ब्रिटिश 
पान के बुध भा वह समस्या उपस्थित थी। किस्तु यह भी मानना- 
पड़ेता कि यह ऋण ब्रिटिश शासन में और विशेषकर पिछने पत्मात 
वर्षों में बहुत बढ़ गया हे ।” शाही कृषि कमीशन की भी इस दिषय- 


भारतीय आमीण ऋण ४७... 


आमीण ऋण अवश्य ही पिछले वर्षो में बढ़ गवा है | पिछले दत वष 
में तो इसकी भयक्ुुरता बहुत ही बढ़ गई है| इसका अनुमान केवल 
अं से नहीं किया जा सकता । १९२६ के बाद खेत) की पेदावार का 
मूल्य लगभग ५४० प्रतिशत घट गया | अस्ठ, किसानों के कज का 
बोक पहले से दुगना हो गया । 

१७२७ से १:३६ तक जो विश्वव्यापी ग्राथिक मन्दी हुईं, उसका 
प्रभाव भारतवर्ष पर भी पड़ा | भारतीय किसानों के कर्ज का बोफछ 
बेहद बढ़ गया | सन्‌ १६३३ में रिजरत्र वेडु ने हिसाब लगाकर ब्रिटिश 
भारत का ग्रामीण ऋण १८०० करोड़ रुपये होने का: अनुमान किया 
था| १६३६ के उपगन्त प्रस्‍्येक प्रान्त में कोग्रे स-मंत्रिमंडलों ने किसान 
के कर्ज के बाक् को इलका करने के लिए कुछ कानून बनाये | परन्तु 
शीघ्र दी देश में राजनैतिक स्थिति गड़बड़ हो गई '? महायुद्ध के 
कारण उत्पन्न हुईं परिस्थिति में कुछ भो सुधार न हो सका। अ्र्थ- 
शार्त्रियों के मत से सन १६३६ के आसपास समस्र भारत का ग्रामीण 
ऋण दो हजार करोड़ से अधिक, लगभग २००८ *गेड़ रुपये था। 

१६३६ से, युद्ध के समय खाद्य पदार्थो' तथा खे ॥ की उपज का 
मूल्य कल्पनातीत बढ़ गया | किसान की आशिक स्थिति कुछ अच्छी 
हुई. उसके द्वाथ में रग्या आया | उस सम्रय में झिसान का भार कुछ 
कम हुआ । इस सम्बन्ध में प्रामाशिक आकड़े प्रात्त नहीं ६ केक्‍्लः 
मदरास सरकार ने १९४५ में एक कमेटी इस उद्द इय से डिठाई थी 
कि वह, युद्ध का ग्रमीण ऋण पर क्‍या प्रभाव पड़ा है. उसकी जाँच 
करे | उस कमेटी ने १८४६ में अपनी रिपोर्ट में बतलाया कि मदरास 
प्रान्त का ग्रामीण ऋण २० प्रतिशत कम हो गया, किन्तु अभी केवल 
बड़े किसानों ओर जमींदारों के ऋण में ही हुई है छोटे किसानों के 
आयण में नहीं हुई, वरन्‌ किसी-किसी दशा में छोटे (कानों का ऋण 
बढ़ गया है | बात यह है कि थाँव में छो खेत-मजदूर वर्ग है, उसके 
पास भूमि नहीं होती। वह तो सम्पन्न किसानों के खेतों ' पर मजदरी 
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ऋरके. लकड़ी श्रौर घास बेचकर, श्रपना निर्वाह करता है। उसको 
खेती की पैदावार का मूल्य चढ़ने से कोई लाम नहीं हुआ | छोटे 
किसान को भी विशेष लाभ नहीं हुआ क्योंकि उसके पास बेचने के 
'लिये कुछ त्रबता ही नहीं है, उसकी भूमि इतनी कम होती है कि 
'वह अपने निर्वाह योग्य अनाज इत्यादि कठिनाई से उत्पन्न कर पाता 
हे। हां, बड़े कितानों को लाम अवश्य हुआ क्योंकि उनकी लगान 
श्राबपाशी इत्यादि पू्वंबत ही रही, किन्तु खेती की पैदावार का मूल्य 
कई गुना हो गया। यद्यपि उन्होंने भी इस श्रल्पफालीन समृद्धि को 
सामाजिक और धार्मिक कृत्यों, जेवर और कपड़े पर अनाप-शनाप 
'उ्यय करके नष्ट कर दिया, फिर भी उनका ऋण कम अवश्य हुआ | 

मदरास सरकार द्वारा जो आमीण ऋण की जाँच डाक्टर बी० बी० 
नायडू ने की उसका सारांश इस प्रकार है। उन्होंने ऋरश ग्रस्त किसानों 
को पांच श्रेणो में बाद और उनके ऋण की जांच की उनकी जांच का 
'परिणाम नोचे दी हुईं तालिका से स्पष्ट हो जावेगा | 


प्रति बर्ग के प्रति व्यक्ति पर ऋण 
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ऊपर का तालिका से स्पष्ट है कि युद्ध काल में प्रथम तीन श्रेणी 
'के कृषकों ( जिनके पास अधिक जोत थी ) के ऋण में कमी हुई है । 


भारतीय ग्रामीय ऋण छह 


परन्तु चौथी और पांचवीं श्रेणी के कृषकों के ऋण में वृद्धि हुईं 
है। इससे स्पष्ट है कि युद्ध से छोटे कृषकों को नाम मात्र को ही 
लाम हुआ है और खेत मजदूरों की स्थिति बिगड़ गई है। रिजव- 
बैंक की कृषि साख शाखा का भी यही मत है कि छोटे किसानों और 
खेत मजदूरों के ऋण में कोई कमी नहीं हुईं हे। आज भारतवर्ष 
में एक बड़ी गत्नत घारणा फेली हुई है कि द्वितीय महायुद्ध के फल 
स्वरूप किसान ऋण मुक्त दो गया ओर ग्रामीण ऋण की समस्या 
अब नहीं रही | खेद की बात तो यह है, कि अथंशास्त्री, सहकारिता 
आन्दोलन के कार्य कर्ता तथा सरकार भी इस भ्रामक धारणा का 
शिकार हो रही है । आवश्यकता इस बात की है कि इस सम्बन्ध में 
'एक विस्तृत जांच की जावे और इस समस्या को इल्ल करने करा प्रयत्न 
किया जावे । 

चम्बई प्रान्तीय सहकारिता इंस्टिट्यूट ने भी बम्बई प्रान्त में 
द्वितीय मशयुद्ध का आमीण ऋण पर क्या प्रभाव पड़ा इसका अध्ययन 
किया और गैडगिल महोदय ने एक रिपोर्ट उपस्थित की जिसका 
सांराश इस प्रकार है | 

श्री गैडगिल की रिपोर्ट के अनुसार भी छोटे किसानों का ऋण 
कुछ विशेष नहीं घटा है केवल बड़े किसानों का ही ऋण घटा है | श्री 
गैडगिल की रिपोर्ट के अनुसार उन किसानों का ऋण जिनके पास 
२० एकड़ से अधिक भूमि हे ऋण ययेष्ट घटा है (३० प्रतिशत 
तक ) लेकिन महाराष्ट्र के उन क्षेत्रों में जहाँ कुआँ से सिंचाई होती 
है उन किसानों का ऋण अधिक घटा है जिनके पास ५ से १० एकड़ 
भूमि है २० एकड़ से ४० एकड़ वांले किसानों का ऋण उतना नहीं 
घटा है । 

० जिन किसानों के पास ५ एकड़ से कम भूमि हे उभका ऋण नाम 
मात्र को ही घटा है। जिन क्षेत्रों में नहर से सिंचाई होती है वहाँ २० 
शकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों का ऋण ६० प्रतिशत तक घट 

कं 
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गया किन्तु जिन किसानों के पास पांच एकड़ से कम भूमि थी उनका 
ऋणण घटने के बजाय बढ़ गया | 

मिन्न-भिन्न प्रदेशों को यदि लें तो चावल के प्रदेश में तथा 
श्रत्यन्त शुष्क प्रदेशों में ग्रामीण ऋण बढ़ा है और तम्बाकू तथा घाटों 
के नीचे के प्रदेश में ऋण घटा है । 

भिन्न-मिन्र प्रदेशों में तथा भिन्न-भिन्न जोत के किसानों का ऋण 
पर युद्ध का भिन्न प्रभाव पड़ा है। छोटे कियानों का ऋण घटने के 
बजाय कहीं-कहीं बढ़ा है । 

प्रान्तीय कमेटियों ने यह जानने का भी प्रयत्न किया कि प्रतिशत 
कितने लोग कजंदार नहीं हैं | लेकिन यह स्पष्ट नहीं होता कि वास्तव 
में कितने किसान ऋण-मुक्त हैं। अ्रथशास्त्र के कुछ विद्वानों का मत 
है कि लगभग ७० प्रतिशत किसान कजदार हैं। 

प्रान्तीय बेंकिज्ञ इन्कायरी कमेटियों ने उन कारणों का विस्तार 
पूर्वक विवेचन किया है जो किसान को कर्जदार बनाते हैं। ग्रामीण 
जनता के कजदार होने के बहुत से कारण हैं। किसान का पुराना 
ऋण उसको कजदार बनाने में बहुत सहायक है | किसान पुराने कर्जे को 
चुकाने के लिए नया कर्ज लेता है। भारतीय किसान को मयझ्भूर सूद 
देना पड़ता है, क्योंकि उसकी आथिक दशा अत्यन्त शोचनीय है। 
दूसरा मुख्य कारण यह है कि भारतीय किप्तान के पास इतनी भूमि 
नहीं है कि वह उस पर खेती करके अपने कुटुम्ब का पालन पोषण कर 
सके; कारण यह है कि देश के अन्य धन्वे, विदेशी माल तथा देशी मिलों 
की प्रतिद्विन्दिता के कारण, नष्ट हो गये और उनमें लगी हुईं जन- 
खेती-बारी में लग गई । भारतवर्ष में खेती बारी की भूमि का श्रकाल 
पड़ गया और प्रति किसान भूमि कम हो गई । यही नहीं, हिन्दुओं 
तथा मुसलमानों में पिता के मरने पर सब लड़कों में बराबर-बराबर 
भूमि बांदने को प्रथा के कारण बह थोड़ी भूमि भी छोटे-छोटे टुकड़ों 
में विभाबित हो जाती है, ओर एक स्थान पर धारे खेत न होकर खेत 
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मीलों में बिखरे होते है, जिसके कारण खेती वेज्ञानिक ढंग से नहीं की 
जा सकती और न इस घन्चे में लाभ ही हो सकता है। इसका कारण 
किसान साधारणतया बिना कज लिए! अपना काम नहीं चला सकता | 
इनके अतिरिक्त वेल्लों की आकस्मिक मृत्यु तथा अनिश्चित खेती भी 
किसान को कजंदार बनाती है। भारतवर्ष के किसान के पास पशुधन ही 
उसकी अत्यन्त मूल्यवान्‌ प्‌जी है, किन्तु पशुत्रों की बीमारी इतनी 
भयड्डुर हैं और पशुओं की मृत्यु संख्या इतनी अधिक है कि किसान 
को उससे बहुत हानि होती हैं और कज लेकर नये पशु खरीदने पड़ते 
हैं| भारतवर्ष में खेती अधिकतर वर्षा पर निर्भर है, किन्तु वर्षा यहां 
अनिश्चित होती है जिसके कारण फसल भी अनिश्चित होती है । 
यदि वर्षा आवश्यकता से बहुत कप हो अथवा अति वर्षा हो तो 
फसल खरात्र हों जाती है। कभी टिडडी दल तो कभी कोई हवा. 
अथवा कीड़ा फसल को नष्ट कर देती है। जिन वर्षा में फलल अच्छी 
होती हे उनमें तो किसान किती प्रकार अपना काम चला लेता है| 
किन्तु फसल खराब होने पर तो उसको कर्ज ही लेना पड़ता है | 

कुछ अथंशासत्रज्ञा का मत है कि किसान विवाह, म्त्यु-संस्कार 
तथा अन्य सामाजिक कृत्यों में अपनी हेसियत से बहुत अधिक व्यय 
कर देता है, ओर उसे कर्ज लेना पड़ता हैं। हो सकता है कि इसमें 
कुछ सत्य दो किन्तु इसमें अतिशयोक्ति की मात्रा अधिक है। कुछ 
प्रन्तीय बैंकिंग इनक्वायरी कमेटियों की भी इस विषय में यही 
सम्पति है | हों, जिस वर्ष फसल अच्छी होती है और किसान को 
कुछु अधिक रुपया मिल जाता है, उस बष, बेंक दृत्यादि न होने के 
कारण, यह उसे सामाजिक तथा अग्य धामिक कार्यो, पर खर्च कर 
डालता है। लेखक के मतानुसार मुकदमेबाजी भी किसान के कज- 
दारूहोने का एक मुख्य कारण है। जो लोग भारतीय अदालतों से 
परिचित हैं, वे जानते हैं कि किसान भूखे रहकर भी, कज लेकर 
$ कदसे में अंधाधुन्ध व्यय कर देता है। 
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इसके अतिरिक्त लगान और मालगुजारी $& भी किसान के 
कुर्जदार होने का एक मुख्य कारण है | सरकार तथा सरकारी वेतन- 
भोगी अर्थशास्त्र के विद्वान इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हैँ 
कि लगान और मालगुज्ञारी श्रविक्र है। किन्तु लेखक का तथा 
अन्य बहुत से विद्वानों का यह मत है कि लगान तथा मालगुजारी 
उचित से अ्रधिक हे, क्योंकि खेतीबारी में लाभ बहुत कम है। 
लगान व मालगुजारी श्रधिक है, अथवा कम, इस विषय में मतभेद हे; 
किन्तु इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि तीस वर्ष के लिये लगान और 
मालगुजारी पहले से निश्चित कर देने के कारण, जब कभी फसलें 
नष्ट हो जाती हैं, अथवा खेती की पैदाबार की कीमत बहुत गिर जाती 
है, तो किसानों को लगान या मालगुजारी देना कठिन हो जाता है 
यद्यपि ऐसे समय में छूट देने का प्रयत्न किया जाता है किन्तु वह 
आवश्यकता से बहुत कम होती है; निर्धन किसान को कर्ज लेकर 
मालगुजारी या लगान देना पड़ता है क्योंकि जप्तीदार तथा सरकारी 
कर्मचारी उसे बड़ी सख्ती से वसूल करते है। यह तो पहले ह्वी कहा 
जा चुका है कि खेती में लगे हुए मनुष्यों की संख्या आवश्यकता से 
अधिक हैं, इस कारण खेती के योग्य भूमि का श्रकाल है अस्तु 
किसान भूमि लेने के लिए लम्बे पटद्े लेता है और उचित से अधिक 
लगान देता है | कभी कभी कर्ज लेकर बह भूमि भी मोल लेलेता है । 
कहीं कहीं इन दो कारणों से भी वह कर्जदार बना हुआ है। इन 
कारणों के होते हुए तथा महाजन के कज देने का ढल्ल और भयंकर 


4 न ले हनन कब करके पलपल लत मिम मिस! 

कजमींदारी प्रया वाले प्रान्तों में किसान भूमि के उपयोग के 
लिये जो रक्षम ज़मींदार को देता है, वह लगान कहलाती है; और 
सरकार जो रक्रम क्र्मींदार से लेती हे, उसे मालगुजारी कहते.हैं | 
रैयतवारो प्रान्तों में किसान जो रक्तम सरकार को देता हैं उसे 
मा्षगुज्ञारी कहते हैं। 
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सूद -को देखते हुए. यह आश्चर्य की बात नहीं है कि किसान सदा 
क्जंदार रहता है | 

इसके अतिरिक्त, किसान की कजंदारी का एक मुख्य कारण, 
जिसके विषय में ऊपर के पृष्ठों में संकेत किया जा चुका है, खेती में 
लगी हुईं जनसंख्या की वृद्धि हे | सन्‌ श्ट&१ की मनुष्य-गणना में 
६१ ग्रतिशत मनुष्य खेतीबारी में लगे हुए ये, यही संख्या १६०१ में 
६६ प्रतिशत, -&€१९ में ७१ प्रतिशत ४६२९ में ७२ त्रतिशत तथा 
१६३१ में ७३ प्रतिशत दो गई । आमीण उद्योग धन्धों का नष्ट हो 
जाना भी इस बढ़ी हुईं कजदारी का एक कारण है। 

कजंदारी बढ़ने का फल बहुत भयद्भर हो रहा है । किसान और 
कारीगर महाजन के मानों दास बन गये हैं। वर्ष मर परिश्रम करने के 
उपरांत भी उनको भरपेट मोजन नहीं मिलता | एक बार कजं ले लेने 
पर वह लोग महाजन के चंगुल से बचकर कभी निकल ही नहीं सकते । 
महाजन उनका दोहन करके आनन्द करता है, और निर्धन किसान 
परिश्रम करता है महाजन के लाभ के लिये। किसान किसी प्रकार 
अपनी आवश्यकताश्रों को घटा कर गुजारा करता है | किसी वर्ष फतल 
नष्ट हो गई तो उसे महाजन की शरण जाना पड़ता है, ओर एक 
बार वह महाजन के पास गया नहीं कि चिर-दास बना नहीं | 

क़ज लेना कोई बुरी बात नहीं हैं और न कजंदार होना 
ही आ्िक-हीनता का सूचक है, यदि कर्ज उत्पादक कार्य के 
लिये लिया गया हो; किन्तु अनुत्पादक कार्य के लिये लिया 
हुआ कर्ज क्रितान की आथ्िक मृत्यु का कारण होता है । 
भारतीय किसान का ऋण अधिकतर अनुत्पादक कार्यों के लिये 
लिया गया है, और जो ऋण उत्पादक कार्यो के लिये लिया जाता है 
उस पर इतना अधिक सूद देना पड़ता हैं कि किसान दिवालिया हो 
जाता है। किसान को इतना अधिक सूद देना पड़ता है कि खेतीबारी 
में उसे लाभ हो ही नहीं सकता। मारतवष्ष के प्रत्येक प्रान्त में सूद की 
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दर भिन्न-भिन्न हैं, परन्तु २० प्रतिशत से लेकर ३० प्रति शत तक तो 
साधारण दर है। कहां-कहीं ५० ग्रति से लेकर १०० प्रतिशत 
तक सूद देना पड़ता है। भारतीय श्रदालतों में ऐसे बहुत से मुकदमे 
आये, जिनमें सूद की दर १००० प्रतिशत से भी अधिक थीं। कभी- 
कभी चठ॒र महाजन जितनी रकम देता हैं, उससे कई गुनी लिख लेता 
हे श्रोर श्रशिक्षित किसान उस पर अँगूठा लगा देता है! महाजन 
किसान से मूलधन तो नहीं माँगता और सूद लेता रहता है। 

महाजन का सूद निकालना ही किसान के लिये कठिन हो जातो 
है, मूलघन की बात ही क्‍या । फल यह होता है कि किसान सदा के 
लिये कजंदार बन जाता है और वर्ष भर परिश्रम करके महाजन की 
यैलियाँ भरता रहता है| किसो ने ठोक ही कहा है कि भारतीय 
किसान ऋणी जन्म लेता हैं, कऋणी ही मरता हैं और ऋण को भांवी 
पीढ़ियों के लिये छोड़ जाता है।यह ऋण पीढ़ी-दर-पीढ़ीं चलता 
है। क्रशः भारतीय किसान वे. हृदय में यह बात बैठ गईं है कि 
कज्दार होना अवश्यम्भावी है, इससे छुटकारा नहीं हो सकता । अस्थ॒, 
वह मुक्त होने का प्रयत्न करना मो छोड़ देता है। फल यह होता 
है कि जब कभी सामाजिक रूढ़ियों तथा बिरादरी के दब्ाब के कारण 
उसको सामाजिक कार्यों में घन व्यय करना पड़ता है तो वह 
निश्चिन्त होकर कर्ज ले लेता हे। वह जानता है कि मैं कर्दार तो 
अवश्य रहूंगा फिर थोड़े से खच के लिये बिरादरी में हँसी क्‍यों 
करवाऊ | कजदार होने के कारण भारतीय किसान तथा ग्रह उद्योग - 
धन्धों में लगे हुए कारीगर इतने इताश हो चुके हैं कि यदि आप 
किसान को वैज्ञानिक ढंग से खेतो करके अधिक पैदावार प्राप्त करने 
का आदेश द्‌ तो वह कदापि मानने को तैयार नहीं होता, क्योंकि वह 
जानता है कि यूदि अच्छा बीज, खाद और यन्त्रों का उपयोग करके 
मैंने अधिक पैदावार की तो वह महाजन के पास जावेगी: मैं तो 
जेसा पहले था वैसा ही रहूँगा, मैं क्यों व्यर्थ में परिश्रम यदि 
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हम चाहते है कि कृषि की उन्नति हो और भारतीय आमीणों को 
आशिक दशा सुधरे तो हमें उन को इस भयड्भर बोर से झुक्त करना 
होगा । जब तक यह नहीं किया जायगा, तब तक देश की आर्थिक दशा 
सुधारना केबल एक सुन्दर कल्रना है, इसमें तथ्य कुछ भी नहीं है। 
किसान फसल बोले के समय महाजन से सवाये ड्योंद्र पर बीज 
लाता है तया खाद इत्यादि डालने के लिये कज लेता है । फतल 
तैयार होने पर, उसे अपनी श्रधिकतर फसल शीघ्र ही बेच देनी पड़ती 
है क्योंकि जमींदार लगान के लिये, सरकार आबपाशी के लिये, तथा 
महाजन अपने कज के लिये जल्दी मचाते हैं। उस समय किसान 
अपना पीछा छुड़ाता है। महाजन फसल को बाजार-भाव से बहुत सस्ते 
दामों पर मोल लेता है| कमी-कभी तो कर्ज देने के समय यह निश्चय 
हो जाता है कि किसान फसल महाजन के ही हाथ बेचेगा | यदि्‌ कोई 
किसान समीपदर्ती मंडी में फसल बेचने जाता है तो वहां दलाल, 
आहढुतिया तथा व्यापारी उसको लूटते हैं| साथ ही फसल कटने के 
थोड़े दिन बाद तक बाजार का भाव बहुत मंदा रहता है और किसान 
को उस मन्दे भाव पर अपनी फठल बेच देनी पड़ती हे। जूट, गद्ने 
तथा श्रन्य औद्योगिक कच्चे माल के किसान तो खड़सारियों तथा जूट 
के व्यवसायियों के चिरदास बने रहते हैं। खंड़तारी फसल बोने के 
समय कुछ रुपया किसान को पेशगी दे देता है और उससे तय कर ' 
लेता है कि इस कीमत पर तुम्हें गन्ना अथवा रस हमें देना होगा; 
गन्ने अथवा रस का मूल्य एक साल पहले से ही निश्चित हो जाता है | 
निर्धन किसान को गन्ने की फसल बोने के लिए. रुपया चाहिये ओर उसे 
खंड्सारियों से ऋण लेना पड़ता है। वास्तव में स्थिति यह है 
कि परिश्रम तो करता है किसान और उसका लाभ उठाते हैं महाजन- 
अधिकतर किसानों की स्थिति यट्ट है कि फसल काट चुकने के उपरांत 
जमींदार सरकार तथा महाजन का देना चुकाने पर उनके पास ऋठिनता 
से आठ महीने का भोजन बचा रहता है। पिछले चार महीने के लिये 
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उन्हें महाजन से सवाये-डयोढ़े पर भ्रनाज उधार लेना पड़ता है | 

बिन प्रदेशों में रेल इत्यादि का विस्वार नहीं है, वहां कजदार 
केवल थोड़े से भोजन पर महाजन के यहाँ मजदूरी करने को विवश 
होता है | जीवन-भर वह कुछ कमा ही नहीं पाता कि वह अपना कर्ज: 
चुका सके | अतएव वह क्रीत ( मोल लिये हुए ) दास की भांति अपने 
महाजन का काय करता रहता है | बिहार के छोटा नागपुर प्रान्त में, 
द्षिण राजपूताना, ओर मध्यमारत के भील प्रदेश में, भील 
तथा निधन जातियों की स्थिति अ्रत्यन्त दयनीय हो गईं है। वे 
जीवन भर थोड़े से रुपये के बदल्ले दासता करते रहते हैं| इनके अ्रतिरिक्त 
वे किसान भी जिनकी दशा ऐसी गई-बीती नहीं है, अपनी पेदावार 
बेचने में स्वतन्त्र नहीं होते और उनका भी घोर शोषण होता है ! 

इसी प्रकार कारीगर भी व्यापारियों और महाजनों के चंगुल में 
फंसे हुए. हैं, और महाजन उनका शोषण कर रहे हैं। बुनकरों का ही 
धंधा ले लीजिये। निर्धन बुनकर कपड़ें तथा दरी के व्यापारी से सूत 
उधार लाता है तथा कर्घे इत्यादि आवश्यक वस्तुश्रों के लिये भी रुपया 
लेता है । कपड़े का व्यापारी सूत का भी व्यापारी होता हैं। वह सूत: 
का मूल्य श्रधिक लेता है ! बुनकर को तैयार माल उसी व्यापारी के 
हाथ बेचना पड़ता है| कहीं-कहीं व्यापारी बुनकरों को कुछु रुपया एक« 
साथ दे देता हे जिसे बाकी कहते हैं। बुनकर को उसके बदले उसी 
व्यापारी से सूत खरीदना पड़ता है और उसी व्यापारी के हाथ तैयार 
माल बेचना होता है। व्यापारी सूत का अधिक दाम लेकर तथा तैयार 
माल का कम मूल्य देकर बुनकर को लूटता है। जब तक कि बुनकर 
बाकी” का रुपया न चुका दे तब तक वह दूसरे व्यापारी के पास नहीं 
जा सकता | इस प्रकार मद्दाजन झारीगरों का शोषण करते हैं। जब 
तक पूंजो के उचित मूल्य पर मिलने का तथा तैयार माल के 
बिकने का प्रबन्ध सहकारी समितियों के द्वारा नहीं किया जाता.तब तक 
गृह उद्योग-धन्घे पनप नहीं सकते। 
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यह तो पहले कहा जा चुका है कि साहूकार का ऋण 
देने की पद्धति तथा सूद की दर इतनी भयड्डर हैं कि किसान 
कभी मुक्त नहीं हो सकता। मिन्न-मिन्न प्रान्तीय बेह्लिज्ञ इनक्ायरी 
कमेटियों ने अपने-श्रपने ग्रान्तों में जो सूद की दर लिखी है, वह इछः 
प्रकार है :--- ह 


आसाम -- १२ प्रति शत से ७५ प्रतिशत तक । 

बम्बई -. १२ .. ५० ५ । 

बंगाल --- कम से कम १० से ३७|| तक; अ्रधिक से अधिक 
३७॥| से ३०० तक | 


बिहार-उड़ीसा--श्ट से ५० प्रतिशत तक | 
मध्यप्रान्त -- १२ से ३७॥ प्रतिशत तक | श्रनाज के ऋशणुपर 
59५ से १०० प्रतिशत तक | 
मदरास --- १९ से लेकर ४८ प्रतिशत तक | 
संयुक्त प्रांत -- ब्यापारिक कार्यो के लिये ६॥ से श्श। तक, 
तथा अनाज के कर्ज पर २४ प्रतिशत से ४० 
प्रतिशत तक | 
पंजाब कमेटी ने केवल उन ऋणों के सूद की दर बतलाई हे, 
जिनके लिये कुछ सम्पत्ति बन्धक रूप में रख दी गई है | यह सूद की 
दर ६ से १२ प्रतिशत तक है । 
इस भीषण ऋण के बोक के न सह सकने के कारण किसानों 
की भूमि उनके हाथ से निकल कर क्रमशः मदहाजनों के हाथों में जाने 
लगी | इस भयड्ूर परिस्थिति कौ ओर भारत सरकार का ध्यान किसान- 
विद्रोह ने आकषित किया। दक्षिण भारत, अजमेर-मेरवाड़ा, तथा 
छोटा-नागपुर डिविजन में किसान विद्रोही हो उठे : उन्होंने महाजनों 
के घर जला दिये और उन्हें मार डाला, तथा बह्दी खाद़ों को जला कर 
भस्म कर दिया । खरकार ने एक कमीशन दक्षिण के किसानों के विद्रोह 
के कारणों की जांच करने के लिये बिठाया | कमीशन की सम्मति- में 
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किसानों की गिरे हुईं आथिक दशा और भय्भर सूद की दर ही इन 
विद्रोहों का कारण थी । शान्ति-प्रिय किवान जब्र महाजन का अत्याचार 
न सह सके तो वे विद्रोही हो गये | सरकार ने किसान की रक्षा के लिये 
..., “कट बनाया. जिससे अदालतों को यह अधिकार दे दिया गया कि 
वे किसी भी नालिश के मुकदमे में न्‍्यायोचित सूद की ही डिग्री दें 
फिर किसान ने महाजन को चाहे जितना अधिक सूद देने का इकरार 
क्यों न किया हो | इस उक्ट का कोई फल न हुआ, क्योंकि 
किसान निर्धन हैं और न्यायालयों में व्यय अधिक होता है; साथ ही 
अदालतों ने इस ओर विशेष ध्यान भी नहीं दिया | 

परकार ने फसल नष्ट होने पर मालगुजारी तथा लगान में छूट 
देने की नीति को अपनाया » किन्तु इससे भी किसान को विशेष लाभ 
नहीं हुआ । सरकार एक तो छूट बहुत कम देती है और उस छूट 
में भी यह शर्ते लगाई जाती है कि यदि किसान एक निश्चित तारीख 
तेक लगान नहीं देगा तो छूट नहीं मित्रेगा | फल यह होता है कि किसान 
को महान से कर्ज लेकर लगाने देना पड़ता है| भारत सरकार का 
ध्यान इस आर आकर्षित किया गया कि भारतीय किसानों में मितव्य- 
यिता का भाव जाणत करना चाहिये। अस्तु, पोस्ट-आफिस सेविंग बैंक 
खोले गये | किन्तु उन बैंकों ने किसानों में मितव्ययिता का कितना 
अचार किया है, यह पाठक भली भांतिजानते हैँ। श्रशित्षित किसान 
भला उन बैंकों से कैसे लाभ उठा सकता है, जिनका कार्य विदेशी 
भाषा सें होता है, और जो अधिकतर शहरों और बड़े कस्बों में 
'होंते हैं | जिस देश में किसानों को मनीश्रार्डर और तार की लिखाई 
दो आने और खत की लिखाई एक आना देनी पड़ती हों वहां 
पोस्ट आफिस सेविंग बैंक किस प्रकार किसानों. को श्रपनी ओर आकर्षित 
कर सकते हैं। सरकार ने कई बार कानून से यह व्यवस्था की कि 
किसान को कुछ सुविधा दी जावे 'उ कानून उन्हें कुछ सहायता 
'न पहुँचा सका | 


भर 
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सरकार ने देखा कि किसान को खेतीबारो का धंघा करने के 
लिये साख की आवश्यकता होती है | किसान को दो प्रकार की साख 
चाहिए, अथात्‌ थोड़े समय के लिए. तथा अधिक समय के लिए | किसान 
को फचल तैयार करने के लिए जो कर्ज लेना पड़ता हैं वह लगभग 
एक वर्ष के लिये लिया जाता है फसल के लिये किसान को बीज, खाद , 
इल तथा अन्य ओऔजारी और मजदूरों की मजदूरी का प्रबन्ध करना पड़ता 
'है | किसान इनके लिये कर्ज लेकर फसल कटने के उपरांत अदा कर 
सकता है | किंतु कुछ काये ऐसे है जिनमें पूजी लगाने से तुरन्त ही 
लाभ नहीं होता जैसे कुओ्माँ खोदना, खेती के मूल्यवान यंत्र मोल लेनाः 
'तथा भूमि को अधिक उपजाऊ बनाना, इत्यादि | इन कार्यो के लिये 
'ज अधिक उसय के लिये चाहिए | अस्त, सरकार ने दो एक्ट बना- 
कर प्रांतीय सरकारों को यह अधिकार दे दिया कि वे किसान की। दोनों 
प्रकार की आवश्यकताएं पूरी करने के लिये के दे सकती है । इस 
सरकारी कज को तकावी कहते हैं। किन्तु तकाबी से भी यह समस्या 
'इल नहीं हुई और न किसानों ने तकावी का श्रधिक उपयोग ही किया । 
कारण यह है कि एक तो किसान को समय पर रुपया नहीं मिलता, 
उसको रुपये की इस समय आवश्यकता है किन्तु रुपया मिलता है 
देर में | इसमें सब से वढ़ा दोष यह है कि किसानों को तकावी पटवारी 
'कानूनगो तथा नायब तहसीलदार इत्यादि रेवन्यू' विभाग के कर्मचा- 
रियों की सिफारिश से ही मिक्कती है| इस कारण किसान को तकावी 
मिलने में कठिनाई होती है। इसलिए तथा वसूलयात्री में कड़ाई होने 
के कारण , तकावी का अधिक प्रचार न हो सका । 
कजंदार होने के कारण किसानों के हाथ से भूमि महाजनों के 
पास चली जाती है ओर किसान उस पर मजदूर की माँति काम करता 
है। पंजाब में इस समस्या ने भीषण रूप धारण कर लिया था. इस 
'कारण वहाँ कानून बना कर इसे रोक दिया गया। पंजाब लैंड एली- 
“नियेशनएक्ट' के अनुसार कुछ जातियां किसान जातियाँ मान ली गईं 
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हैं, खेती की भूमि इन बातियों के श्रतिरिक्त अन्य जातियाँ नहीं ले 
सकतीं | इस एक्ट से यह लाभ हुआ कि महाजन कर्ज के लिये डिगरी' 
करा कर अब किसान की भूमि नहीं ले सकते । सयुक्तप्रांत के कांसी 
के आसपास के प्रदेश में तथा मध्यप्रांत के कुछ भागों में इसी प्रकार 
का कानून लागू किया गया है ) 

किन्तु ऋण-समस्या जैसी पहले थी, वेसी ही बनी रही | इसी बीच 
में भारत सरकार का ध्यान सहकारिता आन्दोलन की ओर आकर्षित' 
हुआ और उसके द्वारा भारतवर्ष में इस आन्दोलन का श्रीगणेश किया 
गया | जर्मनी और इठली में सहकारी साख समितियों ने वहाँ के 
किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने में आश्वयजनक सफलता प्रास' 
की | भारत सरकार ने भी ऋशणु-समस्या हल करने के लिए सहकारिता 
श्रान्दीलन की शरण ली | 

इस देश में ४४ वर्षो' से ऊपर इस आन्दोलन को चलते हो गये। 
सहकारिता आन्दोलन कहाँ तक सफल हुआ है और भविष्य में उसमें 
क्या आशा है, यह आगे के पष्ठों में लिखा जायगा | अनुभव से यह 
तो स्पष्ट ही हो गया है कि किसानों का पिछला कर्ज चुकाने तथा 
अधिक समय के लिए किसानों को कज देने का कार्य सहकारी साख 
समितियाँ सफलता-पूवेक नहीं कर सकती | और; जब तक किसानः 
पुराने कर्ज के बोक से दवा रहेगा तब॒ तक उसकी आशिक उन्नति 
नहीं हो सकती | यद्‌ किसान सहका री साख समिति का सदस्य बनता 
हे किन्तु महाजन का पुराना कज नहीं चुका सकता तो मद्दजन उसको 
तज्ञ करता हे ओर किसान को पुराने कर्ज पर तो मयझ्भर सूद देना ही 
पढ़ता है। फल यह होता है कि कितान की मुक्ति का कोई उपाय नहीं 
रहता । इसी समस्या को इल करने के लिए भूमि-बंधक बैंक स्थापित' 
करने का आयोजन किया जा रहा है। यह बैंक भी उन्हें किसानों का 
पिछुला कर्ज चुका सैकंगे, जिनके पास भूमि हे, और जो उसे बैंक के: 
पाठ अंधक रख सकेंगे। बेंक किसान से सूद सहित उस क्र को: 


डॉ 
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चीस अथवा पच्चीस वर्षो में किस्ते लेकर वसूल कर लेगा । यह प्रयोग 
अभी नया है, बहुत कम बेंक देश में स्थापित किये गये हैं; इस कारण 
“इसकी सफलता के विषय में कुछ नहीं कद जा सकता | किन्तु इतना 
"तो स्पष्ट है कि भूमि-बंधक बैंक को कार्यशील पूजी इकट्ठा करने की 
समस्या इल करनी होगी और यदि इन बेंकों के डिबेंचर बेच कर 
काय शील पू जी इकट्ठी हो गई तो भी बैंक उन्हीं किसानों को कर्ज 
दे सकंगे, जो भूमि को बंधक रख सकेंगे। बहुत से प्रांतों में किसान 


का भूमि पर स्वामित्व ही नहीं है, वहाँ ये बेंक किसानों की सहायता न 
कर सकेंगे । 


ऋण परिशोध--पहले कहा जा चुका है कि पुराने कर्ज 
को चुकाने की समस्या बहुत कठिन है | अधिकतर यह ऋण पैतृक 
होता है. यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर आता है । किसान की 
आशिक स्थिति इतनी शोचनीय हो गई है कि वह इस कर्ज को चुका 
नहीं सकता | जब साधारण रूप से फसल तैयार करने के लिये महाजन 
अथवा सहकारी साख समिति के लिए हुए! कर्ज को देकर उसके पास 
वर्ष भर के लिये खाने को नहीं रहता, तब वह पुराने कर्ज को किस 
प्रकार चुका सकता है ! जिस वर्ष फसल खराब हो जाती है, बैल मर 
लाते हैं, अथवा और कोई अनिवाय खच आ जाता हैतो ऋण 
अधिक बढ़ जाता है | जब तक पुराने कर्ज को चुका नहीं दिया जाता 
अथवा उसको गैर-कानूनी नहीं बना दिया जाता, तत्र तक किसानों की 
आशिक स्थिति सुधर नहीं उकती । शाही कृषि कप्तीशन ने अपनी 
रिपोर्ट में लिखा है कि “इस ऋण की ओर से उदाठीन रहना बहुत 
भयज्लुर दोगा | 


० सेंट्रल बेंकिज्ञ इनक्वायरी कमेटी की समिति श्रें सरकार को इस 
ओर ध्यान देना चाहिए ओर निम्नलिखित योजना के अनुसार कार्य 
करना चाहिये।--- 
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प्रंतीय सरकार इस कार्य के लिए विशेष कर्मचारी नियुक्त करे, 
जो गाँव में दौरा करके महाजन को इस बात पर राज़ी करें कि वह 
किसानों से एक मुश्त अथवा किस्तों से रुपया लेकर उन्हें ऋख-मुक्त 
कर दे। इन कर्मचारियों का यह मी कच व्य होगा कि वे बतलाब कि. 
निश्चित सूद की दर को कानून हरा घटवाया जा सकता है । 

“जब कर्मचारी महाजन से तय करते कि वह कभ से कम किसतना 
रुपया लेकर किवान को ऋश-मुक्त कर देगा, तब किसान फो सहकारी 
साख समिति का सदस्य बनवा दिया जावे | समिति उसका कर्ज इकट्ठा 
अथवा किस्तों में चुका दे वथा खेतीबारी के लिये किसान को आव- 
श्यक साख दे | 

जब महाजन रुपया वाषिक किस्तों में लेना स्वकार करे तो 
ज्ञितना ऋण किसान स्वयं अदा कर सकता हो करदे बाकी का ऋण 
समिति, सदस्य की जमा के /रूप में, अपने यहाँ लिखले और प्रतिवर्ष 
जब किस्त का रुपया अदा करे तो जमा किया हुआ रुपया कम कर 
दिया जावे | 


यदि महाजन एक मुश्त रुपया माँगे तो सरकार को चाहिए कि 
वह उतना रुपया समिति को उधार देदे; समिति उस कर्ज को वाषिक 
क्िस्तों में चुका दे। तदुपरांत यह निश्चय किया जावे कि किसान 
प्रति वर्ष कितनी किस्त अदा करे | यदि किसान रुपया अदा न कर 
सके ओर समिति को हानि हो जावे तो सरकार उठ हाति को 
पूरा करदे 

ध्यह मी सम्भव है कि महाजन कर्जा के इस प्रकार चुकाये जाने के 
लिये तैयार न हो और समझौता न करें | ऐसी परिस्थिति में उन्हें 
कानून बना कर समभौते के लिये मजबूर किया जावे | 


शाही कृषि-क्ीशन ने भी पैतृक ऋशण के विषय पर अपनी सम्मति 
दी थी । कमीशन की सम्पत्ति में आमीण “इन्सालबेंसी ( दिवाला ): 
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एक्ट बनाया जावे | इससे यह लाभ होगा किजो ग्रामीण ऋण 
के बोक से इतना दबा हो कि अपनी सम्पत्ति बेच देने पर भी कर्ज़ 
अदा न कर सके, वह दिवालिया होने का प्राथना-पत्र दे दे, अपनी 
सम्पत्ति लेनदारों को देकर ऋणमुक्त हो जावे, और स्वतन्त्र रूप 
से आजीविका उपाजन करे। चाहे उसकी सम्पत्ति से लेनदारों का 
आधा रुपया भी पसूल न हो सके, वे उस किसान से भविष्य में रुपया 
वसूल नहीं कर सकते । किसान सदा के लिए उस ऋण से सुक्त हो 
जायगा | यह एक्ट पास हो गया है, किन्तु इसका लाभ साधारण 
किसान नहीं उठा सकता, क्ष्योंकि एक्ट में विशेष प्रकार के किसानों को 
को ही यह सुविधा दी गई है । 


ऋण परिशोध के प्रयत्न -भारतवर्ष में सब प्रथम किसानों को: 
अशणम॒क्त करने का श्रय काठियावाड़ की एक छोटी सी रिवासत भाव- 
नगर को है। वहाँ के दीवान स्वर्गीय धर प्रभाशंकर पदठनी ने एक 
. आज्ञा निकाल दी कि जिस किसी महाजन का किसी किसान पर कर्जा 
' हो. वह राज्य को उसकी सूचना निश्चित तारीख तक दे दे; नहीं तो 
उंसका कर्ज गैर-कानूनी घोषित कर दिया जायगा | जब राज्य के सभी 
मदाजनों की सूचनाएं आगई' तो राज्य ने हिसाब लगा कर देखा कि 
तमाम कितानों का ऋण ८३, रे८, ८७४ रुपया निकला | श्री पट्नी 
ने महाजनों के सामने यह प्रस्ताव रखा कि राज्य उस तमाम ऋण 
के बदले २०, ५१, ४७३ रु० देकर किसानों को ऋणमुक्त कर देनः 
चाहता है | पहले तो महाजन इस समझौते के लिए तैयार न हुए । 
किन्तु जब उन्होंने देखा कि राज्य किसानों को ऋखुसुक्त करने पर 
तुला हुआ है और हमारे द्वारा इस प्रस्ताव को न मानने का फल यह 
होगा कि राज्य ऐसा कानून ब्ना देगा कि उन्हें अपना रुपया बसूल 
करने में कठिनाई हो जायगी, तो वे राजी हां गये। राज्य ने २०, ५४६, 
2७३ रु० देकर सब किसानों को महाजनों के ऋण से मुक्त कर दिया । 
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ब्यान रहे कि भावनगर राज्य के किसान उस तमाम ऋण पर हर साल 
२५ लाख रुपये केवल सूद में दे देते थे। राज्य ने एक साल की 
'शकम से भी कम देकर किसानों को बिल्कुल ऋशमुक्त कर दिया । 
राज्य ने किसानों से यह रकम किध्तों में लगान के साथ वसूल करली । 
इसका फल यह हुआ कि किसान बिना किसी के कहे अच्छे इल, बेल 
खाद इत्यादि का उपयोग करने लगा है, उसने कुएं खोदकर वेज्ञनिक 
दल की खेती को अपनाया है, क्योंकि उसको अब विश्वास हो गया 
'है कि उसकी पैदावार उसके पाप रहेगी। राज्य को एक बड़ा लाभ 
यह हुआ कि अब उसे बिना किसी कठिनाई के मालगुजारी मिल 
जाती है। भविष्य में राज्य फिर किसान महाजन के चंगुल में न फंस 
जावे, इसलिए राज्य ने एक कानून (खेड्त रक्षा कानून) बना कर 
किसान की साख को बहुत सीमित कर दिया है। वह केवल कुछ 
विशेष कार्यों के लिए, और कुछ विशेष अ्रवस्थ/श्रों में ही, कर्ज ले 
सकेगा | खेती बारी के लिग आवश्यक साख का प्रबन्ध राज्य ने ही 
किया है । राज्य ने तकावी देने का समुचित प्रचन्ध किया है, और सूद 
'बढुत कम लिया जाता है । 


भावनसर का प्रयोग एक देशी राज्य में हुआ है। ब्रिटिश प्रान्तों 
में यह कार्य उतना सरल नहीं था।फिर भी सन्‌ १६३६ से १६३९६ तक 
आन्तीय मंत्रिमंडलों ने इस ओर विशेष ध्यान दिया और किसान की 
रचा हे लिए कुछ कानून बनाये; उनमें निम्नलिखित कानून 
'मुख्य हैं। 


त्रिटिश सरकार के कानून--बंगाल, आसाम, मध्यप्रान्त, विह्यर 
पल्माव और संयुक्तप्रान्त में महाजन पर नियन्त्रण रखने के उद्देश्य से 
कानून बनाये गये | भिन्न-मिन्न प्रान्तों के कानून के थोड़ी सी भिन्नता 
है। परन्तु उनकी मुख्य बातें एकसी ही हैं। 


प्रान्तीय सरकारों ने सूद की दर निश्चित कर दी है । मिन्न-मिन्न 
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आश्तों में सूद की दर इस प्रकार है :-- 


सुरक्षित ऋण अरक्तित ऋण 

आन्त सूद सूद-दर-सूद रद सूद-द्र-रूद 
मदरास,.. 5४ नि ६॥% जे 

बस्बरई .. ६४% मना है १०५ मना है 
चद्धाल. .. १४४ १०५८ २५० १०१८ 
पञ्माघ,.. १२४ ६५८ श्ष्पट १४५८ 
बिहार... ६£ मना है १२९: सना हें 
प्रध्यप्रांत,,.. 5/८ “का ५१०० 44 
आसाम... १२॥४ मना हैं ८५०] 84 सना है 


संयुक्तप्रान्त में व्याज की दर ऋण की रकम पर निर्भर हे, ओर 
इस प्रकार है। 


सुरक्षित अरदित 
32%: सूद सूद-दर-पूर. सूद पुरूदर-सुद 
४०० ५० से कम-- उप 2 ३०८ १०५ बे क 
४०१ से ॥००७ २० तेंके ७ २॥५४ ८ ७९ 
प८००१से२०००० रण तक हे २०42 का ४ 
२०,००० ० से अधिक ०२ कं 784 श (774 ३९ 


यह दर सन्‌ १६३० के बाद के लिए हुए ऋण पर हो लागू हे! 
इसके पहले लिए ऋण पर ब्याज की दर दूसरी है। 

कानून के अनुसार प्रत्येक महाजन को सरकार से एक 
लायसेंस लेना होगा | कुछ प्रान्तों में लायसेंस लेना अनिवार्य है 
आर कुछ में यह महाजन को इच्छा पर निर्भर है। परन्तु इन प्रान्तों 
में भी यदि मद्दाजन ने लाथसेंस नहीं लिया है तो वइ अपने रुपये के 
लिये अदालत में नालिश न कर सकेगा | हर एक लायसेंसद!र महाजन 
दी नियमानुसार हिसाथ रखना होगा और प्रत्येक कर्जदार को निश्चित 
समय पर उसका टद्विसाब लिखकर देना दोगा। जब कभी कजेंदार 


पा ६ 
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कुंड रुपया महाजन को दे तो महाजन को उसकी रसीद देनी होगी ४ 
यदि कोई महाजन इन नियमों का पालन नहीं करेगा तो उसको दण्ड 
दिया जावेगा | 

१९३६ के उपरान्त प्रान्तीय मंत्रिमंडल ने किसानों के ऋण की 
समस्या को इल करने का थोड़ा बहुत प्रयत्न अवश्य किया | किंतु 
विशेष सऊलता कहीं भी नहीं मिली और न कोई क्रांतिकारी योजना 
ही काम में लाई गई । 

किसान की कर्ज मुक्त करने के लिये यह आवश्यक समझा गया कि 
ठससे कर्ज की रकम को किसी प्रकार कम क्र दिया जाय | इसके 
लिए दो प्रकार के कानून बनाये गए । एक प्रकार के लिए विवश नहीं 
किया जा सकता, केवल उस पर दबाव डाला जा सकता हैं | दूसरे प्रकार 
के कानून वह हैं, जिनमें महाजन को कर्ज की रकम कम करने के 
लिए. विवश किया जाता हे। पहले प्रकार के कानून द्वारा सरकोर 
जिलों में ऋण समझौता बोर्ड स्थापित करती है। बोर्ड के सामने 
महाजनों को अपने काग्रज तथा हिसाब पेश करना होता है, यदि 
किसी प्रकार के ४० प्रतिशत लेनदार बोर्ड के फैसले को मान 
ले ( अर्थात्‌ बोर्ड जितनी कह्दे उतनी रक्र्म कम कर दें ) तो बोर्ड उस 
किसान को एक साटिफिकेट दे देता है, और वे लेनदार जिन्होंने बोर्ड 
का फैसला अस्वीकार कर दिया है, उस समय तक किसान से अपनी 
रकम वसूल नहीं कर सकते जब तक कि उन्त लेनदारों की रकम 
वसूल न हो जावे, जिन्होंने बोर्ड का समझ्मैता स्वीकार कर लिया 
है | यदि कोई लेनदार बोर्ड के मांगने पर अपने कागज उपस्थित नहीं 
करता, अथवा किसी किसान विशेष (र उसका कितना रुपया है, यह 
नहीं बतलाता तो उसको मविष्य में अपनी रकम वसूल करने का कानूनन 
श्रधिकार नहीं एृहता | इसका फल यह होता है कि बहुत से महाजन 
बोर्ड का फेसला मान लेते हैं | इस प्रकार का कानून आटा मं, 
पञ्ञाच, बज्ञाल, मध्यप्रांत तथा मदरास में प्रचलित है! किन्तु कांग्रेंटी 
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मंत्रिमंडलों ने मद्रास तथा मध्यप्रांत में ऐसा कानून इना दिया, जिससे 
महाजनों को रकम कम करने के लिए विवश किया जाता हैं। मदरास 
किसान रिलीक एक्ट' के अनुसार १ अक्तूबर १६३२ के पहले लिए 
हुए ऋण पर, अक्तूबर १६३७ तक का बकाया सूद माफ कर दिया 
गया; केवल मूल ही देना होगा | यदि मूल अथवा सूद की अदायगी 
के रूप में मूल से दुगुनी रकम अदा कर दी गई हो तो सारा ऋण 
चुक गया मान लिया जावेगा, और यदि अदा की हुईं रकम मूल ऋण 
के दुगने से कम हो तो शेष देकर किसान ऋशणमुक्त हो जायगा। जो 
ऋण १ अदतूतर १६३७ के उपरान्त लिया गया है उसके मूल पर ५ 
प्रतिशत सूद लगा कर कुछु रकम मालूम कर ली जाती है और उसमें 
से जितना ऋण किसान ने अदाकर दिया है, उठको घ्रद्य कर जो रकम 
शेष रहती है, वह कजंदार को देनी पड़ती है | इस रकम पर भविष्य 
में किसान को केब्ल $। प्रतिशत सूद देना पढ़ता है | 

मध्यप्रान्त में कानून के द्वारा यह निश्चित कर दिया गया है कि 
यदि ऋण ३१ दिसम्बर १६: पूब लिया ही तो उसकी रकम २ 
प्रतिशत कम कर दी जायगी । यदि ऋण १ जनवरी १६२६ के उपसंत 
और अक्तूबर १६२६ के पहले लिया गया हो तो २० प्रतिशत और 
यदि ऋण ९ अक्तूबर १६२९ के बाद ओर ३१ दिसम्बर १९३० के 
पहले लिया गया हो तो १९५ प्रतिशत कपम्त कर दिया जायगा | 

उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेसी सरकार ने इस आशय का कानून बनाने 
का प्रयत्न किया था। उसके अनुवार महाजन को एक वर्ष के शझन्दर 
अपने कजदारों पर नालिश कर देनी होती. नहीं तो फिर कर्ज चुकता 
मान लिया जाता | उसके साथ ही अदालत रक्तित कर्ज पर ५ प्रतिशत. 
तथा अरक्षित कर्ज पर ८ प्रतिशत के हिलाब से सूद लगाकर तथा 
राम दुः्त' के नियम के अनुसार कर्ज की रकम कमौकर देती | यद्ध 
से उत्पन्न होने वाली राजनैतिक परिस्थिति वश कऋांग्रेत सरकारें टूट 
गईं और दूसरे प्रांठों मे इस प्रकार के कानून न बन णये | जो कानून 
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हम । 


बने, उनके द्वारा भी किसान ऋणमुक्त हो सकेगा, इसमें बहुत 
सन्देह है | ॥॒ 
भूमि बंधक बेक-भारतवर्ष में भूमि बन्धक बैंकों की स्थापना 

इसी उद्येश्य से को गई थो कि वह लम्बे समय के लिए ऋण देकर 
किसानों को महाजनों की श्रार्थिक दासता से मुक्त कर दे परन्तु इस 
प्रवत्म में मी अधिक सफ़लता नहीं मिली क्योंकि मद्रास प्रान्त को 
छोड़कर श्रन्य किसी भी प्रान्त में भूमि बंधक बैंक अधिक छफल नहीं 
हुए | फिर भूमि बंधक बेकों से तो केवल वही किसान लाभ उठा 
सकते हैं जिनके पार गिरवी रखने के लिए भूमि है जिन किसानों के 
पास भूमि गिरवी रखने का अधिकार नहीं है वे भूमि बंधक बैंकों से 
'लाभ नहीं उठा सकते | । 

हाँ, जमींदारी प्रथा के विनाश हो बाने के उपरान्त जब किसान 
का भूमि पर स्वामित्व स्थापित हो जावेमा तब किसान भूमि बंधक 
बैंकों से अधिक लाभ उठा सकेंगे | 

फिर भी खेत मजदूरों की समस्या तो बनी ही रहेगी | खेत मज- 
दूर के फास भूमि नहीं होती इस कारण वह भूमि बंधक बेंकों से लाभ 
नहीं उठा सकता । आज खेत मजदूर की स्थिति वास्तव में सबसे 
अधिक दयनीय है। 

लेखक की योजना--यदि इम चाहते हैं कि किसान महाजनों 

की आशिक दासता से स्वतन्त्र होकर खेतीबारी की उन्नति करे ग्रार्माणु 
उद्योग घन्धों की सहायता से अपनो श्राय को बढ़ावे और मनुष्यों जैसा 
जीवन व्यतीत करें तो उसे कर्ज से मुक्त करना होगा। इसके छिये 
प्रान्तीय सरकारों को इढ्तापूर्वक क्रान्तिकारी तरीकों को अपनाना होगा। 
लेखक भारतीय किसानों को ऋशणमुक्त करने की एक योजना यहाँ 
उपस्थित करत हैः-.. दि 

जिन किसानों की दशा इतनी अधिक शोचनीय हो कि वे अपने 
कज को चुकाने में असमथ हों, उन्हें एक सरल ओऔ र सादा ग्रामीण 


भारतीय आमीणश ऋण 


दिवालिया कानून बनाकर कर्ज से मुक्त क्र दिया जाय । इसके लिए 
एक विशेष प्रकार का दिवालिया-एक्ट बनाना होगा । उसके अनुसार 
किसान के बैल, खेती के औजार, ६ महीने का भोजन, बीज और 
खाद लेनदार न ले सके | इनके अतिरिक्त, किसान के पास और जो 
कुछ भी हो, उसको लेनदारों में वॉट कर किसान को ऋणासुक्त कर 
दिया जाय | हमारा अनुभव है कि अधिकांश किसान इसी तरह के 
होंगे । शेष किसान जो कुछ हृद तक कज को दे सकते द्वों, उनके ऋण 
को ५० प्रतिशत करके सरकार उसकी अदायगी को जिम्मेदारी अपने 
ऊपर ले ले | प्रश्त यह हो सकता है छि सरकार इतना रुपया कहाँ से 
लावे | इसके लिए दो उपाय काम में लाये जा सकते हैं। पहला यह 
है कि सरकार इस कार्य के लिए कर्ज ले और मदहाजनों को कम की हुई 
रकम अदा करके किसानों को ऋणमुक्त कर दे, ओर वह रकम किसानों 
से छोटी-छोटी किस्तोों में वसूल कर ली जाय * दूसरा उपाय यह है 
कि सरकार कम की हुई रकम के लिए प्रस्येक्त महाजन को बौंड दे- 
दे, जिस पर सरकार ३ प्रतिशत सूद दे और यह शर्त रहे कि सरकार 
जब चाहेंगी, तभी उन बॉंडों का भुगतान कर देगी | तदुपरांत प्रत्येक 
किसान को, जिसका कज सरकार ने महाजन को दे दिया है. अपना 
कर्ज सरकार को किस्तों में अदा करना होगा | किन्तु इससे पूर्व कि 
इस प्रकार की कोई योजना हाथ में ली जाय किसान के कर्ज की जाँच 
करवा लेना आवश्यक है। इसमें प्रत्येक ग्रान्त के विश्वविद्यालयों तथा 
कालेजों के अथशास्र विभागों से सहायता ली जा सकती है | 

जो हो, यइ निविवाद है कि किसान को ऋणमुक्त किये बिना 
उसकी दशा सुधर नहीं सकती, किन्तु ऋणशमुक्त कर देने से ही समस्या 
हल नहीं होगी | एक कानून बनाकर किसान की साख को बहुत मर्यादित 
का देना होगा, जिससे भविष्य में वढ महाजन के चंझुल में न फंसे । 
साथ द्टी सहकारी साख समितियों का खूब विस्तार करके सरकार को 
खेतीबारी के लिए आवश्यक साख का उद्चित प्रबन्ध क्रना होगा इसके 
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अतिरिक्त, सामाजिक कइत्यों*( विवाह, मृतक मोज तीर्थ, पव इत्यादि ) 
पर व्यर्थ व्यय न करने तथा मुकदमेचाजी में कर्ज लेकर व्यय न करने 
के लिए गाँत्रों में प्रचार करना शंगा | उन्हें शिक्षित करना हागा तभी 
बे कज से मुक्त हो तकेंगे | 

कुछ लोग इस प्रकार की योजनाओं को श्रन्याय पूर्ण भोर रूमाज- 
वादी कहकर बदनाम करते हैं । स्थिर स्वाथ वाले लोग यह कहते नहीं 
यहते कि इससे वाबरे को पवित्रता नष्ट हो जञायगी | किंतु किसान के 
कर्ज के सम्बन्ध में वायदे की दुद्ाई देना स्वार्थपरता के अतिरिक्त और 
ऊँछ नहीं है। क्या अशिक्षित किसान से अँगूठा लगवा लेना न्याय है; 
क्या जरूरत के समय निर्धन किवान से ज़ितना चाहे सूद ले लेना 
न्याय है ! और क्या किसान का लगातार शोषण करना न्याय है? 
यदि जरूरत के समय किसान विवश होकर ९००० कर्ज लेकर १घ० 
रु० पर अंगूठा लगा देवा है अथवा ७५ फी-सेकड़ा सूद देने पर राजी 
हो बाता है तो ,समें वायदे की पवित्रता का प्रश्न कहाँ उठता है! 
स्थिर स्वार्थ बाला वरगं तो कप्तान को किप्ती प्रकार को सुविधा दिए 
जाने पर इती प्रकार आन्दोलन करेगा | 

अब ग्रान्तों और केन्द्र में रष्ट्रीय सरकारें स्थापित हैं उन्हें इस 
उमस्या को श॒प्र से शीघ्र हाथ में लेवा चाहिए | नहीं तो कुछ समय 
के उपरान्त्र खेती की पैदावार का मूल्य घटने लगेगा और भारतीय 
आमीण को स्थिति फिर मयावह हो उठेगी | कारण यह है कि साधारण 
समय में खेती हरा घंधा भारत में घाटे का धंधा है और किसान का 
चजट घाटे का बजट होता है, अर्थात्‌ जितनी सम्पत्ति वह बअर्ष में 
उत्पन्न करता है, बह उसकी न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए पर्याष्त 
नहीं होती | एक विद्वान ने ठीक कह्दा है कि खेती भारत में धंधा नहीं 
हे, वरन्‌ जीवन-निवाह का एक ढंग है। अस्त, किसान के जीवन में 
जो यह अल्पकालीन समृद्धि आ गईं है उसका सरकार को पूरा उपयोग 
करना चाहिए | प्रत्येक प्रांतीय सरकार को प्रामीण ऋण को जांच 


भारतीय प्रामीण ऋण ७ 


कराकर ऊपर लिखी योजना के श्रनुत्तार किसान को ऋण परुक्त कर देना 
चाहिए जिससे कि वह आर्थिक सतंत्रता प्रात कर सके और खेती 
की उन्नति हो सके | इस ओर युद्ध-काल में ही सरकार को ध्यान देना 
चाहिए था, किंतु उस समय सरकार राष्ट्रीय न थी, उसने इस स्वयं 
अवसर को निक्रल बाने दिया | दर्ष की बात है कि उत्तर प्रदेश की सर- 
कार ने अ्रभी हाल में आचार्य नरेन्द्रदेव की अध्यक्षता में ग्रामीण जांच 
कमेटी जिठाई है | आवश्यकवा इस बात की है कि सभी प्रांतों में 
सरकारें इस समस्या को शीघ्र अपने द्वाथ में लेलें । 


चोथा परिच्छेद 
सहकारिता आन्दोलन का श्रीगणेश और 
सहकारिता क्रानून 


पिछुले परिच्छेद में कहा जा चुका है कि श्८७प८ में बम्बई श्रांत 
के पूना तथा अन्य जिलों में किसान विद्रोही हो उठे थे । उसके सम्बन्ध 
में एक जांच-कमेटी बेठाई गई थी और उस कमेटी ने विद्रोह का 
मूल कारण आमीण कर्ज बतालाया था। इस पर बम्पई सरकार ने 
दक्षिय रिलीफ एक्ट बनाकर किसानों की रक्षा करने का प्रयत्न किया 
श्प्ट२ में सर विलियम वेडरबन तथा श्री० गोखले ने ग्रामीण कर्ज को 
समस्या को इल करने के लिये सरकार के सामने क्ृषि-बेंक की एक 
योजना उपस्थित की | योजना मोटे रूप में यह थी कि एक ताल्लुका 
अथवा जिला ले लिया जावे, सरकार उस के किसानों का सारा कजे 
चुका दे और कृषि-बेंक स्थापित कर दे, बैक सरकारी कज अपने ऊपर 
लेले और प्रति व किस्तों में सूद सहित रुपया किसानों से वसूल करे। 
किंतु भारत-मंत्री ने इस योजना को अस्वीकार कर दिया क्योंकि यह 
“व्यवहारिक' नहीं थी | इसके उपरांत श्यू८३े श्रौर १८८४ में तकावी 
कांनून&पांस किये गये, जिनके द्वारा प्रान्तीय सरकारों को उचित सूद 
पर किसानों को कर्ज देने का अधिकार मिल गया | इसी बीच में 
दुभिक्ष-कमीशन ने भी किसानों की शोचलीय दशा का वर्णन करते 
हुए भ्रपनी रिपोर्ट में कृषि-बैंक खोलने के विषय में सम्मति देदी | 
व 
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सहकारिकत आन्दोलन का श्रोगशेश और सहकारिता कोनून ७रे 


जर्मनी में इसी समय सहकारिता आंदोलन बड़ी तेजी से बढ़ रहा था, 
मदरास सरकार ने अपने एक कमचारी श्री० फ्रेडरिक निकलसन 
को जर्मनी में इस आंदोलन का अध्ययन करने लिये भेजा | 
श्री० निकलसन ने वहां की साख-समितियों का अध्ययन करने के 
बाद एक रिपोर्ट लिखी और उसमें यह बतलाया कि यदि किसान को 
आर्थिक दशा को सुधारना हो तो देश में रैफीसन को दूँढ़ निकल्लो,। 
इसके उपरांत संयुक्तप्रांत के श्री ड्य परनैक्स ने सहकारिता आंदोलन का 
अध्ययन करके 'पीपल्स बैंक' नामकी पुस्तक लिखी [इन सब प्रयस्‍्नों का 
फल यह हुआ कि भारत सरकार का ध्यान इस ओर आकषित हुआ । 
इस विषय पर विचार करने के लिए. एक कमेटी बेठाई गई | इस कमेटी 
की रिपोर्ट प्रकाशित होने पर उध्की सम्मति के अनुसार सन्‌ १६०४ में 
प्रथम सहकारिता कानून पास हो गया। इस कमेटी के सभापति सर 
एडवर्ड ला थे, जो उस समय भारत सरकार के अर्थ-चचिव थे | 

२४ मार्च सन्‌ १६०४ को भारतवर्ष में सहकारिता आंदोलन' 
का श्रीगणेश हो गया | इस एक्ट के अनुसार किसानों शह छद्योग- 
धंघों, तथा नीची श्रेणी के लोगों के लिये साख-समितियों के खोलने 
का आयोजन किया गया। एक्ट संक्षेप में इस प्रकार था अठारह 
वर्ष से अधिक के कोई दस मनुष्य सहकारी साख समिति स्थापित 
कर सकते हैं। सदस्यों को एक ही गांव तथा एक ही स्थान का होना' 
आवश्यक है, जिसमें वे एक दूसरे के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त 
कर सके | समितियाँ दो प्रकार की. होंगी, ग्रामीण ओर नागरिक ! 
ग्राम्य समिति में ८० प्रतिशत सदस्यों का किसान होना; और नगर- 
समितियों में ८० प्रतिशत कारीगर तथा अन्य पेशे वालों का होना 
आवश्यक है। ग्राम्य समितियों के सदस्यों का दायित्व, अपरिमितः 
होगा, किन्तु नगर समितियों के सदस्यों का दायित्व युदि वे निश्चय 
करलें, सीमित भी हो सकता है। ग्राम्य सप्तिति का सब लाभ सुरक्षित' 
कोष में जमा करना आवश्यक है। हा, जब वह कोष एक निश्चिता 
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रकम से ऊपर पहुँच बावे तो तोन-चौथाई ल्लाभ सदस्यों में बाँटा जा 
सकता है। नगर समितियों में लाभ के बाँटने पर कोई रुकावट नहीं 
लगाई राई, हाँ, यह नियम बनाया गया कि २५ प्रतिशत लाभ सुरक्षित 
कोष में जमा किया जावे | समितियाँ उयक्तिगत जमानत पर रुपया दे 
सकती हैं. परन्तु चजञ्ञ सम्पत्ति की जमानत पर रुपया नहीं दे सकतीं । 
सम्रितियों के आय व्यय की जाँच रजिस्ट्रार द्वारा भेजे हुए परीक्षकों के 
द्वारा होगा | एक्ट ने समितियों को कुछ सुविधाएँ भी प्रदान कीं। 
उमितियों को स्टाम्प-फीस नहीं देनी पड़ती, और किसी भी सदस्य के 
व्यक्तिगत ऋण के लिये उतका ( समिति में ) हिस्सा कुर्क नहीं कराया 
जा सकता | 
पहकारिता एक्ट के पास होते ही सत्र प्रान्तों में प्रान्तीय सरकारों 
'ने रजिस्ट्रार नियुक्त कर दिये, जिन्होंने प्रान्तों में सहकारिता आ/न्दोलन 
की देखभाल प्रारम्भ कर दी | रजिस्ट्रार आरम्भ में समितियों का संग- 
'ठन, उनकी देखभाल, तथा उनको रजिस्टर करने का कार्य करता था ! 
किन्तु थोड़े ही समय के उपरान्त रजिस्ट्रार तथा अन्य कार्यकर्ताओं 
को एक्ट के दोषों का अनुभव होने लगा। कई बार सब प्रान्तों के 
रजिस्ट्रारों के सम्मेलन हुए और उन्होंने एक्ट के संशोधन को आव- 
रपकता बतलाई | १६०४ के एक्ट के अनुसार साख-सप्रितियों के 
रजिस्टर करने की तो व्यवस्था हो गई, किन्तु गैर-साखस मितियों, सेन्ट्रल 
बैंक, बैंकिंग यूनियन, तथा सुपरवायजिज्ञ यूनियन के रजिस्टर करने 
की सुविधा नहीं हुईं | १६०४ के उपरान्त जत्र देश में साख-समितियों 
'की स्थापना होने लगी, उसी समय यह आवश्यक समझा गया कि 
छाख समितियों का निरोक्षण करने के लिये तथा उनको पू जी देने के 
लिये सेन्ट्रल बैंक यूनियन की स्थापना की जावे, क्योंकि साख सम्रितियों 
के पास सदस्यों की आवश्यकताओं छो पूरी करने के लिये यथेष्ट पूजी 
नहीं थी | सेन्ट्ल बैकों की स्थापना कम्पनी एक्ट के अनुसार ही हो 
सकती थी. न कि सहकारिता एक्ट के अनुसार | साथ ही इस बात 
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तक 


'का अनुभव हुआ कि देश को यः-उाख समितियों भी भी अत्यन्त 
आवश्यकता है, उदाहरणाथ गणइ३-उद्योग-घन्धों को प्रोत्साइन देने के 
लिये, खेतों की पैदावार का उचित मूल्य पर बेचने के लिये, तथा 
उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर वस्तुएँ देने के लिये छहकारी समि- 
तियों की स्थापना की आवश्यकता प्रतीत हुईं , किन्तु १६०४ के एक्ट 
में गैर-छाख समितियों के संगठन के लिए कोई मो सुविधा न थी। 
इन सब दोषों को देखते हुए यह आवश्यक समभझका गया कि एक 
नया एक्ट बनाया जावे | अस्तु, सन्‌ १६१२ में दूसरा एक्ट बनाया 
'गया, जो भारतवष में अब तक प्रचलित है। 
यद्यपि अब लगमग सभो प्रान्तों ने अपने पृथक सहकारिता कानून 
पास कर लिए हैं, वे कानून मुलतः १९१२ के भारतीय कानून पर ही 
आश्ित हैं, प्रान्तीय सरकारों ने केवल अपनो सुविधा के लिए कहीं- 
कहीं संशोधन कर लिए हैं। १६१६ के शासन विधान के अनुसार 
सहकारिता प्रान्तीय विषय हो गया । अ्रतएव प्रान्तों ने अपने पृथक्‌ 
“कानून बना लिए | 
हाँ. कुछ प्रान्तों में इस बात का अवश्य प्रयत्न हुआ है कि रजि- 
स्तरों के अधिकार और शक्ति जो पहले ही बहुत अधिक थी, और भी 
बढ़ा दी जाय | इसका आन्दोलन पर बुरा असर पड़ सकता है, क्‍योंकि 
वैसे भी आन्दोलन पर सरकारी कर्मचारियों का अत्यधिक प्रभाव है, 
आन्दोलन एक प्रकार से सरकारी नोति के अनुसार चलाया जा रहा है | 
. एक्ट के श्रनुसार प्रत्येक प्रान्त सहकारिता आन्दोलन की देखभाल 
के लिए रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकता दै। रजिस्ट्रार का कार्य केवल 
समितियों को रजिम्टर करना ही नहीं है, वरन उनका निरीक्षण, 
'तथा उनके आय-व्यय की जाँच करना भो है| यदि वास्तव में देखा 
जावे तो सहकारिता आन्दोलन का सर्वेसर्वा रजिस्ट्रार हो होता है| 
“सहकारिता के एक प्रसिद्ध विद्वान के शब्दों में बह आंदोलन का मित्र. 
प्यथ-प्रदर्शक, तथा उपदेशक है । रजिस्ट्रार की अ्रधीनता में डिप्टो 
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रजिस्ट्रार से लेकर ग्राय- व्यय परीक्षकों तक बहुत से कम चारी होते हैं, 
जो श्रांदोलन की.देखभाल करते रहते हैं । (घारा ३ ) 
रजिस्ट्रारःको पंचायत के भी अधिकार प्राप्त हैं। समितियों के 
झगड़ों को सुनकर या तो बह स्वयं निर्णय दे देता है, अथवा और 
किठी को नियुक्त कर देता है | जत्र कमो कोई समिति टूट जाती है ठो 
रजिस्ट्रार 'लिक्वीडेटर' (हिसाव निपटाने वाला) नियुक्त कर देता है। 
एक्ट के अनुसार कोई भी समिति जो अपने सदस्यों की आधिक: 
उन्नति का प्रयत्न सहकारिता के सिद्धान्तों के अनुसार करने के लिये 
स्थापित की गई हो, रजिस्टर की जा सकती है। बड़े बड़े व्यवसायी: 
अथवा पूजीपति इस एक्ट की आड़ में अपने धंधों का संगठन सहकारी 
समितियों के रूप में न करलें, इसलिए वही सइकारी समितियाँ रजिस्टर 
की जा सकती हैं, जिनके सदस्य किसान, कारीगर श्रथवा छोटी हेसियत 
के आदमी हों | (घारा ४) 
समितियों के सदस्यां का दायित्व परिमित भी हो सकता है, तथा 
अपरिमित भी | यदि समिति साख का काम करती है और उस के 
सदस्य समिति न होकर व्यक्ति हैं, अथवा अधिकांश सदस्य किसान हैं, 
तो ऐसी समिति के सदस्यों का दायित्व अपरिमित होगा | अपरिमित. 
उत्तरदायित्व का अथ यह है कि प्रत्येक सदस्य केवल अपना कर्ज ही: 
चुकाने का ।ज़म्मेवार नहीं हे, वरन्‌ उसको समिति का सारा कर्ज चुकाना 
होगा | उदाहरण के लिए मान लिया जावे कि अनन्तपुर नामक गाँव 
में सहकारी सांख समिति स्थापित की गई, जिसके सदस्यों का दायित्व 
अपरिमित है। कालान्तर में यदि वह साख समिति दिवालिया हो' 
जाती हे और उसकी लेनी से देनी अधिऋ हो जाती हैं तो उस समय 
उमिति का कोई भी लेनदार समिति के किप्ती एक सदस्य से अपना 
सारा ऋण वसूल कर सकता है। मान लीजिए कि अनन्तपुर सख्त 
समिति के दूसरे सब सदस्य अत्यन्त निर्धन हैं, केवल दो या तीन 
सदस्य ऐसे हैं, जिनके पास श्रधिक सम्पत्ति है; तो समिति के सारे 


ँ 
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ऋुणदाता समिति का सारा कर्ज उन घनी सदस्यों से वसूल कर सकते 
हैं, और उन सदध्यों को अपनी सारी सम्पत्ति बेचकर भो समिति का 
क जे चुकाना पड़ेगा । 
यदि सहकारी समिति ऐसी है जिसके सदस्य व्यक्ति भी हैं तथा 
ग्रन्य समितियाँ मी हैं, या फिर-समिति के सदध्ध अधिकतर किसान 
नहीं हैं, तो उस समिति के सदस्यों का दायित्व उनके हिस्सों के मूल्य 
से अधिक नहीं होगा | यदि किसो सदस्य ने किसी परिमित दायित्व 
बाली समिति से दस रुय्ये का हिस्ता लिया है; और उसने अपने हिस्से 
का पूरा मूल्य चुका दिया है तो उसको किसी दशा में भी अधिक कुछ 
'नहीं देना होगा । (घारा ४) 
इस आशंका को दूर करने के लिये क्लि कहीं सहकारी समिति पर 
'कोई व्यक्ति-विशेष अपना ए.काथिपत्य न जमाले,यह नियम बना दिया 
गया है झि परिप्तित दायित्व बाली समितियों में एक सदस्य अधिक से 
अधिक, मूल घन के बीस प्रतिशत के हिस्से, (यदि कोई समिति चाह 
तो उपनियम बनाकर इसमे मी कम रकम निश्चित कर सकती है) या 
'एक हजार रुपये के हिस्से ( इनमें से जो भी रक्तम कम हो ) खरीद 
सकता है | बअम्बई प्रान्तीय एक्ट के अनुसार साधारण समितियों के 
लिये यह रकम तीन इजार रुपये, तथा ग्रह-निर्माण समितियों के 
लिये दस इजार रुपये निश्चित की गई है। किन्तु यह पावन्दी केवल 
व्यक्तियों के लिये हैं, समितियों के लिये नहीं । सदस्य-समितियां चाहे 
जितने मूल्य के हिस्से खरीद 8कती हैं। (घारा ५) 
जिन समितियों के सदस्य केवल व्यक्ति हैं, वे तभी रजिस्टर की 
ज्ञा सकती हैं जब नीचे लिखी शर्तें पूरी हो (घारा ६):-- 
क्‌ ) समिति के कम से कम दस सदस्य हों, ओर उनकी आयु 
श्य वर्ष से कम न हो | 
(ख ) यदि समिति साख का काम करना चाहती है तो सद 
आयों का एक ह्टी साँव, समीपवर्ती गांवों के समूह, अथृवा एक कस्बे का 
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निवासी होना आवश्यक हैं | यदि सदस्य एक ही स्थान के निवासी 
नहीं हैं तो उनका एक ही जाति, पेशे, अथवा कौम का होना आवश्यक: 
है । किन्तु रजिस्ट्रार को यह अधिकार है कि यदि वह चाहे तो ऐसीः 
समिति को भी रजिस्टर करते, जिसमें भिन्न-मिन्न जातियों के: 
छदस्य हों ! | 

( ग) समिति का ध्येय अपने सदस्यों की आशिक स्थिति को! 
सहकारिता द्वारा सुधारना, होना चाहिये | 

जिन समितियों के सदस्य अन्य समितियाँ भी हैं, और व्यक्ति भा 
हैँ उनके लिये ये शर्तें लागू नहीं है । 

जिन समितियों में केवल व्यक्ति ही सदस्य हों, उनकी रजिस्ट्री 
के लिये कम से कम दस व्यक्तियों को श्रपने हस्ताक्षर करके प्रार्थना पत्र 
रजिस्ट्रार को देना चाहिये । जिन समितियों में ठर्यक्त तथा उमितियां: 
दोनों ही सदस्य हों, उनकी रजिस्ट्री के लिये व्यक्तियों के तथा समि- 
तियों के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर होने आवश्यक हैं। ग्रार्थनापत्र के. 
साथ हो सम्रिति के उपनियमों को भी भेजना चाहिये ( धारा ८ )ी। 
जब रजिस्ट्रार को यह निश्चय हो जाता है कि सब कार्य मि यप्रानुसार 
हुआ है तथा वह समिति को रजिस्टर कर लेता है, और उसे एक: 
सटिफिकट दे देता है तब समिति अपना काम शुद्ध कर सकती है 
( घारा & और १०) | यदि रजिस्ट्रार किसो कारणबश समिति को 
रजिस्टर करने से इनकार करे तो समिति के सदस्य दो माप्त के अन्दर 
ध्रान्तीय सरकार से श्रपील कर सकते हैं। (घारा & ) | । 

समिति के सदसस्‍्थों से समिति का सम्बन्ध तथा अन्य मीतरी बातों: 
को निर्धारित करने के लिए उपनियम बनाये जाते हैं! किन्तु इन 
उपनयम्ों से समिति तथा बाहर वालों के सावन्ध निर्धारित नहीं 
होते | मानलो कि उपनियमों में कोई वस्तु उधार पर बेचने की मनादी 
हो और किसी बाहर वाले को कोई वस्तु साख पर देदी गईं हो तो इस 
उपनियम के होते हुए भी समिति अपने रुपया वसूल कर सकती है | 


ड़ 
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जो समितियां परिमित दायित्व वाली होंगी, उनके न'म के आगे' 
लिमिटेड” लिखा रहेगा और रजिस्ट्रार किन्हीं दो समितियों को एक 
हीं नाम न रखने देगा । 

समिति का सदस्य वही व्यक्ति होगा, जो या तो रजिस्टर किये जाने 
के समय हस्ताक्षर करनेवालों में से हो, अथवा उपनियमों के द्वार 
बनाया गया हो भारतवर्ष के कुछ प्रान्तों में ऐसी समितियां हैं, जिनमें 
हिस्से होते हैं; कहीं-कहीं हिल्‍्से नहों भी होते, केवल प्रवेश फीस 
होती है । 

सहकारी साख समितियों तथा श्रन्य प्रकार की सम्रितियों में एक 
मनुष्य की एक ही वोटों ( मत ) होती है | सहकारी समितियों में 
हिस्सों के मूल्य के अनुपात में वोट देने का अधिकार नहीं होता । जन्र 
कोई समिति किसी दूसरी उमिति की रद॒ध्य होती है तो वह अपने 
किसी प्रतिनिधि को उस समिति के कार्य में भाग लेने के लिये मेजती 
है। ( धारा १३ ) 

भूतपूर्व सदस्य, सदस्य न रहने के दो व बाद तक सहकारी साख 
समिति ( श्रपरिमित दाँयर्व ) के ऋण के लिये उत्तरदायी होता है । 
वह केवल उस समय तक के लिए हुए ऋण का ही जिम्मेदार होता है. 
जब तक कि वह सदस्य था। ( १३ ) 

स्वर्गीय सदस्य की सम्पत्ति, अथवा उसके उत्तराधिकारी एक वष 
तक मृत सदस्य के व्यक्तिगत ऋण को चुकाने के लिये उत्तरदायी हैं | 
किन्तु समिति का सम्मिलित बाइरी ऋण ( जिसे अ्पारेसित दायित्व: 
समितियों के सदस्यों को चुकाना होता है ) मत सदस्य की सम्पत्ति, 
अथवा उसके उत्तराधिका रियों से उसी दशा में वसूल किया जा सकता 
है, जब साधारण रूप से अदालत में मुकदमा चलाकर डिगरी करवाई 
जुवे। बग्बई के प्रान्तीय एक्ट के अनुसार तमितिब्का लिक्वीडेटर 
सत सदस्य को रियासत से समिति के सम्मिलित ऋण का वह आग, 
जो सदस्य को देना है, वसूल कर सकता है | ( धारा #४ ) 
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समितियों के हिस्से स्व॒तन्त्रता-पूर्वक बेचे नहीं जा सकते | समिति 
के हिस्सों के बेचने के विषय में कुछ प्रतिबन्ध एक्ट ने लगाये हैं, और 
कुंड ( उपनियम बनाकर ) समितियाँ लगाती हैं | ( घारा १४ ) 
परिमित दायित्व वाली समितियों में यद् नियम है कि कोड बाहरी 
मनुष्य उतने ही मूल्य के हिस्से खरीद सकता है, जितने मूल्य से अधिक 
के हिस्से खरीदने का किसी को अधिकार नहीं है। मानलो कि नियमा- 
नुसार कोई भी मनुष्य १०० रुपये से श्रधिक के इससे नहीं ले सकता 
तो कोई बाहरी मनुष्य भी सदस्यों से १०० रुपये से अधिक के हिस्से 
' नहीं खरीद सकेगा । 
अपरिमित दायित्ववाली समितियों का कोई सदस्य तब तक अपना 
हिस्सा दूसरे को नहीं दे सकता, जब तक उसको हिस्सा लिए हुए एक 
पर्ष न हो गया हो | फिर भी उसे हिस्ता समिति को, अ्रथवा समिति के 
किप्ली सदस्य को, ही देना होगा; किसी बाइरी आदमी को वह हिस्पा 
नहीं बेच सकता | ( घारा १४७ ) 
रजिस्टर्ड समितियों को अपना आय-ब्यय, रजिस्ट्रार द्वारा निश्चित 
किये हुये दज्ञ पर, रखना होता है । रजिस्ट्रार द्वारा मनोनीत आय-व्यय 
परीक्षक आय-व्यय की जाँच करता है | ( धारा १८ ) 
सहकारी समितियों को निम्नलिखित विशेष सुविधाएं प्राप्त हैं;-- 
यदि समिति ने किसी वर्तमान सदस्य अथवा भूतपूर्व सदस्य को बीज 
अथवा खाद उधार दिया है, श्रथवा बीज और खाद मोल लेने के 
लिये रुपया उधार दिया है तो समिति को उस रुपये अ्रथवा खाद और 
बीज के द्वारा उत्पन्न की हुई फसल से अ्रपना रुपया वसूल करने का 
प्रथम अधिकार होगा | यदि वह सदस्य किसी और का भी कजंदार 
है तो वह लेनदार उस फसल को * जो समिति के बीज या खाद 
से पैदा की गई हे, कुक नहीं करवा सकता | इसी प्रकार पदि समिति ने 
सदस्यों को बेल, चारा, खेती-बारी तथा उद्योग घन्धों सें काम आने- 
“वाले यंत्र, और उद्योग-घन्धों के लिये कच्चा माल उधार दिया है, 


क्री 
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अथवा इन वस्तुओं को खरीदने के लिये रुपया उधार दिया है तो इन 
बस्तुओ्रों पर, तथा इस कच्चे माल के द्वारा तैयार किये हुए पक्के 
माल पर, समिति का प्रथम अधिकार होगा | किन्तु कलकत्ता हाईकोर्ट 
ने एक मुकदसे में यह रूुलिंग ( निर्णय ) दे दी कि जब्र तक समिति 
अदालत से डिगरी न कराले तब तक वह दूसरे लेनदारों को डिगरी 
कराने से नहीं रोक सकती | इस रूलिंग के कारण सहकारिता आनन्‍्दो- 
लन में काय करनेवालों को यह अनुभव होने लगा कि एक्ट में इस 
नियम सम्बन्धी सुधार होना चाहिये । बम्बई प्रान्तीय एक्ट में संशोधन 
कर दिया गया दे । उन पान्त में समिति को केवल ऊपर लिखी 
चस्तुओं के बास्ते, दिए हुए ऋण पर ही प्रथम अधिकार नहीं होता, 
चरन्‌ सब प्रकार की चीजों के वास्ते दिए हुये ऋण पर अ्रधिकार होता 
है ! किंतु यह प्रथम अधिकार सरकारी मालगुजारी. जमींदार की लगान. 
तथा किसी ऐसे लेनदार के अधिकार को नष्ट नहीं करता, जिसने यह 
न जानते हुए कि इस वस्तु पर समिति का अधिकार है, उसको खरीद 
लिया हो । ( घारा ९६ ) | 

कोई लेनदार अपने ऋण के लिये समिति के सदस्य का हिस्सा 
कुक नहीं करवा सकता | समिति को किसी वर्तमान अथवा सूरत॑पूर्व 
सदस्थ के जमा किये हुए रुपये तथा उसके लाभ के हिस्से को 
ऋषण के बदले में ले लेने का अधिकार है। बाइरी लेनदार कुर्की 
कराकर इस रुपये को नहीं ले सकता | ( घारा २० और २१ ) । 

किसी सदस्य के मरने पर अपरिमित दायित्व वाली समिति चाहे 
तो मत सदस्य के वारिस को हिस्सा दे दे अथवा उसका मूल्य छुआा 
दे | किन्तु परिमित दायित्व वाली समिति को मृत सदस्य के उत्तरा- 
धिकारी को अवश्य ही हिस्सा देना होगा | ( घारा २२ )। 

सहकारी समिति के लाभ पर इनकमटैक्स तथा सुपरटैक्स नहीं 
लिया जाता. और न सदस्यों के लाभ पर टेकक्‍्स लिया जाता है। 

सहकारी समिति केवल अपने सदस्यों को ही कर्ज दे सकती हे, 


५ 
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किन्तु रजिस्ट्रार की आज्ञा लेकर वह दूसरी समितियों को भी कर्ज दे 
सकती है ! बिना रजिस्ट्रार को आशा के श्रपरिमित दायित्व वाली 
समिति चल जायदाद ( स्थावर सम्पत्ति ) की जमानत पर कज नहीं 
दे सकती | ( धारा २६ )। 

सहकारी समितियाँ अपने उपनियमों के द्वारा निश्चित रकम 
से अधिक ऋण और डिपाजिट नहीं ले सकती । इसी कारण 
प्रत्येक समिति प्रति वर्ष भ्रपनी साख निर्धारित करती है। सहकारी 
साख समितियाँ उन व्यक्तियों का रुपया जमा कर सकती हैं, जो सदस्य 
नहीं हैं। (घारा ३० ) | 

समिति निम्नलिखित स्थानों में अपना धन जमा कर सकती हैं, 
श्रथवा लगा सकती है--( १ ) सरकारी सेविंग बैंक में, (२ ) ट्रस्टी 
सिक्‍योरिटी में, ( ३) किसी अन्य सहकारी समिति के हिस्सों में, 
(४) किसी भी बेड्ड में लिपमें रुपया जमा करने की अनुमति रजि- 
स्ट्रार ने देदी हो । ( धारा ३२ )। 

साधारणतया समिति का लाभ तथा उसका जमा किया कोष बॉँटा 
नहीं जा सकता, वह केवल निम्नलिखित दशाओं में बाँदा जा 
सकता हैः--परिमित दायित्व वाली समिति में एक--चौथाई लाभ रक्चित 
. कोष ( रिजव फंड ) में जमा करने के उपरान्त सदस्यों में बाँठा जा 
सकता है | इसके लिये रजिस्ट्रार की अनुमति ज्ञैनी पड़ती है। 
यह प्रतिब्नन्ध इस कारण लगाया गया है कि कहीं सदस्यों का उद्देश्य 
केवल अधिकाधिक लाभ प्राप्त करना ही न हो जावे। अपरिमित 
दायित्व वाली समितियों में लाभ प्रान्तीय' सरकार की आज्ञा से ही 
बांदा जा सकता है। प्रांतीय सरकार साधारण अनुमति भी दे सकती' 
है । प्रत्येक प्रान्त ने यह नियम बना दिया है कि प्रत्येक समिति जिसके 
व्यापार में लाभ होता है, लाभ का कुछ अंश रक्तित कोष में रखेगी । 


रक्षित कोष, समिति के भंग हो जाने पर भी, सदस्यों में बांदा नहीं जा: 
सकता | 


र्कछँ 
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रक्षित कोष या तो समिति के व्यापार में लगाया जाता है, या 
रजिस्ट्रार के पास रहता है, अथवा रजिस्ट्रार की आज्ञा से और कहीं 
जमा कर दिया जाता है | समिति के भज्जञ हो जाने पर, उसके ऋण 
को चुका कर जो रुपया बचे, उसका उपयोग समिति के निर्णय ऊे 
अनुसार होगा | यदि समिति इसका निर्णय न कर सके तो रजिस्ट्रार, 
जिस प्रकार उस घन का उपयोग करना चाहे, कर सकता है 
प्रान्तों में यह नियम है कि यदि समिति किसी अन्य सहकारी संस्था 
की सदस्य हो तो रक्षित कोष का बचा हुआ रुपया उसको दे दिया 
जावे । 

प्रत्येक समिति, चौथाई लाभ रह्धित कोष में रखने के उपराब्त, 
लाभ का १० प्रति शत मांग दान तथा आगे लिखे सार्वजनिक कार्यों 
में व्यय कर सकती हैः--निर्धनों को सहायता, सार्वजनिक शिक्षा (गांवों 
तथा उन स्थानों में जहाँ समितियाँ हैं ). औषधि सुफ्त बंटवाने का 
प्रबन्ध, आदि | कोरी धामिकन्पूजा अथवा घामिक शिक्षा में वह 
रुपया व्यय नहीं किया जा सकता । ( धारा ३४ ) | 

यदि जिलाधीश जाँच के लिये प्राथना करे, पंचायत प्रार्थना-पत्र 
मेजकर जाँच करवाना चाहे, अथवा समिति के एक-तिहाई सदस्य 
जांच करवाना चाहें तो रजिस्ट्रार को स्वयं या अपने किसी श्रधीन कर्म- 
चारी से जांच करवानी होगी । वैसे रजिस्ट्रार को अधिकार है कि वह 
जब चाहे समिति की जांच कर सकता है । ( धारा ३५ ) | 

समिति के किसी भी लेनदार को यह श्रधिकार है कि वह समिति 
के हिसाब की, रजिस्ट्रार अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी कर्मचारी से, 
जाँच करवावे। किन्तु लेनदार को जांच करने का व्यय देना होगा और 
उतना रुपया उसको पहिले जमा करना पड़ेगा | ( घारा ३६ ) 

निम्नलिखित दशाओंं में समिति भंग हो जाती हैं;+- ! १ ) यदि 
किसी लेनदार की प्रार्थना पर रजिस्ट्रार ने जांच कारवाई हो और उससे 
यह प्रतीत हो कि समिति को भंग कर देना चाहिये, तो बह भंग कर. 


न 
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सकता है। ( २) यदि समिति के तौन-चौथाई सदस्य सर्मिति को 
भंग कर देने की प्रार्थना करें तो रजिस्ट्रार समिति को भंग कर सकता 
हे | मंग करने की आज्ञा के विरुद्ध कोई भी सदस्य प्रान्तीयः सरकार 
से प्राथना कर सकता है | किन्तु मंग होने के दो मास के उपरान्त 
अपील नहीं सुनी जाती । ( घारा ३६ ) (३) यदि समिति के सदस्यों 
को संख्या १० से कम हो जावे तो समिति स्वतः ही मंग हो जाती हे | 
( धारा ४० ) 


जब समिति भंग हो जातो है. तब रजिस्ट्रार एक ८ लिक्बीडेटर” 
नियुक्त करता है. जो उसका शेष कार्य करता है | लिक्बीडेट ( का यह 
कत्तव्य होता है कि वह समिति को सम्पत्ति तथा देनी का हिलाब 
बनावे; जिन लोगों पर समिति का रुपया बाकी है, उनसे वसूल करे. 
जिनकी समिति ऋणी हैं, उनका ऋण चुकावे; तथा सदस्यों के 
दायित्व का निश्चय करे, और उनसे रुपया वसूल करे | ( धारा ४२ 
और ४२) हे 


प्रान्तीय सरकारों को यह अधिकार है कि वे सहकारी समितियों 
तथा उनके सदस्यों के ऋगड़ों को निपटाने के लिये कुछ नियम बना' 
दें। सभी प्रांतों ने इसके बास्ते नियम बना लिया है| सहकारी समितियों 
के लिये वह नियम अत्यन्त आवश्यक हैं। इन समितियों का उद्देश्य 
निर्धन म्लुष्यों की आर्थिक अवस्था का सुधार करना, उनमें स्वाव- 
अनन का भाव जायत करना, तथा उन्हें मितव्ययिता का पाठ पढ़ाना 
है। यह उद्दे श्य तब्र तक पूरा नहीं हो सकता, जन्न तक ये लोग मुकदमे 
बाजी में व्यय करते रहें । 


निम्नलिखित ऋगड़ों का निपञारा २ जिस्ट्रार स्थयं कर सकता है 
वा वह इनके (लिए या तीन पंच नियुक्त कर सकता हैं:--( १) जिनसे 
समिति के व्यापार का सम्बन्ध है | ( २ ) जिनमें सदस्यों का आपस में 
किसी बात पर,भगड़ा हो, भूतपूर्व सदस्यों में कोई झगड़ा हो, अथवा 
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समिति के पंचों में कोई कपड़ा हो | अन्य ऋगड़ों के लिए. साधारण 
अदालतों में जाना होगा | 

प्रत्येक पेशी के लिए दोनों पक्ष को उचित नोटिस दिया जाता 
है। रजिस्ट्रार अथवा पँचों को शपय दिलाने, वादी प्रतिवादी और 
गवाहों को उपस्थित होने के लिये आज्ञा देने, तथा कागजों को मंग- 
वाने का अधिकार है। यदि एक पक्ष उपस्थित हो तो भी फैसला किया 
जा सकता है। गवाही के लिये गवाइ के उपस्थित न इोने पर उसके 
विरुद्ध कायवाही की जा सकती हे रजिस्ट्रार तथा पंच 'ऐवीडेन्स एक्ट 
' गवाही कानून ) के नियमों को मानने के लिये वाध्य नहीं हैं | 

यद्यपि राजिस्ट्रार तथा पंचों पर कानूनी बंधन लागू नहीं हैं, उन्हें 
यह प्रयत्न करना चाहिये कि वे दोनों पक्ष की बात एकदूसरे के सामने 
भत्री भांति सुने | यदि झगड़े के विषय में निजी तौर से ज्ञात हुआ हो 
तो उसका विचार न करें। रजिस्ट्रार को तथा पंचों को यइ अधिकार है 
कि केवल कानून को नहीं, वस्तुस्थिति को भी देखें | फेसला लिखित 
होना चाहिये; उसपर स्टाभ्प नहीं होदा । वकोलों का इन सुकदमे में 
आज्ञा मिलने पर ही आना हो सकता हैं | बस्बई में वकील, इन मुकदमों 
में किसी दशा में भी नहीं आ सकते | 

यदि रजिस्ट्रार ने कोई पंच नियुक्त किया हो तो पंच के फैसले के 
विरुद्ध, रजिस्ट्रार से अपील की जा सकती है। रजिस्ट्रार के फेसले 
के विरुद्ध अपील नहीं होती; हाँ, बम्बई में अपील पग्रान्तीय सरकार में 
हो सकती है । रजिस्ट्रार के फेसले ठीक उसी तरह लागू होते हैं, जिस 
तरइ कि श्रदालत के | (घारा४३)। रजिस्ट्रार की श्राशा के विरुद्ध दो 
अवस्थाओं में प्रान्तीय सरकार में श्रपील की जा सकती हैः--(१. जब्र 
वह किसी समिति को रजिस्टर करने से इनकार करे ; (२) जब वह 
किसी समिति को भंग कर दे। अपील श्राज्ञा से दो मह्दीने तकह्दो सकती है | 

भारतवर्ष से सहकारिता का आन्दोलन प्रसार--आमे दिए 
हुए अंकों से समस्त मारतवष में की सब प्रकार की [सहकारी समितियों 


य्द्‌ भारतीय बह्कारिता आन्दोलन 


को स्थिति का अनुमान किया जा सकता है। तन्‌ १६१० से - १६१ “4 
तक पाँच वर्ष के औसत अंक इस प्रकार थे--समितियाँ १२ हजार, 
उनके सदस्य साढ़े पाँच लाख, और उनकी कार्यशील पूंजी शाढ़े पाँच 
करोड़ रुपये । संख्याएँ धीरे-धीरे बढ़ती गयीं | सन्‌ १६३० से १६३ 
के औसत अंक क्रमशः १०६ एजार, ४३ लाख, और ६५ करोड़ थे । 
उन १६२६-४२ में समितियाँ १३७ हजार, उनके सदध्य ६१ लाख, 
शोर कार्यशील पूजी १०७ करोड़ रुपये थी | 

आन्दोलन का सिंहावलाक - “सहकारिता आन्दोलन को यहाँ 
स्थापित हुए ४४ वर्ष हो गए । इसके जन्म (सन्‌ १६०४) से १६४५५ 
के इसका 'प्ररम्मिक प्रयास और आयोजन काल” था। सन्‌ १७१५ 
में आन्दोलन की जाँच के लिए मेकलेगन कमेटी बेठाई गयी | उसकी 
सिफारिशों का आन्दोलन पर नडुत प्रभाव पड़ा । १६१६ में सहकारिता 
हस्तान्तरित विषय हो गया और मंत्रियों ने उसको प्रोत्साइन दिया | 
अस्तु, १६९१५ से १६९०६ तक का काल सहकारिता श्रा न्दोलन की उन्नति 
और शीघ्र गति से फैलने का समय है; आन्दोलन प्रत्येक प्रान्त में 
तेजी से बढ़ा | इसको हम योजना रहित प्रसार का काल' कह सकते 
कष्ट सकते हैं| इसके उपरान्त अर्थात्‌ १९२६९-...३० के बाद मारतवर्ष 
में घोर श्रार्थिक मंदी प्रगट हुईं, खेती की पैदावार का मूल्य बेहद गिर 
या । फल बह हुआ कि भूमि के मूल्य सी घट गया | इस आर्थिक 
मंदी के परिणाम-स्वरूप सप्स्त देश में सहकारिता आंदो लन को गहरा 
पक्का लगा। सभी प्रान्तों में आन्दोलन के पुननिर्माण और सुधार के 
मतत्त आरम्भ हुए। इस काल को हम “अवनति और पुनिर्माण का 
काल! कह सकते हैं । १६५४६ के उपरान्त कुछ सुधार हु आ। परन्तु 
ऊछे त्न्तों | बंगाल, बिहार, उड़ीसा और षपरार ) में आन्दोलन की 
स्थिति इतनी खराब हो गयी थी कि वह खेती की पैदावार के मूल्य 
में इृद्धि होने पर भी नहीं सुधरी। कार्यकर्ताश्रों ने प्रान्तीय सरकारों 
को सहायता से आन्दोलन को बचाने का प्रयत्न किया | 


डर 
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१६४० से सहकारिता आन्दोलन पर युद्ध का प्रभाव पड़ने लगा । 
युद्ध के लिये आवश्यक वस्तुएं तैयार कराने तथा उन्‍हें सरकार के 
हाथ बेचने के उद्दे श्य से सभी प्रान्तों में गह-उद्योग घन्धों को संगठित 
किया गया | दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं का मूल्य अत्यधिक बढ़ 
जाने ओर उनके मिलने में कठिनाई होने से देश में उपमभोक्ता-स्टोरों 
की एक् बाढ़ सी आ्रा गई। श्रन्य सहकारी समितियों की ओर 
कार्यकर्ताश्रों का ध्यान ही नहीं रहा [| अरब युद्ध समाप्त हो गया है। 
सहकारिता आन्दोलन में फिर नवीन परिवर्तन होगा | सम्भव हे, 
युद्ध-जनित गह-उद्योग-घन्धे और स्टोर लुप्त हो जाय। फिर भी देश 
के आर्थिक निर्माण में सहकारिता आन्दोलन का विशेष भाग रहेगा, 
इसमें संदेह नहीं | 

सल्दी-यूनिट कोआपरेटिंव सोलायटीज एक्ट १६४२-- 
२ माच १६४२ को भारत सरकार ने सहकारी समितियों के सम्बन्ध में 
एक एक्ट पास किया, जिसका सम्बन्ध उन सहकारी समितियों से है, 
जिनका कार्यक्षेत्र जिस प्रान्त में वे रजिस्टर की गई हैं, उनसे बाइर सी 
है, जैसे सहकारी ब्रीमा समिति, रेल अथवा तार विभाग के कमचा रियों 
के लिए स्थापित सहकारी समिति, कोई अन्य समिति जिसके सदस्य 
प्रान्तों में भी हों, अथवा जिसकी साखा दूसरे प्रान्तों में हो 

सहकारी समितियाँ प्रान्तीय विषय है| परन्तु यदि कोई सहकारी 
समिति अपने प्रान्त की सीमा के बाहर भी काम करे तो वह 'कारपो- 
रेशन! मानी जावेगी। कारपोरेशन केन्द्रीय विषय है। १६४२ के 
एक्ट की सुख्य धारा इस प्रकार है ;--यदि कोई सहकारी समिति 
जिसके सम्बन्ध में यह एक्ट लागू होता है, किसी प्रान्त में रजिस्टर 
हो चुकी हे और उसका कार्यक्षेत्र किसी दूसरे प्रान्त में मी है तो वह 
दस प्रान्त में भी रजिस्टर समझी जावेगी और उनह्ृतके सम्धन्ध में 
वे ही सारे नियम ( रजिस्ट्रेशन, निरीक्षण ओर दिवालिया होने के ) 
'लागू होंगे, जो उस प्रान्त में प्रचलित हैं, जहाँ कि वह संभिति रजित्टर 


तक 
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हुई है | जो सम्रिति इस एक्ट के बनने के बाद रजिस्टर हो, उनके 
सम्बन्ध में भी जिस प्रान्त में रजिस्टर होगा उस प्रान्त के ही सारे 
नियम लागू होंगे। लेकिन वह जिन दूसरे प्रान्तों में काय करेगी. वहाँ 
भी रजिस्टर समझी जावेगी | इत एक्ट के अनुसार केन्द्रीय सरकार 
इस प्रकार की समितियों का एक केन्द्रीय रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकती 
है | उसकी नियुक्ति होने पर इन समितियों का रजिस्ट्रेशन, नियंत्रण 
इत्यादि सब उसके अधिकार में होगा; प्रान्तीय रजिस्ट्रारों का इन सम्- 
तियों से कोई वास्ता न होगा। 


पाँचवाँ परिच्छेद 
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पइले कहा जा चुका है कि भारतीय कृषक की नि्धनता, उसका” 
अशिक्षित होना, तथा महाजन का भयंकर ऋण उसको महाजन का” 
क्रीत दास बना देता है | इसीलिए भारत सरझार ने सहकारी राख? 
समितियों की स्थापना करवाई | इन समितियों के सदस्य वे ही हो 
सकते हैं, जो खेतीवारी में लगे हों तथा एक ही गाँव में रहते हों। 
प्रत्येक गाँव के निवासी एक दूसरे की आर्थिक स्थिति से भली भांति 
परिचित होते हैं तथा एक दूसरे के चरित्र के विषय में भी जानकारी 
रखते हैं| रैफोसन सहकारी साख समितियाँ अप्रग्मित दायित्व वाली 
होती हैं, इसलिए यह नितान्त श्रावश्यक है कि सदस्य एक दूसरे के: 
चरित्र तथा आशथिक स्थिति से भली भाँति परिचित हों। श्रपरिमित 
दायित्व के सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक सदस्य समिति के ऋण को' 
सामूहिक रूप से चुकाने के लिये वाध्य है। सहकारी साख समिति का 
प्रय्येक सदस्य दूसरे सदस्य के कार्यों का उत्तरदायी बन जाता है। 
यही कारण है कि नवीन सदस्य तमी समिति में लिया जा सकता है, 
जम दूपरे सब सदस्य उसको सदस्य बना ने के पक्ष में हों । 
एक गाँव में एक ही समिति-भावः एक गाँव में एक ही 
साख समिति स्थापित की जाती है | यदि गाँव बहुत बड़ा हो, जिसके 
कारण एक समिति सब वर्गो' के लिए उपयोगी न हो सके, तो भिन्न- 
भिन्न जातियों, तथा भिन्न-भिन्न घर्मावलम्बियों की पृथकपुथक्‌ समितियाँ 
स्थापित की जा सकती हैं । किन्तु सहकारिता आन्दोलन में काये करने-- 
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- वाले सरकारी तथा गैर-सरकारी कायकत्ता इस प्रकार की समितियों को 

: ग्रोत्थाहन नहीं देते । सेन्ट्रल बेंकिंग इनक्वायरी कमेटी को सम्मति में 
किसी जाति, पेशे, तथा घर्मावल्म्ब्रियों को अलग साख समितियाँ 
स्थापित करना उचित नहीं है। गांव में जितने भी मनुष्य हों, उन 
सब की एक ही समिति होना आवश्यक है । ऐसी साख समिति गाँव के 
प्रत्येक मनुष्य को एक आर्थिक सूत्र में बांध कर उनमें प्रम भाव उत्पन्न 
करती है। 


>>बिन्धकारिणी सभा के कार्य--समिति का प्रबन्ध करने का 
अधिकार साधारण समा तथा प्रबंधकारिणी सभा अर्थात्‌ पंचायत को 
होता है | साधारण सभा सब महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अपना स्पष्ट सत 
देती है; और पंचायत साधारण सभा की आशाओं का पालन करती 
है। असल में साधारण सभा केवल नीति निर्धारित करती है, और 
पचायत सब कार्य करती है; ये काय निम्नलिखित हैं ;--.- 

(१) चह सदस्यों को हिस्से देती है तथा उनको समिति का सदस्य 
बनाती है | 


(२) वह गांव से डिपाज़िट लेने का प्रयत्न करती है, तथा सेन्‍्ट्रल 
बैंक से ऋण लेने का प्रबन्ध करती है | उसका सब से महत्वपूर्ण कार्य 
यह है कि वह सदस्यों में मितव्ययिता का प्रचार करे, और उन्हें तथा 
अन्य ग्राम-निवासियों को समिति में रुपया जमा करने के लिए 
प्रोत्लाहित करे | 

(३) जब आवश्यकता हो, वह साधारण सभा का श्रायोजन करती 
है। 

(४) वह यह निश्चय करती है कि किन सदस्यों को कितने समय 


के लिए रुपया दिया जावे | साथ ही वह उस अवधि के अन्त में ऋण 
के रुपये को वसूल करती है । 


(४) वह 'समप्रिति के आय-ब्यय का हिसाब रखती है । 
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(६) वह रजिस्ट्रार से समिति संबन्धी कार्यो को लिखापढ़ी 
करती है | 
(७) बह उन सदस्यों के लिए, जो सम्मिलित रूप से आवश्यक 
“बस्तुओं को खरीदना चाहते हैं तथा खेत की पैदावार को बेचना चाहते 
हैं, दलाल का काम करती है| 
(८) वह सरपंच तथा मंत्री का निर्वाचन करती है। सरपंच 
'समिति के सारे काय की देखभाल रखता है तथा मन्त्री समिति का 
'हिसाब रखता है | 
(६) वह प्रवेश-फीस, हिंस्तों का मूल्य, डिपाजिट तथा ऋण के 
द्वारा कार्यशील पूंजी उगाइती है । समिति का रछ्ित कोष भी समिति 
की कायशील पूंजी को बढ़ाता है। प्रवेश-फ़ीस नाममात्र की होती दे 
-और उस प्रारस्मिक व्यय के लिए ली जाती है, जो समिति की स्थापना 
के समय करना पड़ता है । 
हिंस्त वाली ओर गेर-हिस्से वाली समितियाँ - कुछ प्रान्तों में 
' सदस्यों को हिस्से खरीदने पड़ते हैं ओर कुछ प्रान्तों में हिस्से नहीं 
होते । पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा मदरास में समितियाँ हिस्से वाली होती 
हैं । अ्रन्य प्रांतों में हिस्सेवाली ओर गैर-हिस्सेवाली, दोनों ही तरह की 
समितियों हैं। भारतव् में सहकारी साख समितियाँ कैसी होनी 
' चाहिये, यह विचारणीय विषय है । कुछ विद्वानों का मत है कि समि- 
तियां हिस्से वाली होनी चाहिये, क्योंकि हिस्तों को बेचकर थोड़ी कार्ये- 
शील पू जी इकट्ठी कर ली जाती है | समिति भ्रपनी पूजी सदस्यों को 
 आण रवरूप देकर उस पर लाभ उठाती है ओर अभत्यक्ष रूप से रक्षित 
कोष की वृद्धि होती है। सदस्य समिति के कार्यो' में विशेष चाव से 
भाग लेने लगते हैं. क्योंकि वे उसे अपनी वस्तु समझते हैं| यह सत्र 
ट्रीक है, किन्तु भारतवर्ष में गाँवों में रहने वाले इतने निर्धन हैं कि 
किसी प्रकार भी हिस्से का मूल्य नहीं चुका सकते | ऐसी अवस्था में 
“थदि हिस्से वाली समितियाँ स्थापित की जावें तो वे ईमानदार वथा 
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परिश्रमी किसान, जो निर्धन हैं, सदस्य नहीं बन सकते। लेखक के 
विचार से गैर-हिस्सेवाली समितियाँ ही उपयुक्त हैं | सदस्यों को सह- 
कारिता के सिद्धान्तों की मली भाँति शिक्षा दी जावे तो वे समिति के 
कार्य में अधिक माग लेने लगेंगे और उनमें मितव्ययिता के भाव 
जाग्रत हो सकेंगे । किछी को सदस्य बनाते समय यह भी बतलाया जाना 
चाहिए. कि साख सप्तिति केवल ऋण देने के ही लिये नहीं है, सदस्यों: 
को उसमें रुग्या भी जमा करना चाहिये । 
डिशृजिट--खख समिति का कोई सदस्य एक निश्चित रकमः 
से अधिक के हिस्से नहीं खरीद सकता। प्रत्येक सदस्य को केवल 
एक वोट! देने का अधिकार होता है। प्रवेश-फीस तथा हिस्सों के: 
मूल्य से समिति के पास नाममात्र की पूंजी इकट्ठी होती है। इसलिये? 
समितियाँ अधिकतर ऋण और डिपाजिट के द्वारा अपना काम 
चलाया करती हैं | कोई समिति जितनी अधिक डिपाजिट आकर्षित 
करे, उतनी ही उसकी सफलता सममभानी चाहिये: क्‍योंकि डिपाजिट 
तभी अधिक बमा होंगी, जब जनता को समिति का भरोसा होगा, और 
उसकी आशिक स्थिति में विश्वास होगा । जब तक साख समितियाँ 
डिपाजिट आकषित करके अ्रपनी आवश्यकता के अनुसार पत्नी जमा” 
नहीं कर सकतीं, उनको निबल ही समझना चाहिये। जमा करने से" 
गआमीण जनता तथा सदस्यों में मितव्ययिता का भाव जागत होता है। 
भारतवष में अभी तक बम्बई प्रान्त को छोड़ और किसी प्रांत में 
समितियां डिपाजिट आकर्षित नहीं कर पाई | साख समितियों गैर- 
सदस्यों से भी डिपाजिट लेती हैं, किग्तु सेन्ट्रल बेहिज्ञ इनकायरी” 
कमेटी का यह मत है कि सहकारी वाख समितियों को अधिक सूद 
देकर डिपाजिट आकर्षित न करना चाहिये, क्‍योंकि यदि समितियाँ 
डिपाजिट पर अधिक सूद दे गी तो गाँवों में सूद की दर नहीं घट 
सकेगी, जिसकी अत्यन्त श्रावश्यकता है। जब तक सेन्ट्रल बैंक सुसंग- 
ठित न हों और जब तक वे समितियों को आवश्यकता से अधिकः 
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(यू जी का उचित उपयोग करने के योग्य न हो जावें तथा आवश्यकता 
पड़ने पर समितियों को शीघ्र ही पू जी देने की योग्यता प्राप्त न करलें, 
'तब तक गैर-सदस्यों से डिपाजिट लेना जोखिम का काम है, क्‍योंकि तनिक 
ओ सन्देह हो जाने पर गैर-सदस्य अपना रुपया लेने को दौड़ पड़ेंगे | 
मंत्री--समिति के पंचों को कोई वेतन नहीं दिया जाता. केवल 
मन्त्री को थोड़ा-सा वेतन दिया जाता है | यदि मंत्री उसी गाँव का 
'रइनेवाला हो तो श्रच्छा है, क्योंकि वह सदस्यों से मली भाँति परिचित 
होगा। परन्तु पटवारा को किसी भी अवस्था में मन्त्री न बनाना 
चाहिए, क्योंकि उसका मांव में बहुत प्रभाव होता है. सम्मब है कि 
बह पंचायत के अनुशासन में न रहे, और सदस्य उसे दबाते 
रंडें । यदि गांव कीसमिति में कोई शिवचित सदस्य हो तो उसे मंत्री 
बनाया जाना चाहिए; यदि कोई सदस्य शिक्षित न हो तो गांव के 
शिक्षक को मंत्री बनाना चाहिए | 
रक्तित कोष --सहकारी साख समितियों की स्थापना लाभ की 
रेष्टि से नहीं की जाती, इसलिए अपरिमित उत्तरदायित्व वाली समि- 
पतियों में तो लाभ बाँटा द्वी नहीं जाता, श्रोर यदि बांदा भी जाता हैं 
"तो प्रान्तीय सरकार की शाज्ञा लेकर । परिमित दायित्व वाली 
'समितियाँ लाभ बांट सकती हैं. परन्तु उनको भी यथेष्ट घन रक्तित 
कोष में जमा करना पड़ता है। 
सहकारी साख समितियों का प्रबंध-व्यय बहुत कम होने के कारण , 
'तथा लाभ न बांटने के कारण, रक्षित कोष यथेष्ट जमा हो जाता है। 
प्रत्येक साख समिति के लिए रक्षित कोष अत्यन्त आवश्यक है । जब 
“तक समिति के पास यथेष्ट कोष न हो जावे, तब तक वह सच्चल नहीं बन 
"सकती | रक्षित कोष किसी भी अवस्था में बाँय नहीं जा सकता; उसका 
उपयोग समिति के कार्य में हानि ड्ोने पर उसे पूरा करने में होता है; 
* यदि किसी देनदार से रुपया वसूल न हो अ्रथवा किसी वस्तु के बेचने 
-में हानि हो तो रक्षित कोष से पूरा किया जाता है। यद्वि टमिति भंग 
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हो जावे तो रक्षित कोष या तो किसी अन्य सहकारी समिति को दिया: 
जावेगा या रजिस्ट्रार की अनुमति से किसी सार्वजनिक काय में व्यय 
किया जावेगा | परिमित दायित्व वाली समितियाँ अपने रक्षित कोष. 
को अपने व्यापार में न लगाकर, बाहर किसी बेंक में रखती हैं, किन्तु. 
ऐसा वे ही समितियाँ करती हैं जो गैर-सदस्यों का रुपया भी जमा 
करती है | अपरिमित दायित्व वाली समितियाँ रक्नषित कोष के धन को 
अपने निजी कार्य में लगाती हैं; बाहर जमा नहीं करतीं | 

परिमित और अपरिमित दायित्व--पहले कहा जा चुका है कि 
कृषि सहकारी साख समितियाँ अपरिमित दायित्व वाली होती हैं और 
नगर सहकारी साख समितियाँ, तथा जिन सम्रितियों के अधिकतर 
सदस्य किसान नहीं होते, वे परिमित या अपरिमित किसी भी प्रकार: 
का दायित्व स्वीकार कर सकती हैं। किन्तु जिन सहकारी समितियों 
की सदस्य अन्य समितियों हों, उनका दायित्व परिमित ही होगा। ऐसी 
समितियां प्रान्तीय सरकार से आज्ञा लेकर ही अपरिमित दायित्व वाली 
बन सकती हैं। भारतवष में सब सेन्‍्ट्रल बेंक, बेड्लिंग यूनियन, तथा 
अधिकतर नगर सहकारी तथा वेसी साख समितियाँ, जिनमें अधिकतर 
सदस्य किसान नहीं होते, परिमित दायित्व वाली होती हैं। किसानों 
को साख समितियाँ अपरिमित दायित्व वाली होती हैं | 

यदि किसी समिति को हानि हो जावे तो सर्वप्रथम उस सदस्य से : 
रुपया वसूल किया जावेगा, जिसने ऋण लिया है | यदि उससे वसूल न: 
हुआ तो जमानत देनेवाले से वसूल किया जावेगा । यदि उससे वसूल 
न हुश्रा तो रक्षित कोष से हानि भर दी जावेगी | थदि उससे भी हानि 
पूरी न हुईं तो समिति की पूंजी का उपयोग किया बावेगा। यदि 
समिति की पूंजी देकर भो हानि पूरी न हो सके तो समित्ति के सदस्यों : 
को समिति के देनदारों का रुपया चुकाना होगा | प्रत्येक सदस्य को: 
कितना रुपया देना होगा, इसका हिसाब लिक्बीडेटर लगाएगा।व्याव- 
दारिक दृष्टि से,अपरिमित दायित्व का यही अर्थ निकलता है, किन्तु: 
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सिद्धान्त से प्रत्येक सदस्य व्यक्तिगत रूप से खारे ऋण को चुकाने को 
बाध्य है, यह उती दशा में हो सकता हे कि जब और सदस्यों से रुपया 
वसूल न हो सके । 
समिति को साख--साधारण सभा अपनी मीटिंग में समिति की 
साख निर्धारित करती है,पंचायत उससे अधिक ऋ:ण नहीं त्ते सकती। 
समिति की साख को निर्धारित करने के लिये यह आवश्यक है कि 
सपिति के सदस्यों की सम्पत्ति का हिसाब लगाया जावे। भारतवर्ष के 
भिन्न-भिन्न प्रान्तों में समिति के सच्च॒ सदस्यों की सम्पत्ति की चोथाई 
से आधो तकसाख निर्धारित की जाती है। समिति एक हैसियत- 
२जिस्टर रखती है, जिसमें प्रत्येक सदस्य की हैसियत का लेखा रहता 
है। हैसियत-रजिस्टर का प्रति वर्ष संशोधन होता है और प्रत्येक सदस्य 
को हेसियत का यथार्थ लेखा रखने का प्रयत्न किया जाता है । 
सदस्यों का ऋणु--यह भीनिश्चित कर दिया जाता है कि प्रत्येक 
सदस्य अधिक से अधिक कितना उधार ले सकता है। किसी भरी 
अवस्था में सदस्य की सम्पत्ति का ५० प्रतिशत से अधिक उधार नहीं 
दिया जा सकता | रुपया उधार देते समय, पंचायत कर्ज़' लेने का 
उद्दे श्य तथा सदस्य की चुकाने की शक्ति का अनुमान लगाती है, तभी 
कज देना निश्चय करती है | सहकारिता आन्दोलन का सिद्धान्त है 
कि ऋण अनुत्यादक या व्यथ के कार्यो के लिये न दियाजावे | किंत 
भारतवर्ष में सहकारी साख समितियाँ विवाह, श्राद्ध, तथा श्रन्य सामा- 
जिक कार्यों के लिये भी उधार देती हैं | पंचायत का यह मुख्य क॒तंब्य 
है कि वह इस बात की जांच करे कि सदस्य कर्ज किस कार्य के लिये 
ले रह है | साथ ही उसे इस बात का भी पता लगाना चाहिए कि 
सदस्य ने घन उसी कार्य में वयय किया है, अथवा किसी अन्य काये 
में | यदि सदस्य ने किसी अन्य काम में दपया लगाया है तो पंचायत 
की रुपया वापिस ले लेना चाहिए । हु 
सइकारी साख समिति के सदध्यों को एक-दूसरे पर दृष्टि रखनी: 
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“चाहिये कि वे धन का दुरुपयोग तो नह्टीं करते; समय पर कज चुकाते 
हैं, अथवा किस्तों को टालने का प्रयत्न करते हैं । पंचायत ऋण देते 
समय ही सदस्यों की स्थिति को दृष्टि में रखते हुए किस्तें बाँध देती 
है; उसका यह मुख्य कतब्य है कि वह देखे कि सदस्य समय पर किस्तें 
चुकाता है | यदि किसी अनिवार्य कारण वश सदस्य किस्त न चुका 
सके ( जैसे फसल नष्ट हो जाने पर ) तो उस की मियाद बढ़ा देना 
चाहिए । 
पमितियाँ अधिकतर नीचे लिखे कार्यो के लिये ऋण देती हैं; -- 
(१) खेतीबारी के लिये, मालगुज्ञारी तथा छगान देने के लिये। (+) 
भूमि का सुधार करने के लिये। (३) पुराने ऋण को चुकाने के लिये । 
(४) ग्रहस्थी के कायो के लिये (५) व्यापार के लिये। (६) भूमि 
'खरीदने के लिये | यह कहना श्रत्यन्त कठिन है कि किन कार्यों के 
लिये कितना रुपया लिया जाता है | बहुधा सदस्य प्राथनापत्र में तो 
खेतीबारी के लिये रुपया लेने की बात लिखता है, परन्तु उस रुयये 
'को व्यय करता हे किसी सामाजिक काय पर | समितियों ने अभी तक 
'इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया है | 
समय की दृष्टि से ऋण दो प्रकार के होते हैं, अर्थात्‌ थोड़े समय 
'के लिये तथा अधिक समय के लिये। जो ऋण थोड़े समय के लिये 
लिया जाता हे, उसका उपयोग खेतीबारी के थंघे में ( श्र्थात्‌ बीज. 
'खाद, बे 4 आदि वस्तुओ्रों के खरीदने में) तथा अन्य आवश्यक खर्चों 
में होता है । अधिक समय के लिये लिया हुआ ऋण भूमि खरीदने, 
कौमती यन्त्र लेने तथा पुराना कर्ज चुकाने के काम आता है। प्रान्तीय 
बैंकिंग इनक्कायरी कमेटियों की सम्मति है कि कृषि सहकारी साख 
समितियां अपने सदस्यों को तीन वर्ष से अधिक के लिए. ऋण नहीं 
दे सकतीं; सहकारिता अन्दोलन में कार्य करनेवालों की भी यही घारणा 
है। लम्बे समर्य के लिये ऋण देने का कार्य सहकारी भूमि-बंधक 
'बेडु ही कर सकते हैं । 
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पहकारी कृषि साख समिति की सफलता के लिये यह श्रेषेत्त 
आवश्यक है कि सदस्य सहकारिता के सिद्धान्तों को समझे । इसलिए 
समिति का संगठन करते समय, उन्हें सहकारिता के छिद्धान्तों की 
शिक्षा देनी चाहिये | ग्रामीण सदस्य यही समझते हैं कि सहकारी 
साख समितियाँ सरकार द्वारा खोले हुये बेझ्ड हैं; जो हम लोगों को ऋग 
देते हैं | वे कभी स्वप्न में भी यह नहीं सोचते कि समिति इमारी हो 
है और हम श्रपरिमित दायित्व के द्वारा उचित सूद पर घृक्ी षा 
सकते हैं | जब तक सदस्यों में स्वावलंचन का माव जाणत नहीं होता, 
तंत्र तक सहकारिता आन्दोलन सफल नहीं हो सकता | 

आउय-ठ्यच-निरई क्षणु--सम्रितियों का आय-व्यय-निरीक्षण रजि- 
स्ट्रार की अधीनता में होता है। रजिस्ट्रार सहकारी विभाग के आय- 
व्यय निरीक्षुकों से जांच करता है; यदि कार्य किती गेर-सरकारी संस्था 
को दे दिया गया हो तो रजिस्ट्रार को उस संस्था के आडिटरों को 
ल।यसेन्स देता है, तभी वह आय-व्यय-निरीक्षण कर सकते हैं । 

आडिटर इस जात को भी जांच करता है कि कितना रुपया सद- 
स्‍्थों पर उधार है जिसके चुकाने की अवधि समाप्त हो गईं। बह 
समिनि की ल्ेनी-देनी का भी हिताब देखता है | उत्तको यह भी देखन। 
चाहिये कि समिति का कार्य सहकारिता के सिद्धान्तों के अनुसार हो 
रहा है, अथवा नहीं | उसे समिति की आर्थिक स्थिति की पूरी जांच 
कानी चाहिए । उसे देखना चाहिये कि ऋण उचित समग्र के लिये 
वथा उचित कार्यों के वास्ते दिये गये हैं; झ्वश्दह जमानत ली है, 
अथवा नहीं; और सद॒स्थ ठीक समय पर ऋण चुकाते हैं या नहीं; 
कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि सदस्य ठीक समय पर ऋण न चुकाते हों, 
फितु हिसाब में उनका रुपया जमा कर लिया जाता हो और उतना 
ही ऋण फिर दे दिया जाता हो | कहने का तात्पय यह है कि निरीक्षक 
को पूरो जाँच फरनी चाहिये | भारतवर्ष में यइ काय भली भाँति नहों 
दो रहा है| सःकारित झांदोलन में कार्य करने बालों ह्ोश्षवा सेटट्रक 
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बेकिंग इनक्वायरी कमेटी की राय है कि आय-व्यय निरीक्षण का कार्य 
अत्यन्त च्रुटि-पूर्ण है । 

प्रत्येक प्रांत में आय-व्यय निरीक्षण का कार्य रजिस्ट्रार की देखरेख 
में तो होता है परन्तु इस कार्य को भिन्न-भिन्न संस्थाएं कर रही हैं । 
पंजाब में प्रांतीय सहकारी इंस्टिव्य,ट के कर्मचारी, बिहार उड़ीसा में 
प्रांतीय फेडेरेशन के कर्मचारी, तथा कुछ ग्रांतों में रजिस्ट्रार के कर्म- 
चारी यह कार्य करते हैं| कुछ स्थानों में समितियों ने इस कारये के 
लिए आय-व्यय निरीक्षक यूनियन स्थापित की है। 

अपन ल सन्‌ १६३१ में आल इणिडया कोआपरेटिव कानफ्र सः का 
अधिवेशन हेदराबाद में हुआ था | उस सम्मेलन में समस्त भारत में 
आय-व्यय निरीक्षण की एक ही पद्धति चलाने का निश्चय हुआ और 
उसके अ्रनुतार एक योजना भी तैयार की गई थी। उस यो जना के 
अनुसार समितियों का निरीक्षण-कार्य सेंट्रल बैंक, तथा बैंकिंग यूनियन 
के हाथ में, और आय ब्यय निरीक्षण प्रान्तीय संध्याश्रों के हाथ में, 
रइना चाहिये | प्रतीय उंस्था प्रत्येक ज़िले में जिला-श्राडिट-यूनियन 
स्थापित करे | उस जिले की सहकारी समितियाँ तथा सेन्ट्रल बैंक उस 
आडिट यूनियन से सम्बन्धित हों, तथा सब जिला-यूनियन प्रांतीय 
संस्था से संचन्धित हों। प्रान्तीय इस्टिल्यूट जिला-आडिट-यूनियन 
के कमचारियों की नियुक्ति तथा अनुशासन प्रांतीय इंस्टिल्यू,ट करे। 
प्रारंभिक सहकारी समितियों का आय-व्यय-निरीज्षण जिला आडिट८- 
यूनियन के आडिटर करें, और सेन्ट्रल बैंक तथा प्रांतीय बैंकों का 
श्रायव्यय निरीक्षण प्रांतीय इंस्टिल्यूड के आ्राडिटर करें | द 

मतीय इन्स्टिस्यूट तथा जिला-आडिट-यूनियन के आडिटर वही 
लोग नियत किये जावें, जिन्होंने इस कार्य को शिक्षा पाई है, और 
जिनको रजिस्ट्रार ने लायसेंस दे दिया है । यदि कोई आडिटर इस 
कार्य के योग्य न हो तो रजिस्ट्रार उसका लायसेंस जब्त कर सकता है | 
इसके अतिरिक्त, राजिस्ट्रार आडिट-यूनियन तथा प्रान्तीय इन्स्टिल्यूट 
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नगर बैंक तथा सेंट्रल बैंकों से श्राडिट-फीस वसूल करेगी, ऊिंतु कृषि 
सहकारी साख समितियों का आय-व्यय निरीक्षक निश्शुल्क होना 
चाहिए | इध कारण प्रान्तीय सरकार प्रान्तीय इन्स्टिस्यूट को आर्थिक 
सहायता प्रदान करे। अभी प्रारंभिक समितियों से थोड़ी आ्राडिट 
फीस ली जाती है | 

समितियों की देख रेख तथा उनका नियंत्रण रजिस्ट्रार तथा प्रांतीय 
खडकारी संस्था दोनों ही करते हैं । 

उत्तर प्र»शेश की समितियाँ--उत्तर प्रदेश में १०,००० कृषि 
सहकारी साख समितियां हैं (कृषि साख समितियाँ अपने अपने सदस्यों 
से ८ से १२ अतिशत सूद लेती हैं। जिन समितियों के पास अ्रपनी पूंजी 
अधिक है, वे सदस्यों को ६ से ८ प्रतिशत सूद पर ही ऋण देती हैं। 
किंतु ऐसी समितियों की संख्या ३००० ही है। उत्तर प्रदेश में सूद की 
दर ऊंची है, उसको कम करने का प्रयत्न किया जा रहा है। अब 
उत्तर प्रदेश में कृषि सहकारी समितियों को बहु-उद्दे श्य समितियों 
का रूप दिया जा रहा है। ये बहु-उद्दे श्य समितियाँ अथवा आम-बेंक 
जो अभी तक केवल साख देने का काम करते थे, अनब् सदस्यों को 
पैदावार की बिक्री, खेती का सुधार तथा सदस्यों के लिए श्रावश्यक 
वस्तुएं खरीदने का भी काम करते हैं | भ्रमी तक इस प्रान्त में ५००० 
ऐसे ग्राम-बेंक श्रथवा बहु-उद्दे श्य समितियां स्थापित हो चुकी हैं । 

भारतवष में समितियों की स्थिति--भारत में कुल कृषि साख 
सहकारी समितियों की संख्या १,०२,००० से ऊपर है और सदस्यों की 
संख्या ३८ लाख के लगभग है। उनकी पू जी इत प्रकार हैः-- 


हिस्सा पूजी का “* ७ ड,०४४,.००० र० 
रक्षित कोष हक * ८,८०३३६,००० 
५ डिपाजिट के “** २,८४,४०,००० ? 
आरा 33202 पक ॥ रे ६५,८५८, 9५०० के 

कर के 
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इससे यह स्पष्ट हे कि इन समितियों की १६ करोड़ रुपये की 
अपनी पू जी है, और १३ करोड़ रुपये की उधार ली हुई पू जो है। 
उनकी अपनी पू जी कुल कायशील पू जी की ५६ प्रतिशत से अधिक 
है, और जैसे-जैसे उमय व्यत्तीत होता जाता है, समितियों की निजी 
पूजी बढ़ती जाती है । 

इन आँकड़ों से ऐसा प्रतीत होता है कि आन्दोलन की स्थिति 
संतोषजनक है। किंतु अठल में ऐसा नहीं है | समितियों का रक्षित 
कोष वास्तव में 'रक्षित' नहीं है | बह अलग न रखा जाकर बहुषा उन 
समितियों के कारोबार में ही लगा दिया जाता है | 

भारतवर्ष में साख समितियों का एक मुख्य दोब यह भी है कि ने 
अधिकतर बाहरी पू जा पर अवलबण्बित रहती हैं ! जैसा कि हम आगे 
देखेंगे, अधिकतर घनी शहरों लोगों का ही रुपया सेन्‍्ट्रल वैज्लों के द्वारा 
गाँवों की समितियों के पास पहुँचता है, ओर वहीं रुपया सिघेत 
ग्रामीणों को मिलता है । 

साख समितियों की आडिट-रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि लगभग ४ 
प्रतिशत से अधिक ऋण ऐसा है. (जसकी श्रदायगी की तिथि कभी की 
निकल गई ओर सदस्यों ने उस ऋण को नहीं चुकाया। वास्तव में 
कहीं कहीं तो स्थति ऐसी बिगड़ गई कि सेन्ट्रल बैंकों को कुक श्रमीन 
रखने पड़े, जिन्होंने साख समितियों के कुर्की की, फिर भी कर्ज का 
अहुत सा रुपया वसूल नहीं ही पाया | जब मूल ऋण की अदायमी 
की यह दशा है तच्र उध पर जो सूद इकट्ठा हो गया है, उसका तो 
कहना ही क्या । बरार आदि में जब्र सेन्ट्रल बेंकों ने कर्ज के एवज में 
सदस्यों की भूमि लेली तो उसका प्रबन्ध करना कठिन हो गया और 
सरकारी मालगुजारी अपने पास से देनी पड़ी | इस सच का परिणाम 
यह हुआ कि मध्यप्रान्त बरार, बिद्दार, उड़ीसा और बंगाल में आन्दो- 
लन नितान्त शक्तिहीन श्रौर निष्प्राण हो गया | लोगों को भय होने 
लगा कि आत्दोज्नन मर जावेगा | सन्‌ १६ ४७ में नया कर्ज सात करोड़ 


च्््छ 
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रुपये से भी कम दिया गया। इसके बाद नये कज और भी कम कर 
दिये गये | निदान, साख पहले से बहुत सीमित और मर्या.दत कर 
दी गई। 
भारतवर्ष में जब कृषि सहकारी समितियों का बाधक आय-व्यव 

निरीक्षण होता है तब निरीक्षण उनकी आर्थिक स्थिति के श्रनुसार 
उनको ए., बी, सी, और ई वर्ग में रखते ए” वर्ग की 

मेतियाँ बहुत अच्छी समझी जाती हैं; 'बी' वर्ग क्री अच्छा सीः 
व॒ग की साधारण: “डी' वर्ग की बुरो, और 'ई वर्ग को सामातया 
अत्यन्त बुरी समभी जाती हैं | 'ई' वर्ग को समितियों को दिवालिया 
कर दिया जाता है | रिपोर्टों से ज्ञात शोता है कि समितियों में से एक 
बहुत बड़ी €ंख्या 'डी' और “ई वर्ग में हे | बम्ई, मध्यशान्त, उड़ीसा 
और आसाम में 'डी” और ई' दर्ग की समेतियों को संख्या ४० प्रांति 
श॒त से अधिक है, और. शेप प्रान्तों में रत्र प्रतिशत से अधिक इन्हों 
वर्गों में है | ६ प्रांतों में १० प्रतिशत से भी कम समितियाँ 'ए' और 
बी! वर्गों में है | इस तरइ यह स्पष्ट हो जाता है कि कृषि सहकारी 
समितियों की दशा अत्यन्त शोथ्षनीय है। पिछुले वर्षो में लगभग ६ 
प्रतिशत समितियाँ प्रतिवर्ष दिवालिया होती रहीं | समितियों की 
संख्या घटी नहीं, इसका कारण यह था कि साथ-साथ नई समितियों 
का भी संगठन होता रहा | सर डालिज्ञ के अनुवार सहकारिता आंदो 
लन के आरम्म से आज तक जितनी समितियाँ स्थापित हुईं, उसको 
“9 प्रतिशत दीवालिया हो गई। 

सहकारी साख उमितियों से जैसी आशा थी, वे सफल नहीं हुई । 

यह तो इसी से विदित हो जाता है कि पुरानी और सफल साख 

पतियों के सदस्यों की संख्या बह नहीं रही है | आमीण पमिति का 
सदस्य बनने के लिए कोई व्यक्ति विशेष डउत्साइ नहीं द्खलाता। 
ववालीस वर्ष के उपरान्त भी आन्दोलन निर्जीव और निस्तेज क्यों है 
इसके कारण अन्तिम परिच्छेद में लिखे जावेंगे की 


् 


१०२ भारतीय सहकारिता आन्दोलन 


कुछ बातों के सम्बन्ध में सहका रिता आंदोलन के कार्यकर्ताओं में 
पिछले वर्षों में घोर मतभेद रहा है; जैसे कृषि सहकारी साख समिति का 
दायित्व अपरि.मेत न होकर परिमित होना चाहिए ! केवल सहकारी 
साख समिति से आमीणों की श्रा थिक समस्याएँ हल न होंगी, उन्हें सब 
कार्मो में सहकारी सज्ञगन की आवश्यकता है, अतरव साख समिति के 
स्थान पर बहु- उदं श्य सहकारी समिति स्थापित की जानी चाहिए, 
जो आमीणों की अधिकांश आर्थिक आवश्यकताश्ं को पूरा कर सके, 
इत्यादि | इन सत्र प्रश्नों पर हम सहकारिता आन्टोलन के पुन- 
निर्माण गले परिच्छेद में प्रकाश डालेंगे | इसमें तनिक भी संदेह नहीं 
कि साख आन्दोलन ऐसी स्थिति में पहुँच गया है कि यदि उसमें 
आवश्यक सुधार नहीं हुआ तो उसका सारा ढाँचा गिर ५ड़ेगा और 
आन्दोलन नष्ट हो जायगा | 


छठा परिच्छेद 
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शहरा जनता ओर सहका रेता आन्योज्लनन--शहरों की जनता 
जझा,थक दृष्टि से तीन भागों में बादा जा सकती है। ( १) उत्पादन 
कार्यो में लगे हुए मनुष्य, (२ व्यापारी श्र्थात्‌ दलाल, और (३) 
उपभोक्ता ; वैते तो प्रत्येक मनुध्य उपभोक्ता है ऊिन्तु सहकारिता के 
द्वारा अपनी स्थिति सुबारने का अयत्न केवल श्रमजीवी तथा नियमित 
वेतन पानेत्राले मध्यम श्रेणों के मनुष्य द्वी करते हैं | इस कारण इम 
इन्हें ही उपभोक्ता वर्ग में रखते हैं | उत्पादक वर्ग में अनन्त धन-राशि 
के स्वामी मिल्-्मालिकों से लेकर छोटे से छोटे जुलाहे अथवा अन्य 
कारीगर--सभी आ जाते हैं | पू जीपतियों को साख देने का कार्य 
सहकारी साख समितियाँ नहीं कर सकतीं | इसके लिए, व्यायारिक बेड 
मोजूद हैं | सश्कारिता आन्दोलन तो केवल निर्तलल तथा निर्धनों के 
लिए. है | गह-उद्योग-घन्धों में लगे हुए कारीगरों को सहकारी साख 
समितियाँ अवश्य सहायता पहुँचा सकती हैं | व्यापारी वर्ग में छोटे 
बड़े भी व्यापारी आ जाते हैं | बड़े व्यापारियों के लिए व्यापारिक 
बेछु खुले हुए. हैं तथा वे अधिक निबल नहीं हैं| अस्तु, सहकारिता 
आन्दोलन यदि थोड़ी बहुत उद्ययता कर सकता है तो केवल छोटे 
छोटे निधन व्यापारियों की । 

साधारणतः उपभोक्ताओं को साख की आवश्यकता न होनी 
चाहिये, क्योंकि वह तो अन्तिम खरीददार होता है। वह किसी भी 
वस्तु को बेचने के लिए नहीं खरीदता, वह तो बस्तु का, उपभोग करता 
है, इस कारण उसको नकद दाम ही चुकाना चाहिए | यदि वह उधार 
साँगता दे तो इसका अथ है कि बह आय से अधिक, ठयैय कर रहा 
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है। ऐसी अवस्था में वह कर्ज को नहीं चुका सकेगा। श्रस्तु, साथा 
रण्तः उपभोक्ताओं को उधार देना जोखिम का काम है। किन्तुः 
विशेष अवस्था में उन्हें उधार की आवश्यकता पड़ जाती है। मान 
लीजिये किसी मनुष्य के पास यथेष्ट सम्पत्ति अथवा धन है. पर वह 
घन कईं लगा हुश्रा है, उस समय नहीं मित्र सकता, और ठीक ऐसे 
ससय ही उस आदमी को किसी झ्रावश्यक कार्य के लिये रुपये को 
आवश्यकता है| ऐडी दशा में उसे कर्ज के सिवा कोई चारा नहीं 
रहता । कुछ लोग ऐसे भी ड्ो सकते हैं! जिनके पास न तो सम्पत्ति 
ही है. और न उन्होंने कुछ बचाया ही है, उन्हें कज की आवश्यकता 
पड़ती है। नौकरी छूट जाने पर तथा घर में लम्बी बीमारी हो जाने 
के कारण उन्हें कर्ज लेना पड़ता हैं | इन लोगों के पास जमानत 
कुछ नहीं होती | व्यापारिक बैछू थोड़ा ऋण नहीं देते, फिर. बिना 
जमानत तो वे ऋण दे ही नहीं सकते | ऐसे लोगों के लिये नगर 
हकारो बेड आवश्यक हैं | ये बेड मजदूरी या थोड़ा वेतन पानेवालों' 
को महाजन के पंज्ों से बचाते हैं | इसके अतिरिक्त, ये बेहु साधारण 
स्थिति के लोगों में मितव्ययिता का भाव जाग्रत करते हैं. और उनकी 
योड़ी सी बचत को जमा करते हैं | आड़े समय पर यह बैंक निधन 
मजदूरों को सहायता पहुँचा सकते हैं | मिश्रित पूजी वाले बैक इन 
लोगों की उमस्था को इल नहीं कर सकते | 
नगर सहकारी साख समितियाँ . नगर सहकारी साख सप्रि- 
तियां तीन प्रकार की होती हैं |... २ ) वेतन पानेवालों की समितियाँ 
(7) मिल मजदूरों की समितियाँ और (३ ) जातीय समितियाँ । भिन्न 
भिन्न दफ्तरों तथा कारखानों में कार्य करनेवाले वेतनभोगी कर्मचारियों 
की समितियाँ पृथक्‌ होती हैं | हस प्रकार की साख समितियाँ अधिक- 
तर सफल हो ज़ाती हैं। उसका कारण यह होता है कि सदस्य शिक्षित 
होते हैं, तथा उन्हें नियमों के पालन का जो अभ्यास होता है, उसके 
कारण समिति का कार्य सुचारु रूप से चलता है। इसके अतिरिक्त, 
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यदि साख समिति को उस दफ्तर के प्रधान अफसर की भी सहानुभूति 
मिल जावे तो फ़िर कहना ही क्‍या है | उससे दिये हुए ऋण को वसूल 
करने में बहुत सहायता मिलती है | सहकारी छाख समिति को चाहिए 
कि पत्येक मास सदस्यों को वेतव मिल्लने पर कुछ न कुछ जमा करने के 
लिये उत्साहित करे, जिससे उनमें मितव्ययिता का भाव जादणत हो 

मिल-मजदूरों की सहकारी साख समितियाँ भी उपर जिखी जैसी 
ही होती हैं | अन्तर इतना दी है कि इनके सदस्य अशिक्तित होते £ 
तथा वे ऋण भी थोड़ा लेते हैं! ऐवी समितियों के लिये मिल्त- 
म!|लिकों को सहानुभूति लाभदायक डिद्ध होतो है । कुछ विद्वानों का 
कथन है कि सदस्यों को दिया हुआ ऋण 'मज्न मालिकों के द्वारा वसूल 
किया जावे, किंतु लेखक का मत इसमे विरुद्ध है! गदे मिल मालिक 
मजदूर के वेतन में से काट कर ऋण चुकावगे तो मजदुर साखसपित्ति 
को मिल्न मालिक का बेंक समकेगा, ओर इस अह्र बह कमी भी 
सहकारिता आन्दोलन को न समझ सक्रेया । अस्ठ, खण वसूल करने 
में मल-मालिकों की रहायता यथासम्भब न की जावे; हाँ. उनका 
सहानुभू ते बहुत उपयोगी है| मिल-मड्दूरों की सरकारी साख समितियों 
के निरीक्षण और देखभाल की श्रत्यन्त आवश्यकता है| उनके बिना 
उनका सफल होना कठित है। इसलएश जो पू जीपदि अपने मजदूरों 
को आंथिक स्थित को सुधारना चाहें, वे एक सुपरवाइजर नयुक्त कर 
द्‌, जो उन मिलों के मजदूरों की साख समितियों की देखभाल करता 
रहे | बम्बई तथा श्रन्‍्य औद्योगिक कंद्रों के कुछ विवेकशील मिल मालिकों 
ने अपने मजदूरों के हितार्थ साख समितियाँ स्थापित की हैं । किंतु 
मिल-मजदूरों को साख से भी अधिक सहकारी स्टोर की आवश्यकता हे, 
जिससे वे अपने दैनिक जीवन की वस्तुएं उचित मूल्य पर खरीद 
झुक | इसके अ्रतिरिक्त सहकारी ग्रह-निर्माण तथा सहकारी अम- 
खमितियाँ भी. मजदरों के लिये. उपयेगी द्वोंगी 

भारतवर्ष में जातीय सहकारी साख समितियाँ भी स्थापित की गई 
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१०६ भारतीय सहकारिता आन्दोलन 


हैं। उनमें प्रारम्भ में बहुत जोश होता है, किन्तु पीछे वह ठंडा पड़ 
जाता है और कार्यकर्ता शियिल हो जाते हैं। ऋण देते समय इस 
बात का ध्यःन नहीं रखा जाता कि ऋण कितना दिय्रा जावे, न उसके 
वसूल करने में द्वी कड़ाई की जा सकता है, क्‍्योंक जाति-भाई का 
लिहाज रहता है | यद्यपि इन समितियों में ऊपर जिखे दोष होते हैं, 
फिर भी कुछ समतियाँ अपनी जातियों की अच्छी सेवा कर रहो हैं। 

कारगर आर वाख--इनके अतिरिक्त नगरों में ग्रह उद्योग- 
घन्धों में लगे 4ए कारागरों हो भी साख की श्रावश्यकता होती हे। 
कारीगरों को निञत पू जः वाले बैड उधार नहीं देते | कारण यह है कि 
एक तो कारागरों का थोड़ी पू ज्ञो की आवश्यकता होती है, जिसे देना 
बेड्ढों के लिये लाभदायक नहीं होता; दूसरे, कारोगरों के पास कोई 
जमानत भो नहीं होती । | जमानत के बिना बैंक क्रिसो को भी ऋण 
नहीं देते। इपलजिए बेच,रे कारीगर उन थोक व्यापारियों के चंगुल 
में फ जाते हैं. जो उनके तैथार माल का व्यापार करते हैं। व्यापारी 
कारीगरों को य| तो कच्चा माल उधार दे देते हैं, अथवा उन्हें कच्चा 
माल लेने के लिये रुपया उधार देते हैं; शर्त यह होती है कि उन्हें 
तैयार माल उसो व्यापारों के हाथ बेचना होगा । फल्ल यह होता है कि 
निधन कारीगर व्यापारी का चिर दास बन जाता है, और व्यापारी के 
लिये माल तैबार करता रहता है। व्यापारी उसको कम से कम 
मजदूरी देता है; इस प्रकार व्यापारी उसका शोषण करता है। 
कारीगर का इस प्रडार के शोषण से बचाने के लिये नगर सहकारी 
साल समितियों की अत्यन्त आवश्यकदा है | इस प्रकार की साख 
असमितियाँ प्रस्येक घंवे के लिये अलग श्रलग होगी. जैसे जुल्लाहों के लिये 
बुनकर साख समिति | अभी तक इस देश में उत्पादक सहकारी साख 
समितियाँ अधिक सछया में नहीं खोलो गई और न इस आन्दोलन को 
अधिक सफलता ही मिली है। इसका कारण यह है कि साख समिति 
केवल पू जी का प्रचन्‍्ध करती है। कारीगर को कच्चे माल के लिये, 
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'डसी व्यापारी की शरण में जाना पड़ता है | कारीगर अपने धन्धों में 
कुशल होता है, किन्तु वह कच्चा माल खरीदने तथा तैयार माल बेचने 
की कला नहीं जानता | इस कारण समिति को यह सब काम अपने 
हाथ में लेना चाहिये। 


पीपल्स बेक्ू--..नगरों में व्यापारियों के. लिये मिश्रित पू जी वाले 
व्यापारी बैंक हैं, किन्तु वहाँ तथा कस्त्रों में छोट छोटे खोमचे वाले, 
दुकानदार तथा छोटे व्यापारी भी होते हैं, जिन्हें साख की आवश्यकता 
होती है ! इन दुकानदारों के लिये पीपल्स बेंक (लुज्जती प्रणाली पर) 
स्थापित किए. जाने चादिएं | दठंझू गह-स्थ्योग धन्धों को प्रोत्साहित 
करने के लिये कारीगरों को ऋण देते हैं, तथा गांड की पैदावार को 
संडियों तक पहुँचाने वालों को साख देते हैं। भारतब्ष में ये बैंक 
अभी तक बहुत कम खोले जा सके हैं | जो नगर सहकारी बेड खोले 
जये हैं वे प्रयः या तो जातीय बेड्ड हैं, अथवा किसी एक पशे में लगे 
हुए. लोगों के बेंक हैं। बम्बई तथा बंगाल में अ्रवश्य कुछ ऐसे बैंक 
सफलता-पूर्वक कार्य कर रहे हैं | 


नगर सहकारी बेड तथा व्यापारी बक में अधिक भेद नहीं हैं । 
नगर सहकारी बेड्डों में मी सेविंग (बचत ), चालू , तथा सुद्दती जमा 
डोती है| वे केवल हदस्वों को ही ऋण देते हैं। वे बल तथा हुन्डी 
को भुताने का काम भी करते हैं। बंगाल तथा बम्बई के शअ्रतिरिक्त 
अन्य किसी भी प्रान्त में नगर सहकारी बेड्लों ने अभी तक हुएडी का 
काम प्रारम्भ नहीं किया है | नगर सहकारी बैंक शुल्ज डेलिदज प्रणाली 
पर चलाये गये हैं | इन बेंकों की कार्यशील पू जी डिपाजिट तथा हिस्सा- 
यू जी होती है, तथा दायित्व परिमित होता है। नगर सहकारी बैंक का 
सुगठन कृषि साख समिति जैसा ही होता है: हेबल यह सेद है कि 
नगर सहकारी बैंकों मैं २४ प्रतिशत लाभ रक्तित कोष में रख कर बाकी 
बॉट दिया जाता है | हम 
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नगर सहकारी बेंक की सफलता के लिए यह आवश्यक है किः 
कर्मचारी बैंकिंग के कार्य में दत्त हों, तथा बेंक के ग्रबन्धकर्ता भी अनु- 
भवी पुरुष हों | बम्बई के सहकारी नगर बेंक को सफलता का कारणुः 
यह है कि वहाँ सर लह्लूभाई सावल्नदास, तथा स्वर्गीय सर विद्वलदास 
थेकरसे जैसे सुयोग्य और अनुभवी व्यवसायियों ने इनकों सफल बनाने 
में सहयोग दिय्रा था| अम्बई तथा सिन्ध में कुछ जातीय बैंकों को भी 
अच्छी सफलता मिली है | इनमें 'शमरा विट्वल्ल सहकारी बैंक लिमिटेड” 
का नाम उल्लेखनीय है | इस बैंक को सारस्वत ब्राह्मणों ने १८०६ में 
स्थापित किया था | इस समय इस बैंक की कार्यशील पू जी श८ लाख 
रुपये के लगभग है | 

बम्त्रई में मिल-मजदूरों की भी खाख समितियों हैं | इन्हें नगर 
रहकारी बेंक मी कहते हैं| इनमें एक दोष शीघ्र प्रवेश कर जाता है | 
ये अपने मुख्य कर्तव्य श्र्थात्‌ सदस्यों में मितव्यथिता के भाव का 
प्रचार + करके केवल सदस्यों को ऋण देने का कार्य करने लगते हैं । 
अब इस दोष को झोर ध्यान आकर्षित हुआ है और यह प्रयत्त किया 
जा रहा है कि सदस्य बैंक में रुपया जमा करें| 

नगर सहकारी बेंक में, ऋण लेनेवाले को व्यक्ति यों की जमान८ 
देनी होती है। इस बैंक को समिति का प्रबन्ध एक प्रबन्धकारिणी 
समिति करती है। यह बात ध्यान में रखने की है कि मिल्ल मजदूरों के 
बैंकों में यदि मिल-मालिक का कोई प्रतिनिधि होता है तो जो कुछ वह 
करता हे, वही होता है | तावारश सदस्यों को यह विचार ही नहीं होता 
कि समिति उनकी है | 

नगर साख सहकारी समितियाँ मदरात और बम्बई प्रान्त में विशेष 
रूप से हैं| इन प्रान्तों में सभी बडे करों में नगर साख सहकारी बेंक. 
स्थापित हो चुके हैं; वैसे बंगाल और पंजाब में भी उनकी संख्या बढ 
रही है। मिन्न भिन्न प्रान्तों में इन बैंकों की संख्या और पू जी इस प्रकार 


है-- 
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आसाम ५६३ २७ लाख रु० के लगभग 

बंगाल ध्ल्प . ६ करोइ रु० से अधिक 

बिहार १०६ 5० लाख र० 

बम्पई बा ६ करोड़ रु> से अधिक 

मदरास ४४०० के लगभग ४ करोड़ 

'यंजाब ७2० १ करोड़ ९० लाख रु० 

तिध १३२ ६६ लाख रु: 


हक 


उत्तर प्रदेश. ४ «७ से श्रथक ८० लाख रु» 
मब्यप्रान्त-दरर-- बल अमरावतों में पक पीपल्स बेड है । 

देशी राज्यों मं, मैसूर में ३०० से अधिक और बड़ोंदा तथा 
'कशमीर में क्र; २६ और २७ मंगर साख समितियाँ काम कर रही 
ईं। समस्त भारत में इनकी संख्या 9:7० हैं|. 

नगर साख लहकाग समितियां रेल डाक आद के सर रा वम- 
चारियों, तथा अन्य 3 न-भोगी मध्यम भे णी के व्यक्तियों, :.ल सजरूरों 
छोटे दूकानदारों तथा बारीगरों की होती हैं । कृषि साख समितियों को 
अपेक्षा ये सामगयाँ अधिक तफल्न हुई हैं। ये ग्रधिक मजबूत और 
आयिक दृष्टि से शविक स्वावलम्धी हैं। इनके दिये हुए ऋण की 
'छिस्तें बहुत कम इडाया रहती है | एक विशेष बात इन समितियों के 
सम्बन्ध में यह है ये अपनी हिस्सा पू जी और डि+जिटों सही इतना 
रूपया पा जाता हई कि इजका काम अच्छी तरह ते ८ल जाता है, हर 
इन्हें सेन्ट्रल बैक्ों अथवा प्रान्तीय बैड्ीं से ऋण ले . की आवश्यकता 
नहीं पड़ती | संद्षे ; में ये अ्रधिक स्वावलम्बों हैं। मःरत जैते देश में, 
जहाँ बैड्लिज्ञ की सुविधा कम है. उनकी और अधिक श्रावश्यद्टता है | 

मदरास- सद्गा: में छगमग ५३६०० गैर कृषि सहकारी साख 

“(तियाँ अर्थात नगर सइकारी साख उमितियाँ थीं | इसमें से लगभग 

५०० नगर बैंक थे जो छोटे व्यागारियों को थोड़े समय के लिए. साख 


[| 
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देते हैं, मजदूरों तथा छोटे कर्मचारियों की ४ ६० से अ्रधिक सास्क 
समितियां थों लगभग ४०० अन्य प्रकार की परिमित दायित्कु 
वाली साख समितियाँ थीं। इन गैर कृषि साख समितियों की सदस्य- 
संख्या चार लाख से कुछ कम थी । उनकी हिस्सा पूंजी १ करोड़ २७ 
लाख र०, उनका रह्धित कोष ७७ लाख रुपये के लगभग था, जमाः 
पॉच करोड़ १६ लाख रुपये के लगभग थीं। ये समितियाँ लगमभगः 
साड़े पांच करोड़ रुपये का ऋण अपने सदस्यों को दे देवी हैं | नगरु 
तांख समितियाँ मध्यम श्रेणी, निन्‍म मध्यम-श्रोणी, छोटे व्यापारी | 
कारीगरों की अ्रच्छी सेवा कर रही हैं। अब प्रयत्न किया ज्ञा र्‌हाः 
हे कि वे व्यापारिक बैंकों को भाँति नकद साख भी दिया करें । इन 
समितियों की ययेष्ट जमा मिल जाती है, श्रस्तु वे सेंट्रल बैंक पर 
इतना निर्भर नहीं रहती | 
उत्तर भ्रदेश:-.. उत्तर प्रदेश में ४००से कुछ भ्रघिक गैर कृषि साखः 
समितियां कार्य कर रही हैं | अधिकांश समितियाँ सरकारी विभागों 
के वेतन भोगी कर्मचारियों की हैं | यह समितियाँ अपने सदस्यों की 
उचित सूद पर ऋण देती हैं। और उनसे ही डिपाज़िट स्वीकार 
करती हैं। यह योजना सफल हुई हैं, क्योंकि सदस्य शिक्षित होते हैं तथाः 
विभागीय अध्यक्ष इनमें रुचि दिखाते हैं | इन समितियों के ७७. 
हजार सदस्य हैं श्रोर लगभव ८० लाख रुपये कार्यशील पूजी 
है। इन समितियों का दायित्व परिमित है। 
इनके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में लगभग २५० सम्मियों कारसीगरों: 

तथा छोटे व्यापारियों के लिए हैं। कानून से यदि वे चाहें तो दायित्व: 
परिप्तित हो सकता है, परन्तु वे अपरिमित दायित्व वाली हैं | 
जिससे ठीक आदमी ही उनके सदस्य बने | इन समितियों का: 
संगठन ठीक आ्राम्य-सहकारी साख समिति की भाँति होता है। हां, 
इनमें हिस्सा पूंजी अवश्य होती है | सदस्य अधिकतर एक ही घन्धे 
में लगे हुए लोग- होते हैं | प्रत्येक सदस्य की हेतियत निर्धारित 
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करदी जाती है उससे अधिक ऋखश उसको नहीं दिया जाता | ऋचषख: 
किश्तों में लोदा दिया जाता है। इन समितियों के सदस्य ३५५० हैं 
ओर कार्यशील पू जी ३॥ लाख रु: है। यह समितियों अधिक: 
सफल नहीं हुई हैं । 

द्रावंकीरः-द्रावंकोर में श८ नगर बैंक काम कर रहे हैं। इन 
बेंकों के १२हजार से ४६ कम सदस्य हैं उनकी कार्यशील पूँली 
पाँच लाख रपये से अधिक है ओर लगभग डेढ़ लाख रु-ये वे प्रति 
वर्ष ऋण देते हैं । 

कीचीन:-.-कोचीन : में लंगभग ६४ नगर साख समितियाँ हूं, 
सदस्यों की संख्या १७ इजार से अधिक और कार्यशील पूजी २० 
लाख रुपये से श्रधिक है। णह समितियाँ अधिकांश घतरकारी विभागों 
के कमंचारियों, पुलिस सेना, तथा ग्युनिस्पैलटियों तथा! बड़ी फर्मो के 
कर्मचारियों के लिए स्थापित को गई हैं | यह सम तयाँ लम्बे समय 
के लिए ऋण नहीं देतीं। 

हृदोर)-..इंदौर में ३७ नगर सहकारो साख समतियाँ काम कर 
रही हैं | इनकी सदस्य संख्या १०, ५०० से कुछ अधिक तथा 
कार्यशील पूजी साड़े सेंतीस लाख रुपये हैं | 

मध्यप्रदेश।--मध्यप्रदेश और बरार में नगर साख समरितियाँ 
चार प्रकार की हैं;--(१) वेतन पाने वाले कर्मचारियों की समतियाँ 
(२) इरिजनों के लिए. साख समितियां (३) मिलों के मजदूरों के लिए 
साख समितियां (४) नगर बेंक | 

वेतन पाने वाले कर्मचारियों को समितियाँ सरकारी कर्मचारियों, 
म्यूनिस्पैलटियों तथा मिलों के कमंचारियों को होती हैं | इस प्रकार 
की ७१ समितियाँ इस प्रान्त में हैं। उनकी सदस्थ संख्या २३ इज्ञार 
से कुछ अधिक है और उनकी कार्यशील पूं जी २१ लाख है। बम्बई' 
+ इस समय १२६ नगर बक हू जिनकी सदस्य संख्य दा १्०्य, ११० 
है और जिनकी हिस्सा पूजी ८० लाख रू० से अज्लिडे है | उनकी 


आ 
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कार्यशील पू जी लगभग १० करोड़ है। उन बैंकों में केवल सदस्यों 
को जमा ही चार करोड़ रुपये से अधिक है । यह बैंक ४ से 6 प्रतिशत 
सूद पर ऋण देते हैं ओर अधिक से अधिक ३॥ प्रतिशत सूद पर 
जमा लेते हैं| 

इन बैंकों ने बहुत कुछ व्यापारिक बैंकों का सा कारबार करना 
झारम्भ कर दिया है। यह बेंक चाइते हैं कि वे अपनी तालल्‍लुकों में 
शाखाये खोलें ओर नाम मात्र के सदस्य बनावे । इछ प्रकार के बेंकों का 
' स्वरूप आगे चलकर कहीं बिलकुल व्यापारिक बैंकों जैठा ह्वी न दो 
जावे, केवल यद्टी खतरा है | 

वास्तव में पीपुल्स बेंक छोटे बारिगरों खोमचे वालों तथा 
मजदूरों तथा निम्न मध्यम बग कक लिए ह्टी सश्क! र्ता के आधार 
पर संगठित करना चाहिए | अन्यथा उनका रूप व्यापारिक बेंकों 
जैसा हो जावेगा। प्रान्त में १४४ हरिज्ञन सहकारी साख समितियाँ हैं 
जिनका अ्रपरिमित दायित्व है। उनकी सदस्य संख्या २.८:६ है 
कोर कुल कार्यशोल पू जी १ लाख ७: हजार है। 

मिल मजदूरों की समितियाँ, विशेषकर नागपुर में हैं ऐम्प्रे व 
मिन्न सहकारी सोख समिति सत्रसे अधिक महत्वपूर्ण है | उसकी सदस्य 
संख्या ६ हजार है और उसकी कार्यशील पूँजी ० लाख है। 

प्रान्त में कारीगरों तथा छोटे कारबार करने वाले व्यापारियों ही 
कोई भी साख समिति नहीं है । 

प्रान्त में केबल तीन नगर बेंक हैं जिनमें अमरौती बेक सफलता 
पूर्वक काम कर रहा है | एक सुप्त अवस्था और एक समाप्ति पर है । 

वम्प३:-.. बम्बड़े में पहले सभी गेर कृषि सहकारी साख समितियों 
को नगर बैंक कहते थे परन्तु प्रान्तीय सरकार ने मेहता-मंताली कमेटी 
१९३७ में नियुक्त को | उध कमेटी की सिफारिश के अनुसार केबल 
वही साख समतियां नगर बंक कहलावंगी जो कि बेंकिंग कारबार 
' करती हैं और जिनकी चुकता पूजी २०,००० रु० से कम न हो 


नगर सहकारी साख समितियाँ श्श्३ 


बम्पई प्रान्त में इन नगर बेकों के श्रतिरिक्त स्कूल डैलिठज 
प्रणाली के पीपिल्स बेक हैं तथा वेतन भोगी कर्मचारियों की खख 


सप्रितियाँ हैं | कुछ साख समितियां जातियों की हैं | अमुक ज्ञाति की 
एक साख समिति है। 


सातवाँ परिच्छेद 
सेन्ट्रल बे तथा बेक्लिड्न यूनियन 


पिछले परिच्छेद में नगर सहकारी बेड्लों के बारे में लिखा गया 
है | कुछ लोगों का यह विचार था कि ये बेड ग्रामीण समितियों के 
लिये भी रुपया इकट्ठा कर सकेंगे। इस कारण १६०४ के एक्ट के 
अनुसार केवल दो प्रकार की साख समितियाँ स्थापित की गई | किन्तु 
यह आशा कि आमीण जनता इन समितियों में रुपया जमा करेगी 
पूरी नहीं हुई; क्योंकि एक तो किसान ऋणी हैं दूसरे उसे बंझ्ड में रुपया 
रखने का अभ्यास नहीं है। प्रारम्म में सहकारी समितियाँ संख्या में 
कम थीं, इस कारण उनके लिए कायशील पूजी इकट्ठी करने में 
अधिक कठिनाई प्रतीत नहीं हुई । रजिस्ट्रार, समितियों में जमा होने- 
वाले रुपये के अतिरिक्त, प्रान्तीय सरकार तथा घनी व्यक्तियों से रुपया 
लेकर काम चलाते थे। पर छ्स प्रकार अ्रधिक दिनों तक काम नहीं: 
चल सकता था | 

सेन्ट्रल वेंक--यह आवश्यकता प्रतीत हुईं कि ऐसे सहकारी 
बैंक खोले जावे, जो नगरों में प्रारम्मिक सहकारी समितियों के लिये 
धन इकट्ठा करे । १६१२ में दूसरा एक्ट पास हुआञ्रा और उसके अनु- 
सार सेन्‍्ट्रल बेंक खोलने की सुविधा हो गई | १७१० और ९७१४ के 
बीच में सब प्रकार की सहकारी समितियों की संख्या बहुत बढ़ गईं 
तथा सेन्‍्ट्रल बेड्डों की भी स्थापना की गई। सन्‌ १९१२ में दूसरा 
सहकारिता एक्ट पास हो जाने के उपरान्त उत्तर प्रदेश बद्धाल, तथा 
मध्यप्रदेश में बहुत से सेन्ट्रल बेड्लों की स्थापना हुईं | १६१५ से १६२० 
तक सेन्‍्ट्रलःबैंकों क्र औसत ३०१ था और प्रारम्मिक सहकारी रूसि- 
तियों को संख्या २७,४३५ थी। १६२० से १६२४ तक सेनन्‍्ट्रल बैंकों 


अा 


सेन्ट्रल बैड् तथा बैंकिंग यूनियन ११५ 


को संख्या ५७० थी तथा समितियों की रुखया ४४,८5६ थी। इस 
समय ये संख्याएं क्रमशः ६०० और १,०४,००० हैं । 


सेन्ट्रल बैंक तीन प्रकार के होते हैं।( १ ) ऐसे सेन्ट्रल बैंक, 
जिनके सदस्य केवल व्यक्ति ही होते हैं।( २ ) ऐसे सेन्‍्ट्रल बेंझ 
जिनके सदस्य केवल समितियां हो हो सकती हैं ( ३ ) ऐसे सेन्ट्रल 
बैंक, जिनके सदस्य व्यक्ति तथा समितियाँ दोनों ही होते हैं। पहले 
प्रकार के बेंक केग्ल हिस्सेदारों के बेंक होते हैं।ये सहकारिता के 
रिद्धान्तों के विरुद्ध हैं | इस कारण अब ऐसे बेंक नहीं रहे। दूछरे 
अकवार के बेकू, जिनके सदस्य केवल समितियां द्वोतौ हैं, आदश सह- 
कारी सेन्ट्रल बेक हैं। समितियाँ इन बैंकों की नीति निर्बारित करती 
हैं, बेंक का प्रबन्ध भी उन्हीं के द्वाय में रहता है। ऐसे बेंक को बेंकिज्ध 
यूनियन कहते हैं| इन बैंकिज्ञ यूनियनों का सम्बन्ध आमीण समितियों 
से होता है. ग्रामीण ऊक्षितियाँ ही इनका प्रबन्ध करती हैं | इन बेंकिद्ध 
यूनियनों की सम्नलता के लिए यह आवश्यक है कि समितियों के सदस्य 
योग्य तथा प्रभाव शाली व्यक्ति हों | यही कारण है कि बैंकिंग युनियन 
संख्या में अधिक नहीं हैं। तीसरे प्र्नार के सेन्‍्ट्रल बैंक ही अधिक 
देखने में आते हैं। उत्तर मारत में बेकिंग यूनियन संख्या सें यथेष्ट 
हैं, ओर दक्षिण में बहुत कम | 
सेन्ट्रल बेंक का छत्र प्रत्येक प्रान्त में भिन्न-भिन्न होता हैं। उस 
क्षेत्र को सहकारी समितियाँ उसी बेंक से ऋण लेती हैं । सेन्ट्रल बैंक 
का क्षेत्र दक्षिण तथा पश्चिम भारत में एक जिला, परन्तु उत्तर मारत- 
में तहसील हा होती है | इसलिए उत्तर भारत के सेनन्‍्ट्रल बैंकों से 
सम्बन्धित समितियों की धंख्या तथा पू जी कम होती है । 


साधारण सभा--सेन्ट्रल बेंक के हिस्सेदारों की सभा को 
साधारण समा कहते हैं। सभा के सदस्यों को केवल एक 'बोट' देने का 
अधिकार शेता है | मिश्रित पू जी वाली कम्पनियों को भाँति, जिसने 
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अधिक हिस्से खरीदे हैं, उसको एक से अ्रधिक “वोट” देने का अधिकार 
नहीं हे । साधारण सभा डायरेक्टरों का निर्वाचन करती है । 

संचालक ( डायरेक्टर ) बोड' बैंक का प्रबन्ध करता है | साथा- 
रणतः सेन्ट्रल बेंक के डायरेक्टर संख्या में अधिक होते हैं, क्योंकि बहुत 
से स्वार्थों का प्रतिनिधित्व होना आवश्यक होता है । भिन्न भिन्न प्रांतों 
में डायरेक्टरों की संख्या १० से २४ तक है | इससे यह “कठिनाई 
होती है कि पूरे बो्ड की मीटिंग का श्रायोजन कठिन हो जाता है, 
इसलिए, बोडे अ्रपने सदस्यों में से कर्यकारिणी समितियों का निर्वाचन 
करता है, जो बेंक का काय चलाती है | बेंक का दैनिक कार्य अवैतनिक 
मन्त्री, चेयरमेन तथा कोई एक डायरेक्टर, मैनेजर की सलाह से, 
करता है । डायरेक्टरों को फीस श्रथवा वेतन कुछ नहीं मिलता | कहीं 
कहीं डायरेक्टर समितियों को आवश्यकता जानने के लिए उनका 
निरीक्षण करते हैं तथा यह रिपोर्ट करते हैं कि उनको कितना 
 ऋषध देना चाहिये | डायरेक्टर बदलते रहते हैं | चेयरमैन तथा मन्त्री 
व्यक्ति-सदस्यों में से चुने जाते हैं | उत्तरीय तथा पूर्दी भारत में चेयर- 
मैन कहीं-कहीं सरकारी कर्मचारी भी होता है, अधिकतर वह गैर- 
सरकारी ही होता है | प्रायः डायरेक्टर समितियों के प्रतिनिधि ही 
होते हैं । 

सेनेजर-.प्रत्येक बेडु एक मैनेजर नियुक्त »करता है। मैंनेजर 
प्रत्येक प्रान्त में एक ही काय नहीं करता । कुछ प्रान्तों में वह बैछू को 
अच्छे रूप पे चलाने के अतिरिक्त, सम्बन्धित साख समितियों के लिए 
भी बिम्मेदार होता है | इसलिए, उसको सेन्‍्ट्रल बैंक के दौरा करनेवाले 
कम चारियों की भी देखभाल करनी पड़ती है | अन्य प्रान्तों में वह 
केवल साख समितियों के लिए. जिम्मेदार होता है, इसलिए वह दौरा 
करता है और साख समितियों का निरीक्षण करता है| वह बैंक का 
प्रबन्ध नहीं करता । यह काय अवैतनिक मंत्री, कर्म चारियों की सहायता 
से करता हे | अहुत बड़े-बड़े बेंकों में दो मैनेजर नियुक्त किए जाते 
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हैं । बेंक में मेनेजर के अतिरिक्त क्लक तथा आय-ब्यय-लेखक नियुक्त 
किये जाते हैं| अधिकतर बेंक अपने खजानची रखते हैं और रुपये 
का लेन-देन स्वयं करते हैं | किन्तु कुछ बेंक अवैतनिक खजानची रखते 
हैं अथवा सरकारी खजाने तथा किसी शअ्न्य बेंक में अपना रुपया 
रखते हैं| 

सेन्ट्रल बेंक की कार्यशील पू जी हिस्ठा-पू जी और रहित कोष 
डिपाजिट तथा | ऋण द्वारा प्राप्त होते हैं 

हिस्से ओर डिपाजिट....बेंकिंग यूनियन में केवल समितियां ही 
हिस्से खरीद सकती हैं. किन्तु मिश्रित बेंकों में ठबक्ति भी हिस्से खरीद 
सकते हैं। साधारणतः सेन्ट्रल बेंकों के हिस्से ४० रु० से लेकर 
१०० र० तक के होते हैं, किन्तु कहीं-कहीं १० से लेकर १०० रु० तक 
के हिस्से हैं| समितियाँ अपने ऋशथ के अनुपात में हिस्स लेठी है । 
बम्बई, देहली, कुर्ग, गवालियर, तथा इन्दौर में हिस्सों का मूल्य पूरा 
चुका दिया गया है परन्तु अन्य प्रान्तों तथा देशी राज्यों में हिस्सों का 
पूरा मूल्य नहीं चुकाया गया है । साधारण हिस्सेदारों का दायित्व 
इससे के मूल्य तक ही सीमित है, किन्तु कुछ प्रान्‍्तों में हिस्सेदारों का 
दायित्व चार गुने से लेकर दस गुने तक है। १६१२ के एक्ट के 
अनुसार प्रत्येक परिमित दायित्व वात्ली समिति को २४ प्रतिशत लाभ 
रक्त कोष में जमा करना होता है। सेन्‍्ट्रल बेंक इस २४ प्रतिशत 
के अतिरिक्त, अन्य काय के लिये, विशेष रक्षित कोष जमा करते हैं | 

हिस्सा पू जी तथा रक्तित कोष तो बैंक की निजी पूंजी होती है, 
ओर डिपाजिट तथा ऋण उधार ली हुई पू जी होती है। भारतवर्ष के 
प्रत्येक प्रान्त में निजी पूजी तथा ऋण ली हुईं पूँज्ञी का अनुपात 
११प८्दहे। 

सदस्यों तथा गैर-सदस्पों की डिपाजिट ही कार्यशील् पूजी का 
बढ़ा भाग होती है । सेन्ट्रल बैंक में दो प्रकार की वा ; होती हैं-.- 
मुद्दती, तथा सेविग्स | अधिकतर सेन्‍्ट्रल बेंक चालू खाता नहीं रखते । 
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हां, कुछ वेक रखते भो हैं | चालू खाता जोखिम का काम है, उसके 
लिये संचालकों में यय्ेष्ट व्यापारिक कुशलता द्वोनी चाहिए | सेन्ट्रल 
बैंकों के पास पू जी भी बहुत कम होती है, इस कारण भी ये बेंक 
चालू खाता सफलतापूर्वक नहीं रख सकते ! कहीं कहीं सेविग्स डिपाजिट 
भी नहीं ली ज्ञाती, किन्ठु अधिकतर बैंक सेविग्स डिपाजिट लेते हैं। 
इन केंकों में अधिऋतर मुदृती उमा ली जाती है। सेन्ट्रल बेंक अ धघिक- 
तर एक वष के लिये डिपाजिट लेते हैं। केवल बिहार-उड़ीसा में यह 
प्रथा हे कि चाहे जब रुपया जमा किया ज्ञावे, ३१ मई को रुपया 
वापिस दे दिया जाता है। सेन्ट्रल बैंक में अधिकतर नोकरी करनेवाले, 
ज्ञमींदार, तथा उंस्थाएँ ही रुपया जमा करती हैं। 

ऋणशा[--डिपाजिट के श्रतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर बेंक ऋण 
भी ले लेते हैं । सेन्ट्रल बेंक, इम्पीरियल बैंक आदि दूसरे बैंकों से, 
तथा प्रांतीय सरकार से, ऋण लेते हैं | पंजाब के अतिरिक्त अन्य 
प्रान्तों में सेन्ट्रल बेंक प्रांतीय सरकार से सीधे ऋण नहीं लेते । किन्तु 
देशी राज्यों में सेन्ट्रल बैंक राज्य से ही ऋण लेते हैं, फेवल मैसूर 
में बेंक राज्य से ऋण नहीं लेते | 

सेन्ट्रल बेंक सरकारी कागज तथा प्रारम्मिक सहकारी साख समि- 
तियों के प्रामिस्तिरी नोट क्षी ममानत पर कज लेते हैं| कुछ समय 
से इम्पीरियल बेक ने प्रारम्भिक सहकारी समितियों के ग्रामिसिरी नोट 
पर कज देना बंद कर दिया है, और केवल सरकारी कागज़ पर ही 
ऋण देता है। इम्पीरियल बेछ के मेनेजिज्ञ गवनर मे सेन्ट्रल बेंकिक्ष 

नक्वायरी कमेटी के सामने गवाही देते हुए कह्टा था कि सहकारी 

समितियों की ग्रा्थिक दशा अब्रत्यन्त शोचनीय है इसलिए 
उनके प्रामिसरी नोट पर बैंक ऋण नहीं दे सकता । सेन्टल 
बंक अन्य मिल्लित पूजी वाले बैंकों से ऋण नहीं लेते, ये अधिकतर 
प्रांतीय सहकारी बैंकों से ही लेते हैं। इन बैछ्लों के सम्बन्ध में अगले 
परिच्छेद में लिंखा जायगा | जहाँ प्रान्तीय बैंक स्थापित हो चुके हैं, 
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वहाँ सेन्‍्ट्रल बैंक, अन्य मिश्रित पूजीवाले व्यापारिक बेंकों तथा दूसरे 
सेन्ट्रल बेंकों से सीधा सम्बन्ध नहीं रख सकते | यह नियम मदरास और 
पंजाब में कड़ाई के साथ उपयोग में नहीं लाया जातः | संयुक्तप्रांत में 
एक सेन्‍्ट्रल बैंक दूसरे सेन्ट्रल बेंकों को, रजिस्ट्रार की अनुमति लेकर, 
ऋणगण दे सकता है। 

सेन्ट्रल बेंक अधिकतर सहकारी साख समितियों तथा गैर-साख 
समितियों को ही ऋण देते हैं | पत्चाब, मेसूर, गवालियर, तथा मद्रास 
में अब भी सेन्‍्ट्रल बेंक व्यक्तियों को ऋण देते हैं. किन्तु यह रिवाज 
अब बन्द की जा रही है। सहकारी समितियों के पास जमा करने के 
लिये अधिक पू जी तो होती नहीं, इस कारण बेंक सम्रितियों को ऋण 
देने का ही काय अ्रधिक करते हैं| सेन्ट्रल बेंक व्यक्तियों, विशेष प्रकार 
की समितियों, तथा कृषि सहकारी समितियों को, नोट अ्रथवा बॉड पर 
आशा दे देते हैं | किन्तु व्यक्तियों श्रोर विशेष प्रकार की समितियों से 
इसके अतिरिक्त कुछ जायदाद अथवा रुम्पकत्ति गिरवी रखवाई जाती 
है | कृषि सहकारी समितियों के श्रपरिमित दायित्व के कारण उनका 
'प्रोनोट' द्वी यथेष्ट जमानत समझी जाती है।जब सहकारी साख 
समिति किसी सदस्य के पुराने ऋण को चुकाने के लिए लम्बा ऋण 
लेती है तो सेन्‍्ट्रल बेंक 'प्रोनोट! के अतिरिक्त उन कागजों को, जो 
सदस्य ने समिति को लिख दिये हैं, अपने नाम करवा लेता है | 

यह जानने के लिए कि प्रत्येक सहकारी साख समिति को अधिक 
से अधिक कितना ऋण देना उचित होगा, सेस्टूल बेड अपने से 
संत्रन्धित साख समितियों की राख का अनुमान लगाते हैं । जो ऋण 
समितियों को दिया जाता है, यह निश्चित वर्षो' में वसूल कर लिया 
जाता है। कुछ में तो ऋणश बहुत समय के लिए! भी दिया 
जाता दे, किन्तु कुछु समय में केबल कम समय के हि र ही। ऋण 
की स्वीकृति देने में बहुत सी कानूनी कार्यवाही करनी पड़ती है, इस- 
लिए, ऋण मिलने में देर हो जाती है | इस दोष को दूर करने के लिए 
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कुछ सेन्ट्रल बैंक एक रकम निश्चित कर देते हैं, जि तक समितियों 
को ब्रिना किसी देरी के कर्ज दे दिया जाता है, अधिक रकम के लिए 
नियमित कार्यवाही करनी पड़ती है। कुछ प्रांतों में समितियों को 
सालान्ध साख निर्धारित कर दी जाती है। ऐसा करने से पूब, उसके 
सदहकों की सामान्य साख का लेखा तैयार किया जाता है; जिसमें सद- 
स्‍्पों की सम्पत्ति, उनकी आवश्यकता, उनकी आयु त था उनकी बचाने 
की शक्ति का ब्योरा रहता है। इस .ल्ेखे के आधार पर बैंक यह 
निश्चित कर देता है कि समिति को किस रकम तक कर्ज दिया जा 
सकता है | सदस्यों की सामान्ध साख का लेखा प्रतिवर्ष हेसियत के 
अनुसार तेयार किया जाता है | 

सेन्ट्रल बैंक मिन्न भिन्न प्रान्तों में जुदा जुदा समय के लिए कर्ज 
देते हैं| फ़लल उत्पन्न करने के लिए जो कर्ज लिया जाता है वद्द एक 
दो वच्च के लिए होता है, ओर जो ऋण भूमि में सुधारने के लिए, 
अथवा पुराने कर्जो को अदा करने के लिए लिया जाता है, वह पॉच 
से दस वर्ष तक के लिये दिया जाता है अत्येक प्रांत में यह धारणा 
जोर पकड़ रही है कि सेन्ट्रल बैंक अधिक समय के लिए ऋण नहीं दे 
सकते । इसके लिए भूमि बन्धक बेंक स्थापित करना चाहिए । 

सेन्‍्ट्रल बेड अभी तक समितियों से ८ से १२ प्रतिशत सूद लेते 
रहे हैं | जब बाजार में सूद की दर बहुत घट गई तब इन बेंकों ने दर 
धघलई, और अब प्रयत्न किया जा रहा हे कि सूद की दर और घटाई 
जाते | भारतीय सहकारिता आन्दोलन की सबसे बढ़ी कमी यह है कि. 
समित्रियों ऋण को उचित्र समय पर नहीं दे पातीं और बहुत सा रुपया 
बाकी रह जाता है | इसका मुख्य करण यह है कि सदस्य अशिक्षित 
हैं, उन्हें ज्ञान नहीं है; कभी-कमोी फसल नष्ट हो जाने के कारण 
मी वे कज अदा नहीं कर पाते । यदि फसल के नष्ट हो जाने से समि- 
तिया अपना ऋण नहीं दे पातीं तो उन्हें अधिक समय दे दिया जाता 
हैं । जब कोई समिति अपना ऋण नहीं देती तो बैंक, जहाँ तक होः 


। 


सेन्ट्रल बेक तथा बैकिज्ञ यूनियन १२१ 


सकता हे, रुपया वसूल करता है | यदि रुपया किसी भी प्रकार वसूल' 
नहीं होता तो बैंक रजिस्ट्रार से समिति तोड़ देने के लिए. कहता है, 
अथवा अदालत से डिगरी कराता है। 

जध समितियाँ सेन्ट्रल बं क को ऋण का रुपया चुकाती हैं. उस: 
समय बे छू के पास आवश्यकता से अधिक रुपया जमा हो जाता हे । 
यह स्थिति वर्ष में दौ से चार महदीने तक रहती है | इस समय बेक 
प्रान्तीय बे छ्ों में रुपया जमा कर देते हैं, जहां प्रान्तीथ बेक नहीं है. 
वहां रुपया इम्पीरियल बक में जमा कर दिया जाता है| इसके अति- 
रिक्त प्रत्येक बे क॒ के पास कुछु रुपया स्थाई रूप में अधिक होता है. 
जो समितियों को ऋण देने में नहीं लगाया जा सकता। यह कोष 
प्रान्तीय बक में अधिक सप्रय के लिए जमा कर दिया जाता है. अ थवा 
ट्रस्ट-सिक्यूरिटी में लगा दिया जाता है | इस समय सेन्‍्ट्रल बेह्ों की 
नीति यह है कि वे आवश्यकता से अधिक डिपालिट नहीं लेना चाहते. 
इबलिए डिपाजिट पर सूद की दर बहुत घटा दी गई है। 

नकदी -मैकलेगन कमेटी ने प्रत्येक सेन्ट्रल बैंक द्वारा नकदी रखे 
जाने की आवश्यकता बतलाई है | किसी समय ऐसा सम्मव है कि 
डिपाजिट निकाल ली जावें और लोग रुपया न जमा करें | ऐसे समय 
पर जमा करनेवालों को उनका रुपया दे सकने के लिए यह आवश्यक 
है कि प्रत्येक सेन्टल बेछू कुछ न कुछ नकदी अवश्य रखे | मैकलेगन 
कमेटी ने इस विषय में निम्नलिखित सम्मति दी है--जिन बड़ों में 
चालू खाता तथा सेविज्ध श्रंक खाता दोनों ही हों, उनमें चालू खाते की 
सारी रकम तथा सेविंम बक खाते की ७५ प्रतिशत रकम नकदी तथा 
हेसी सिक्‍यूरटी में रखनी चाहिए, जो तुरन्त ही नकदी में परिणत की 
जा सके । मुद्ती जमा के लिये कमेटी की यह राय है कि जो डिपाजिट 
अगले बारह महीनों में देनी हो उसकी आधी रकम नकदी में रहे । 


४“ तु इस नियम के अनुसार कहीं कार्य नहीं होता, प्रौस्रेक प्रान्त ने 


अपने नियम बना रखे हैं | प्रायः नकदी इससे कम ही. रहती है । 
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लाभ --सेन्ट्रल बेड्लु प्रतिवर्ष वाषिक लाम का २५ प्रतिशत रक्षित 
'कोष में जमा करते हैं और शेष हिस्सेदारों में बाँट दिया जा सकता हे, 
किन्तु सेन्‍्ट्रल बे कों के उपनियमों में अधिक से अधिक लाभ की दर 
“निश्चित कर दी जाती है, जिसे अधिक लाभ हिस्सेदारों में नहीं 
बॉँदा जा सकता | 

सेन्ट्रल बेड ६ प्रतिशत से १० प्रतिशत तक लाभ बाँटते हैं; अधि- 
'कतर प्रान्तों में ६ प्रतिशत ही बॉदा जाता है। साधारण रक्तित कोष 
के अतिरिक्त कोई सेन्ट्रल बेंक इमारत, बद्दाखाता, तथा लाम-हानि- 
सन्तुलन के लिये विशेष कोष जमा करते हैं। रक्षित कोष का स्पया 
सिक्‍्यरिटी में या प्रान्तीय बैंक में लगा दिया जाता है, अथवा वह 
बैंक में ही रहता है और कार्यशील प्‌जी +की वृद्धि करता है। 

बूद को दर -सेन्ट्रल बंकों की सूद की दर भिन्न-भिन्न प्रान्तों 
में जुदा-छुदा है। किन्तु डिपाजिट के सूद तथा प्रारम्मिक समितियों से 
लिए जाने वाले सूद में, २ से £ प्रतिशत का श्रन्तर रहता है। बिहार, 
जड़ीसा, संयुक्तप्रांत तया ग्वालियर में यह अन्तर ४ से ४ प्रतिशत 
'तक होता है। अ्रन्य प्रांतों में अन्तर केवल दो या तीन प्रतिशत है । 
लिन बे को का लेनदेन कम होता है, उनका प्रत्रन्ध-व्यय श्रपेक्षाकृत 
अधिक होने के कारण उन्हें अन्तर अधिक रखना पड़ता है | 
प्रान्तों में विशेष प्रकार की “लेंड टेन्योर' (भूमि-स्वत्व) होने के कारण 
रुपया अधिक मारा जाता है. हस कारण भी अन्तर अधिक रखना 
पड़ता है । 

कमचारी-सेन्ट्रल बे क अपने से संबन्धित समितियों की देखभाल 
रखते हैं, तथा उन पर अपना नियन्त्रण रखते हैं | इस कार्य के लिए 
उन्हें कुछु कर्मचारी रखने पड़ते हैं | कर्मचारी ऋण के प्राथनापत्नों की 
जाँच करते हैं ५ सम्पत्ति का लेखा तैयार करते हैं; जो समितियाँ-....... 
अपने पुराने ऋण को चुकाने के लिए अधिक समय माँगती हैं, उनके 
आथंनापन्रों के विंषय में भी जाँच करते हैं, और समिति के सदस्यों से 


कक 


सेन्ट्रल बैंक तथा वकिंग यूनियन १२३ 


जपया वसूल करने में, सहायक होने हैं। कहीं-कहीं सेन्ट्रल बे क के कमे- 
चारी ही सदस्यों से रुपया वसूल कर लेते हैं [ऐसी परिस्थिति में सदस्य 
समिति को कुछ नहीं समझता और समिति का कोई प्रभाव नहीं रहता। 
किसी किसी प्रांत में ये कमंचारी समितियों का हिसाब रखते हैं. तथा 
वाषिक समा का आयोजन भी करते हैं। घहाँ नई समतियों की 
स्थापना करने के लिये सहकारी विभाग विशेष कर्मचारी नियुक्त नहीं 
करता, वहाँ के कमचारी नवीन समितियों की स्थापना मी करते हैं। 
इसके ऋतिरिक्त ये लोग सहकारिता सम्बन्धी प्रचार-कार्य भी करते हैं | 
किन्तु अब इनमें से कुछ कार्य प्रांतीय इस्टिस्यूट करने लगी हैं। 
कुछ प्रान्तों में समितियों की देखभाल का काय सुपरवाइजिज्ध यूनियन 
को दिया गया है | 
सेन्ट्रल बंकों की आय-ठ्यय की जांच सरकार द्वारा नियुक्त 
'आय-व्यय-परीक्षुक करते हैं । ये परीक्षक वसूल न हुए झुय्ये के 
विषय में भी जांच करते हैं तथा सेन्ट्रल बे कों की आशिक स्थिति को 
भी देखते हैं । रजिस्ट्रार कुछ प्रश्न निश्चित करता है, जिनका उत्तर 
तथा आयन्ड्यय-परीक्ष क की रिपोर्ट रजिस्ट्रार के पास जाती हे | 
सेन्ट्रल बे क॒ का निरीक्षण रजिस्ट्रार तथा सहकारी विभाग के कर्म - 
चआारी करते हैं | जहाँ प्रान्तीय बक हैं, वहाँ उनके मैनेजर डायरेक्टर भी 
निरीक्षण करते हैं | किन्तु यह सबंमान्य है कि निरीक्षण उचित रूप 
से नहीं होता; क्योंकि रजिस्ट्रार तथा उनके कर्मचारी कुछ ही बेकों 
का निरीक्षण कर पाते हैं। प्रत्येक बेंक वाषिक बेलेंस-शीट । खेनी-देनी 
का खैखा ) तैयार करके उसे आ्राय-व्यय-परीक्षुक की रिपोर्ट के सहित 
'इजिस्ट्रार तथा हिस्सेदारों के पास मेबता है | बेलेंस-शीट के अतिरिक्त 
प्रत्येक बैंक को लाम और हानि का, तथा आमदनी और खर्च का 
ज्वोरा भी सरकार के पास भेजना पढ़ता है| सेन्ट्रल बैंक रजिस्ट्रार को 
तिमाही रिपोर्ट भेजने हैं, जिसमें उनकी आर्थिक हर का व्योरा 
रहता है | प्रायः सेन्ट्रल जेंकू अपनी शाखाएँ नहीं खोहते, किन्तु उन 


५१२४ भारतीय सहकारिता आन्दोलन 


न्ट्र्ल बैड्लों को, जिनका च्षेत्र बहुत बड़ा है, जिनसे सम्बन्धित समि-- 

तियों की संख्या अधिक है, शाखाएँ भी खोलने की आज्ञा दे दी गई है । 

बेड की स्थिति -. भारतवर्ष में सत्र मिलांकर छुःसौ सेन्‍्द्रल बैड 
हैं-- पंजाब १२०, बड्धाल ११७, सयुक्तप्रांत ७०, बिहार उड़ीसा ६ट, 
मध्यग्रांत ३५, मदरास ३०, आश्षाम २०. बम्बई ६१; शेष देशी 
राज्यों में हैं | सब सेन्ट्रल बैंकों के लगभग ८०,००० व्यक्ति और 
१,४०,००० समितियां सदस्य हैं | समस्त कार्यशील पूंजी २९ करोड़ 
रुपये से अ्रधिक हैं, जिसमें हिस्ता पूजी ६ प्रतिशत, रक्चित कोष १४: 
प्रतिशत, डिपाजिट ५६ प्रतिशत, प्रान्तीय बेंक से लिया हुआ करण १४ 
प्रतिशत, तथा छरकार से लिया हुआ ऋण डेढ़ प्रतिशत है । इन 
आंकड़ों को देखने से ज्ञात होता है कि सेन्‍्ट्रल बैंकों के पास २३- 
प्रतिशत के लगभग उनकी निन्न की पू जी है। परन्तु रफ्तित कोष 
इनकी ठीक स्थिति को नहीं बतलाता; क्‍योंकि बहुतरी साख समितियाँ, 
जो इन बैंकों से रूपया उधार लेती हैं, वे अपना ऋण अ्रदा नहीं 
करे गी, और यह हानि बैंकों को उठानी पड़ेगी । 

मद्रास, बम्बई और मध्यप्रान्त-बरार के सेन्‍्ट्रल बैंकों का क्षेत्र 
विस्तृत है। अधिकतर एक जिले में एक बैंक है। परन्तु ब़ाल, 
बिहार, उड़ीसा और पंजाब में एक बहुत छोटे क्षेत्र ( ताल्छुका ) में 
एक बेंक द्वोता है | संयुक्त प्रान्त के कुछ जिलों में तो प्रत्येक तहसील 
में एक बैंक है, और कुछ में केवल एक-एक ही बेंक कार्य करता है । 

अतंकड़ों से यह भी ज्ञात होता है सेन्‍्ट्रल बेक उधार प्जी 
( डिपाजिट और कर्ज की रकम ) का 6० भ्रतिशत समितियों को" 
उधार दे देते हैं | इससे यह सिद्ध होता है कि सेन्‍्ट्रल बेक श्रपेक्षा- 
कंत कम नकदी रखते हैं; यह व्यापारिक दृष्टि से ठीक नहीं है। ' 
यद्यपि वसूल न इोनेवाले ऋण के आंकड़े 5प्राप्त नहीं हैं परन्तु य६ - 
निश्चित है कि ्ट्ल बेकों का बहुत सा रुपया मारा जावेगा, क्‍योंकि: 
छाख सप्रितियों की, स्थिति ठीक नहीं है 


कु सर हब न कै हे 
सेंट्रल बंक तथा वंकिंग यूनियन १्शज 


मोटे तौर पर मदरास, बम्बई और पंजाब के सेन्ट्रल बकों की 
अ्रार्थिक स्थिति अच्छी है | बिहार, वंगाल, उड़ीता, मध्यप्रदेश और 
बरार के सेन्ट्रल बकों क्री स्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक हो गई थी, उनके 
लीखुद्धार का प्रयत्न किया गया। इन प्रान्तों में बहुत से बकों को 
तो अपना कारोबार इसलिए बन्द कर देना पढ़ा कि वे डिपोजिट 
करने वालों को उनका रूपया देने में असमर्थ थे | उत्तरीय उड़ीसा के 
सेन्ट्रल बकों ने अपना प्रबन्ध ६ वष के लिए. रजिस्ट्रार के हाथ में 
सॉप दिया | इन प्रान्तों में सेन्ट्रल वकों की असफलता के मुख्य 
कारण ये हैं;--उमितियों को अंधाधुन्ध ऋण देना, दोषपुर्ण निरी- 

णु, वक्षिग सिद्धान्तों की अवहेलना, और प्रारम्भिक समितियों 

का दोष-पू्ण संगठन । अन्य प्रान्तों में सेंट्रल बेंकों की स्थिति 
साधारण है| 

उत्तरप्रदेश -.. उत्तरप्रदेशमें ६७ जिला तथासेंट्रल सहकारी वेक हैं 
जिनके ६८५६ व्यक्ति तथा १५,०५१ सहकारी समितियां सदस्य हें 
इन बकों की हिस्सा पंजी ६० लाख ओर कायशील पंजी २ करोड़ २० 
लाख रुपए थी । १६४७-४८ में इन बकों ने १ करोड़ ६६ लाख रु० 
के ऋण दिए। अधिकांश बक केवल मुद्दती जमा लेते हैं ओर एक 
वर्ष की जप्ता पर ३ से ३॥ प्रतिशत सूद देते हैं। सेन्ट्रल बेंक समि- 
'तियों को ७ से & प्रतिशत सूद पर ऋण देते हैं । 

उत्तरप्रदेश में से ट्रल वक,जो इजारों बहु उद्य श्य वाली समितियां 
स्थापित हुई हैं उनको साख नहीं देते क्योंकि यह बहु-उद्ये श्य वाली 
समितियां व्यापार करती हैं | संट्र्ल बक व्यापार की जोखिम को नहीं 
लेना चाहते | इसी प्रकार प्रान्तीय सरकार ने राशन सप्लाई दृूकानों 
को व्यक्तियों के हाथ से लेकर सहकारी स्टोर को दे दिया है। यह 
उपभोक्ता स्टोर भी अपनी ही पंजी से काम कर रहें हैं, सेट्रल बक 
इन्हें साख नहीं देते 


आंठवाँ परिच्छेद 
प्रान्तीय सहकारी बेंक या सर्वोपरि बेंक 


इन के है 


प्रान्तीय बड़ों की आवश्यकता-देश में सहकारिताआन्दोलनः 
के क्रमशः फैलने पर .यह अनुभव होने लगा कि यद्यपि सेन्ट्रल बैंक 
सहकारी समितियों का निरीक्षण तथा देखभाल करने में रजिस्ट्रार का 
हाथ बँटाते हैं तथापि आंदोलेग में जितनी पूजी की आवश्यकता 
लेती हे, उसका उचित प्रबन्ध नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त सेन्ट्रल 
बैंकों का नियंत्रण तथा उनके द्वारा साख संमितियों की यथेष्ट पं जी' 
का उचित प्रबंध करने की भी आवश्यकता प्रतीत हुईं | मैकलेगन 
कमेटी ने, जो १६१५४ में सहकारिता आंदोलन की जाँच के लिए बैठाई 
गई थी, अत्येक प्रांत में प्रांतीय बेड स्थापित करने को आवश्यकता 
बतलाई | वास्तव में सेन्ट्रल् बेक़ों का आपस में सम्बंध स्थापित करने 
के लिए ऐसी संस्था की अत्यत आवश्यकता थी | ग्रान्तीय बेझ्ों से पूर्व 
यह काम रजिस्ट्रार करता था। यदि किसी सेन्‍्द्रल बेड को पू जी की 
अधिक आवश्यकता होती तो रजिट्रार सूचना पाने पर प्रांत के प्रत्येक 
सेन्ट्रल वेड़ को गश्ती चिट्ठी लिख देता था| पर इससे उद्दे श्य सिद्ध 
नहीं होता था और साथ ही रजिस्ट्रार का बहुत सा समय इस काये में 
लग जाता था। कुछ सेन्‍्ट्रल बेड अपनी आवश्यकता से अधिक पूजी' 
आकर्षित कर लेते थे, और कुछ को यथेष्ट पू जी नहीं मिलती थी, 
इसलिए, ऐही प्रांतीय बेड्टों की बहुत आवश्यकता प्रतीत हुईं जो पहले 
प्रकार के बेड्ी/की अतिरिक्त पू जी जमा करें और उसे दूसरे प्रकार के 
बेझ्लों को दे दें | इसके अतिरिक्त द्रैव्य-आजार ( 'मनी-मार्केट”) तथा 


* ५ रि ्ों ५ 
प्रांतीय सहकारी बेंक या सर्वोपरि नेंक १२७ - 


सहकारिता आन्दोलन के बीच में सम्बन्ध स्थापित करने के लिए भी 
प्रान्तीय बेक्ों की आवश्यकता प्रतीत हुई | 
भारतवर्ष में इस समय नौ प्रांतीय सहकारी बेकू कार्य कर रुहे 
हैं;--मदरास, बम्बई, सिंघ, पञ्ञाबर, बद्धाल, बिहार, मध्यप्रदेश 
आखसाम और उत्तरप्रदेश के | देशी राज्यों में हेदराबाद तथा मैसूर के 
सर्वोपरि बेड्डू प्रांतीय सहकारी बैक्लों की श्रेणी में आते हैं | इन ग्यारह 
बेक्लों की समस्त कार्यशील पूंजी श्८ करोड़ रुपये से अधिक हे । 
इन्दौर त्रावनक्गोर, गवालियर, बड़ौदा, कश्मीर और भोपात्न में 
कोई सेन्‍्ट्रल बैड इस कार्य के लिए चुन लिया गया है, वह सर्वोपरि 
बेड का काम करता है। 
सदस्यता-इन वेझें का संगठन एकस! नहीं है और न इन सच्च 
बेझ्डों में सदस्यता ही एकसी है | पंजाब और बज्ञाल को छोड़कर और 
सब प्रान्तों में व्यक्ति भी इन बेक्ों के सदस्य होते हैं , बंगाल और 
पंजाब में व्यक्ति इन बेड्लों के हिस्सेदार नहीं हो सकते; वहाँ सहकारी 
साख समितियाँ और सहकारी सेन्‍्ट्रल बेड ही प्रान्तीय बेडु के सदस्य 
हो सकते हैं। बम्बई, पंजाब, बिहार, मध्यप्रदेश और अआंसाम में 
प्रांतीय बेड्टों के सदस्य व्यक्तियों के अतिरिक्त प्रारम्मिक सइकारी समितियाँ 
ओऔर सहकारी सेन्‍्ट्रल बेड होते हैं। मदरास प्रान्तीय सहकारी बेड के सदस्य 
केवल सेन्ट्रल बेड ही हो सकते हैं, प्रारम्मिक साख समितियाँ नहीं हो 
सकतीं । बज्भाल और बिहार में यद्यपि कुछ प्रारम्मिक सहकारी साख 
समितियाँ सदस्य हैं, परन्तु व्ववहार में वहाँ भी सेन्‍्ट्रल बेड ही उनके 
सदस्य हैं | सिन्ध में कोई सेन्ट्रल बेछु नहीं हे इसलिये वहाँ के प्रान्तीय 
बेड के सदस्य केवल व्यक्ति तथा प्रारम्भिक सहकारों साख समितियाँ 
ही हैं। इस मिश्रित साख सदस्यता के कारण साधारण सभाओं की 
बेठक करने तथा उसमें बोटठ देने की पद्धति का निश्चय करने में बड़ी 
“ उनल्नकन होती है। यही कारण है कि मद्रास सड्कारिता कमेटी 
(१६४०) ने व्यक्तियों को सदस्थ न रखने की सिफारिश 
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संचालन - प्रान्तीय बड़ों को मली भाँति चलाने के लिये 
व्यापारिक बुद्धि तथा बेकिंग की योग्यता चाहिये। इसलिये बैक के 
डायरेक्टरों या संचालकों में इन गुणों वाले व्यक्ति भी होने चा हिए । 
किन्तु संचाल्षक-बोर्ड में इन्हें प्रधानता देने से सम्भव है कि सहकारिता के 
हितों की रक्ा न हो | इसलिये डायरेक्टरों में प्रधानता तो सहकारिता- 
बादियों की ही रहनी चाहिए, किन्तु कुछ ऐसे व्यापारी तथा बेकिंग 
“की योग्यता रखनेवालों को भी ले लेना चाहिए, जिन्हें सहकारिता 
आन्दोलन से सहानुभूति हो । यह तो हुईं सिद्धान्त की बात, अब 
देखना यह है कि इमारे प्रान्तीय बैकों का संचालन कैसे होता हे । 
भिन्न-भिन्न बेंकों के संचालक-बोर्ड का निर्माण उनके अपने-अपने 
उपनियमों के द्वारा होता है । दो या तीम के अ्रतिरिक्त और सब 
आन्तीय बेकोंमें हिस्सेदारों के बाइर से मी डायरेक्टरोंको नियुक्त करने के 
परिपाटी प्रचलित है | पंजाब में सहकारिता: विभाग का रजिस्ट्रार तथा 
सहकारिता विभाग का आर्थिक सलाहकार पदेन (अपने पद के कारण) 
डारेक्टर होते हैं। ब्ञाल में रजिस्ट्रार बोर्ड में तीन व्यक्तियों को 
मनोनीत करता है । अध्यप्रदेश के प्रान्तीय बेड के बोर्ड में 
रजिस्ट्रार तथा प्रान्तीय सरकार का फाइनैस-सेक्रटरी पदेन डायरेक्टर 
होते हैं | बिद्दर में रजिस्ट्रार डायरेक्टर होता है, वहाँ सहकारिता 
आन्दोलन के पुननिर्माण में बेक्ष प्रान्तीय सरकार के नियंत्रण में दे 
दिया गया है| प्रान्तीय सरकार ज़िसे प्रान्सीय सहकारी बेंक का 
सलाहकार नियुक्त करेगी वही उसका (उस समय तक के लिये बब 
तक कि बे छू सरकार के नियंत्रण में रहेगा) मेनेजिंग ढायरेक्टर होगा | 
'सिन्ध प्रान्तीय बेड में भी मनोनीत डायरेक्टर होते हैं| मदरास बम्बई 
और सम्भवतः आसाम में मनोमीत डायरेक्टर नहीं होते | मदरास में 
“रजिस्ट्रार को पदेन ग्रान्तीय बेड का डायरेक्टर बनाने का प्रयत्न हो 
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स्थापित किया गया था | सरकार ने इसे तीन वर्ष तक पंद्रह इजार 
रुपए. की सहायता दी | बेंडु के सदस्य व्यक्ति और सहकारी समितियों 
दोनों ही हैं | रजिस्ट्रार अपने पद के कारण इसका चेयरमेन द्ोता है । 
डायरेक्टरों में से दो को सरकार नियुक्त करतो है, दो उ्वक्तिगत हिस्से- 
दारों के, और पाँच सहकारी समितियों के होते हैं | बेड़ को कार्यशोल 
पूजी पचास लाख रुपए है | इसने अपनी शाखाएं बाराबंकी, कानपुर 
और सीतापुर में स्थापित की हैं, भविष्य में इन्हें और बढ़ाने का 
विचार है । 


कार्यशील पू जी-...प्रांतीय बैंकों की कायेशील पूंजी लगभग 
५३ करोड़ रुपये है. जिसमें लगभग १६ प्रतिशत उनकी निज्र की, और 
शेष उधार ली हुईं हे । उबार ली हुईं पूजी में सहकारी समितियों, 
सेन्ट्रल बैंकों तथा व्यक्तियों की डिपाजिट मुख्य हैं | प्रान्तीय बेड चालू , 
सेविग्स और मुद्दती तीनों तरह की डिपाजिठ लेते हैं। अधिकांश डिपा- 
जिट एक से तीन वर्ष के लिए ली जाती है। इससे अधिक समय के 
लिए डिपाजिट बहुत कम ली जाती है | जो बैंक इससे अधिक समय के 
लिए डिपाजिटठ लेते थे, उन्हें अब कठिनाई का अनुभव हो रहा है, 
क्योंकि पिछुले वर्षों में सूद की दर तेजी से घटती गई है । प्रान्तीय 
साख अच्छी है. वे सहकारिता आन्दोलन ओर बाहर से भी डिपाजिट 
आकर्षित करते हैं । जहाँ तक्‌ सूद देने का प्रश्न है, वे अन्य व्यापारिक 
बकों की श्रपेज्ञा बहुत अधिक सूद नहीं देते | मदरास प्रान्तीय जैंक 
चालू खाते पर पौन प्रतिशत एक वष की मुद्दती जमा पर ढाईं प्रतिशत 
तथा दो वर्ष की जप्ता पर पौने तीन प्रतिशत सूद देता हे; उसको यथेष्ट 
डिपाजिट मिल ज्ञाती है। पंजाब प्रान्तीय बक व्यक्तियों को चालू खाते 
पर कोई सूद नहीं देता । द्रव्य-बाजार के अनुसार यह बेकछू भी अपनी 
सूद की दर निर्धारित करते हैं 
““ पूज्ी लगाना-.रिजर्व बेक ने प्रातीय बक सें यह दोष बताया 
है कि वे नकदी रुपया और शीघ्र मंज सकनेबाली लेनी यथेष्ट 
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नहीं रखते और आवश्यकता से अधिक रुपया बाहर लगा देते हैं | 
उसने प्रान्तीय बकों को राय दी थी कि वे श्रपनी देने की ४० प्रतिशत 
नकदी अन्य बंक़ों में जमा के रूप में रखें। मिन्न-मिन्न प्रांतीय सर- 
कारों ने भी कुछु नियम बना दिये है, जिसके अनुसार प्रान्तीय बेंकों 
को श्रपनी देनी के एक निश्चित अनुपात में नकदी तथा शीघ्र भेज 
सकनेबाली लेनी रखनी पड़ती है| प्रान्तीय बक व्यवहार में १० से 
४० प्रतिशत कायशील पू जी सरकारी सिक्यूरिटी में लगाते हैं, कुछ 
रुपया अन्य व्यापारिक बंकों तथा प्रान्तीय बकों में जमा करते हे 
कुछ नकदी अपने पास रखते हैं, और शेष अपने धदस्यों को उधार 
देते 

जहां तक रुपया लगाने का प्रश्न है, रिजय॑ बकों को यह सलाह 
दी थी कि उन्‍हें अपने सदस्यों को ६ महीने से एक वर्ष तक के लिए 
ही ऋण देना चाहिए, | यद्यपि रिज्वव बेंक की इस 'सलाह को प्रांतीय 
सहकारी बक पूरी तरह से नहीं मान सके, फिर भी वे श्रब प्रायः 
उत्पादन और खेती की पैदावार के क्रय-विक्रय के लिये ही, थोड़े 
समय के लिए, ऋण देते हैं । बच्चाल प्रांतीय बंक तो फसलों को 
उत्न्न करने के लिए केवल कम समय के ही ऋण देने लगा है । 
परन्तु किसान को साख की जितनी आवश्यकता कम समय के लिये है 
उतनी ही मध्यस समय यानी दो या तीन वर्षो के लिये भी है । 
अतएव प्रान्तीय सहकारी बकों को ये दोनों प्रकार की साख देनी होती 
है। यदि प्रांतीय सहकारी बक अपनी निजी पूंजी का ध्यान रखने के 
साथ, डिपाजियों तथा ऋण के समय का ध्यान रखें तो आसानी से 
कम समय और मध्यम समय के लिए साख्र का प्रबन्ध कर सकते हैं | 
हाँ, लम्बे समय अ्थात्‌ १० से २० वर्ष तक के लिये वे साख नहीं दे 
सकते, उसके लिये भूमि-बन्धक वंक ही उपयुक्त संस्था है | 

सदस्यों /को के देने के सम्बन्ध में भी सब प्रान्तीय बक एकसांच* 
व्यवशर नहीं करते | बम्बई प्रांतीय बेक मुख्यत प्रारम्भिक सहकारी 
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साख उप्रितियों को, अपनी शाखाओं के द्वारा, कं देता है; केवल 
सेन्ट्रल बकों से कर्ज लेता है। जहाँ तह सेन्ट्रल वक्नों का प्रश्न है 
प्रान्तीय बक सन्तुलन-केन्द्र है, ओर उन्हें समय पड़ने पर श्रोवरड्राफ्ट 
( जमा से अधिक निकालने की स्वीकृति ) इत्यादि देता है| श्रव कुछ 
समय से प्रान्तीय वक बी श्रेणी के सदस्यों को भी कज देने लगा है 
यद कज लेनेवाले उन समितियों के सदस्यों में से होते हैं. जो प्रांतीय * 
बेक से सम्बन्धित हैं, ओर वें अपनी पेदावार की जमानत पर ऋण 
लेते हैं | बम्बई प्रान्तीय वेक श्रौद्योगिक सहकारी साख उमितियों को 
भी उनके तेयार माल या कच्चे माल की जमानत पर कज देता है | 
मदरास बंक केवल सेन्ट्रल वकों से ही कारोबार करता है, वह प्रार- 
म्मिक समितियों से कोई मतलब नहीं रखता । लेकिन वहाँ मी सदस्यों 
््वं गैर-सदस्थों को सरकारी सिक्‍यूरटी, रिजव वेक और इम्पीरियल 
बक के हिस्सों तथा मदरास प्रान्तीय सहकारे। वेक में उनकी डिपा- 
जिट की जमानत पर ऋण देने की सुबिधा कर दी गई है। पंजाब 
प्रान्तीय बंक व्यक्तियों छो केवल वबक में जमा की हुई उनकी डिपाजिट 
को जमानत पर ऋण देता है। सिंध में सेन्ट्रल बेंक न होने से 
प्रान्तीय बक सीधे सहकारी साख समितियों को ही ऋण देता है। 
यद्यपि पञ्चाब, बिहार, मध्यप्रांत-चरार। के प्रान्तीय वकों के सदस्य 
सेन्ट्रल बक और प्रारम्भिक समितियाँ दोनों ही हैं. वे ऋण सेन्टल 
बकों को ही देते ह । 

प्रान्तीय बेकों की आर्थिक मजबूती उनके दिये हुये ऋण की 
जमानत पर निर्भर है, और उस जमानत को मजबूती श्रन्त में इस 
बात पर निर्भर है किजो रुपया किसान को समितियों द्वारा दिया गया है 
वह वसूल किया जा सकता हे या नहीं | प्रारम्मिक साख समितियों की 
अपने दिये रुपये को वसूल करने की योग्यता ऋण लेनेवाले सदस्य की 
ऋण श्रदा करने को योग्यता तथा श्रन्य बहुत से कारणों प* निर्भर है | 
इनमें से कुछ तो निश्चित हैं, कुछ का नियंत्रण हो घकता है और कुछ 
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का नहीं हो सकता; कुछ भ्रकृति पर निर्भर हैं तो कुछ मनुष्यों की इच्छा 
पर | इन विविध कारणों से इमारे अधिकांश आमीणों का कारबार घाटे 
का है। जितना व्यय होता है उससे कम आय होती है। सहकारी 
समितियों के कुछ सदस्य तो ऐसे हैं, जिनका काम बिना ऋण लिए 
चलन ही नहीं उकता | बहुतवों को निधनता ही ऋणी होने का प्रधान 
कारण है| बहुत से ईमानदार सदस्य भी अपना ऋण नहीं चुका 
पाते, क्‍योंकि वे नितान्त अ्रवमथथ हैं। यही सहकारी साख आन्दोलन 
की नि लता है । 


प्रांतीय बैड्झों की लगभग वही दशा है, जो सहकारी साख समि तयों 
को है। ऋण बहुत समय हो गया, चुकाये नहीं गये; ऐसे कर्ज की रकम 
बढ़ती जा रही है जो वसूल नहीं हो सकंगे और जो ज़मानत कर्ज के 
लिये दी गई थी, प्रांतीय बकों को उसे जब्त करना पड़ रहा है । हर 
जगह कुछ कम ज्यादा यही स्थिति है। बरार में तो प्रांतीय बैंक के 
पप्त कज की वसूली के एवज में भूमि आगई है, जिसके खरीददार 
नहीं मिलते | बरार, बज्भधाल और बिहार में आम्य सहकारी सामतियों 
की लेनी ( जमानत ) को जब्त करने का आन्दोलन पर बहुत बुरा 
प्रभाव पड़ा है वहाँ श्रान्दोलत के पुनरनिर्माण का कार्य चल रहा है। 
आठछाम में स्थिति ख़राब है; वहाँ के रजिस्ट्रार ने भी आंदोलन 
के पुनर्निर्माण की आवश्यकता बतलाई। युद्ध से उत्पन्न हुईं परि- 
स्थिति सें खेती की पेदावार का मूल्य बेहद बढ़ गया है और किसान पर 
कज का बोफ कुछ हल्का दो गया है | ऐसी दशा में स्थिति के संभल 
जाने को पूर्ण आशा हे | 


इस सम्बन्ध में एक बात महत्वपूर्ण हे, जिसको हमें भूल 
नजाना चाहिए। विशेष कर बम्बई और पल्ाब में, लिन 
प्रांतीय बेंगं ने लम्बे समय के लिए. ऋण देने का प्रयहे* 
किया और इस अभिप्राय से भूमि-बन्धक बेकों को ऋण देने 


2 


ह 
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के लिए डिबेश्वर & बेचे, वे कठिनाई में पढ़ गये। पश्चाव ओर 
आसाम में प्रान्तीय बेड: ही प्रारस्मिक भूमि-बन्धक बेछ्लों को कर्ज देते 
ये किन्तु अब वहाँ भूमि-बन्धक बेंडू काम नहीं करते, इसलिए: प्रान्तीय 

बेझ्लों को लम्बे समय के लिए. कर्ज देने का प्रश्न ही नहीं उठता । 
मदरात म॑ एक सेन्ट्रल भूमि-बन्धक बेछु हे, जो प्रान्त भर के सभी 
भूमि-बन्धक बेड्डों को कर्ज देता है, वहाँ प्रान्तीय सइह्ारी बैंक को 
इसके लिए. एक प्रथत्‌ विभाग रखने की आवश्यकता नही' पड़ी । 
मध्य प्रदेश का प्रान्तीव सहकारी वेक भूमि बन्धक बेकों को भी 
कर्ज देता है, इस कारण उसमें एक अलग विभाग इस कार्य के लिए 
स्थापित कर दिया गया है| बच्/ल में ध्रान्तीय सहकारी बंक सरकार 
की गारंटी पर ही भूमि-बन्धक बे कों को कर्ज देना चाहता है। 


आच्ताय बद्ध आर सन्द्रल बड्का सम्बन्ध... प्रान्तीय सहकारी 
बकों तथा सेन्ट्रल वकों का सम्बन्ध भिन्न-भिन्न प्रांतों में जुदा जुदा है । 
वे सेन्ट्रल बेकों पर कोई नियंत्रण नहीं रखते | सन्द्रल वंक अपना रुपया 
प्रायः प्रांतीय बंकों में अथवा सुदृढ़ व्यापारिक बड़ों में जमा कर 
देते हैं। मदरास प्रांत में सेन्ट्रल ब क अपना सारा रक्षित कोष प्रांतीय 
सहकारी बेंक में रखते हैं | बम्बई में प्रान्तीय बैंक सहकारी संस्थाओं 
की मुद्दती जमा पर व्यक्तियों से श्रधिक सूद देता है । वहाँ प्रांतीय बैंक 
के नेतृत्व में बम्बई सहकारी बेड एसोसियेशन स्थापित है. जो सेन्ट्रल 
बकों को सम्बद्ध करती है । मदरास में प्रांतीय बक सेन्‍्ट्रल बकों का 
वाधिक सम्मेलन करता है, जिसमें उन बकों को नीति और उनके 
सम्बंध के प्रश्नों पर विचार होता है। मदरास प्रान्तीय बेंक ने 
संबन्धित सेंट्रल बेकों का, अपने डायरेक्टरों द्वारा. निरीक्षण कराने की 


&8डिबेज्र वह ऋश-पत्र हे जो बेंक या कम्पनी लम्बे समय के 
लिए, साधारण जनता से ऋण लेकर उन्हें दे देती है। ऋण पर 
निश्चित दर से सूद दिया जाता है । | 


ड़ 
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परिपाटी पहले ही स्थापित कर दी थी, किन्तु अब मदरास सहकारिता 
कानून के अनुसार उसके कर्मचारी उन बेकों का निरीक्ष णए. कर 
सकेंगे | मध्यप्रांत में भी ग्रान्तीय बे क अपने इस्पेक्टर द्वारा सम्ब 
न्धित सेन्ट्रल बेंकों का निरोक्षण कराता है | 
उन समी ग्रांतों में जहाँ प्रान्तीय बेक स्थापित* हैं, सेंट्रल बेक एक- 
दूसरे को सीधे कर्ज नहीं दे सकते। वास्तव में प्रांतीय बेकों का कार्य 
तो यह हे कि वे सेन्ट्रल बेकों के संतुलन-केन्द्र का काम करें, उन्हें बैज्लिग 
द्रब्य बाजार, कज देने और सुद की दर निर्धारित करने के सम्बंध में 
परामश दें । यद्यपि प्रांतीय बैकों का पंट्रल बेकों पर नियंत्रण बांच्छुनीय 
नहीं है, प्रांतीय बैंकों द्वारा उनका निरीक्षण आवश्यक है | 
प्रान्तीय बेड ओर सहकारिता विभाग---विछुल्ले दिनों 
इस प्रश्न को लेकर बहुत कुछ खींचातानी रही कि सहकारिता विभाग 
के राजिस्ट्रार का आन्तीय बेकों से क्या सम्बंध हो | कहीं-कहीं रजि- 
स्ट्ार द्वारा बहुत नियंत्रण और हस्तक्षेप होता है। इससे बड़ी उलकन 
पैदा हो जाती है। बह्ञाल, विहार, और मध्य प्रदेश में रुपया 
जमा करने वालों का अधिकांश रुपया मारा गया, क्योंकि प्रारम्भिक 
साख समितियों से कर्ज वसूल नहीं किया जा सकता । वहाँ यह प्रश्न 
उठाया गया कि यह रुपया सरकार दे, क्‍योंकि समितियों को वह रुपया 
सहकारिता विभाग की 8िफारिश पर दिया गया था, जो सरकार का 
एजंट हैं| वर्मा में प्रांतीय वेंक जब (१६२८-२७) अपने डिपाजिटरों 
का रुपया श्रदा नहीं कर सका तो वहाँ की सरकार को ३० लाख 
रुपया देना पड़ा । इसी प्रकार की स्थिति बच्धाल में उत्पन्न हो गई, 
जब सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार ने प्रान्तीय बेंक को जूट-विक्रय 
समितियों को कज॑ देने कौ सिफारिश की ओर वे समितियाँ रुपया श्रद्धा 
न कर सकों। सरकार को २४ लाख रुपये, प्रान्तीय बेंक की क्षति-पू्ति 
के. देने पड़े / परन्तु बज्स्‍चाल, बिहार तथा मध्यप्रान्त-बरार से सेन्ट्रल"७७- 


बेंकों को जो मीषण शनि उठानी पड़ी, उसे देना मंजूर नहीं किया : 


+ ० 5: चर ई 4 
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प्ान्तीय बेंक के कार्य में रजिस्ट्रार या सहकारिता विभाग के अधिक 
इस्तक्षेप करने से केवल यही उलभन नहीं उत्पन्न होती, वरन्‌ रजि- 
स्ट्रारों के बदलते रहने ओर उनकी नीति भिन्न-भिन्न होने के करण 
प्रान्तीय बंक की नीति भी बदलती रहती है | अस्तु, श्रावश्यकता इस 
बात की है कि रटिस्ट्रार और उसका विमाग प्रान्तीय बक को केवल 
अपनी राय और सलाह दे, वह वेक का डायरेक्टर ने हो | ग्रान्तीय 
'वंक ऋण देने या न देने का निरुय स्वयं करे | 

प्रान्तीय बडू आर रजवब वृडू---रिज्रव बंक प्रान्तीय बंकों 
ओर उनसे सम्बंधित वंकों को, सरकारी सिक्‍्यूरिटी की जमानत पर, 
'नकद साख देता है। परन्तु जहाँ तक सरकारी कागज को भुनाने का 
पश्न है. प्रान्तीय बैक और सेन्‍्ट्रल बैंक जब॒रिजव बक की इच्छानु- 
'सार अपनी आश्िक स्थिति तथा कारबार को बना लेंगे तमी बह उनके 
सहकारो काग्रज को भुनाने की सुविधा देगा । कुछ शर्तें पूरी करने पर 
रिजव बक प्रान्तीय बैंकों फ़ो अपना रुपया एक प्रांत से दूसरे प्रांत में 
भेजने की सुविधा प्रदान करेगा । इस काय के लिए उसने सेन्ट्रल बक़ों . 
को प्रांतीय बलों की शाखा मान लिया है। कुछ प्रांतीय बेकों ने रिजव 
बेड की योजना को स्वीकार कर लिया है और वे उसमें सम्मिलित 
हो गये है | रिजव बेड ने प्रांतीय बैंकों को अपना वैलेसशीट ( लेनी- 
देनी का लेखा ) एक निश्चित रूप में तैयार करने को कहा है और 
कुछ वेक् वैसा करने भी लगे हैं । जैसे जैसे प्रान्तीय बे हु अपने कारो- 
चार में, रिजव बे क की इच्छानुसार सुधार करते जावगे, वैसे ही वैसे 
'उनका आपसी सम्बन्ध घनिष्ट होता जावेगा। यद्यपि रिजव बेंक की 
स्थापना से सहकारी बेडझ्डों को अभी तक वे सब्र सुविधाएँ नहीं मिन्‍्ती 
हैं. जो वे चाहते थे, अ्रत्र ग्रखिल भारतवर्षीय सहकारी या सर्वोपरि 

बेड की आवश्यकता नहीं रही है | 

हर आय-व्यय परीक्षा--प्रान्तीय बेडों का दिन सहकारिता 
विभाग को जाँचना चाहिए; क्योंकि सहकारिता एक्ट के अनुसार 


रू शो कै 
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रजिस्ट्रार का यह मुख्य कार्य है। परन्तु बहुत से प्रान्तों के रजिट्रारों 
ने यह हिंघाब पेशेवर आडिटरों द्वारा जँचवाने को आज्ञा दे दो है। 
कसी-किसी प्रान्त में उनके द्वारा आडिट हो जाने पर प्रान्त का सह- 
कारिता विभाग फिर आडिट करवाता है। आय-व्यय परीक्षा के अति- 
रिक्त इन बैंकों को अपनी श्राथिक स्थिति का तिमाही लेखा, रजि- 
स्ट्रार के द्वारा, प्रान्तीय सरकार को भेजना पड़ता है | प्रान्तीय सरकार 
उस पर अपना मत प्रकट करती है । 


उत्तर ग्रदश प्रान्तीय सहकारों बेंक का 
लेनी देनी लेखा ३० जून १६४६ 
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बैंक के व्यक्ति तथा समितियां दोनों ही हिस्सेदार हैं । व्यक्तियों 
ने ४ लाख के हिस्से लिए तथा समितियों के ८॥ लाख के हिस्से हैं। 
सहकारिता विभाग का रजिस्ट्रार उसका पदेन अध्यक्ष हे। ६ डायरे- 
क्टर समितियों के हैं, ३ व्यक्तियों के हैं और २ प्रान्तीय सरकार 
मनोनीत करती है । 

बैंक एक वर्ष से अधिक की जमा नहीं लेता और एक वर्ष की 
मुद्दती जमा पर 3 प्रतिशत सेविंग्स पर १३ प्रतिशत तथा चालू जमा 
पर : प्रतिशत सूद देता है । 

पूर्वीय पंज़|व--विभाजन के उपरान्त पंजाब का प्रान्तीय 
बैंक (लाहौर का) पाकिस्तान में चला गया और उसने पूर्वीय पाकिस्तान 
की समितियों को अपना रुपया तक नहीं निकालने दिया - यही 
नहीं कि अ्रभी तक पूजी रक्षित कोष का विभाजन नहीं किया गया 
वरन समितियों को जम्रा तक भी नहीं दी गई । पूर्वीय पंजाब की 
सहकारी समितियों के लिए, अर्थिक व्यवस्था करने के लिए सरकार 
ने नये प्रान्तीय बैंक के स्थापित होने तक अ्रम्बाला सेन्‍्द्रल बैंक को 
प्रान्तीय बैंक का कार्य सुपुर्द कर दिया है । 

दो वर्षों में इस प्रान्तीय बैंक की प्रगति नीचे लिखे प्रकार हुईं:--- 

हिस्सा पू ज़ी ८० 5६०,२०० रू ० 

समितियां-सदस्य॒' "7 *** ८६५ 

जमा, *********६४२,१०० 

जी दिए गए.***६.६८,६०० 

मेंस... मैसूर प्रान्तीय बैंक की हिस्सा पूजी ७४००.८०० रू०- 

है | इसमें ४४०,००० के साधारण हिस्से समितियों के लिए 
१५०,००० के प्रिफरेंस हिस्से व्यक्तियों के लिए हैं । १४७- 


व्यक्ति और १४२६ समितियां बैंक के सदस्य हैं । बंक खमी प्रकार की 


जमा लेता है किन्तु अधिकांश मुद्दती जमा शेती हैं, बेंक चालू जमा... 


शव भारतीय सहकारिता ब्रान्दोलन 


सेविग्स जमा और मितव्ययता जमा भी स्वीकार करता है। १६४६ में 
बैंक की मुद्ती जमा २६ लाख रुपये के लगभग थी | 
हेदराबाद-हैदराबाद में मी एक प्रान्तीय बैंक है। इस बे क 
'के भी व्यक्ति तथा समितियां सदस्य हैं। सहकारिता विभाग का 
रजिस्ट्रार इसका पदेन समापति होता है | बो्ड' आव डायरेक्टर में २९ 
व्यक्ति होते हैं | बेंक सभो प्रकार को जप स्वीकार करता है। बैंक 
समितियों को ऋण देने के अतिरिक्त प्रायः सभी बेंकिंग कार्य करता है । 
मध्यप्रदेश- मध्यप्रदेश के प्रान्तीय बैंक में केवल व्यक्ति दी 
हिस्सेदार होते थे किन्तु अब सेंट्रल बैंक तथा समितियाँ ही इसकी 
'हिस्सेदार हैं | बेंक मुदती जमा लेता है तथा सरकारी सिक्‍यूरिंटी की 
जमानत पर व्यक्तियां को ऋण देता है | प्रान्तीय बैंक प्रांत के भूमि 
बंधक बेंकों को ऋण देता हे और उसके लिए डिबे“चर निकालता दे 
बैंक अ्रन्य सभी बैंकिंग कार्य करता है । 
विह्र--जिहार के प्रान्तीय बैंक वास्तव में सहकारी बैंक नहीं 
ओ | बंक का रजिस्ट्रार पदेन डायरेक्टर था और सहकारों विभाग की 
पिफारिश पर ही बैंक ऋण देता था | किन्तु जब बिद्ार में सहकारी 
साख आन्दोल्लनन की स्थिति बिगड़ी तब पुरनिर्माण योजना में प्रान्तीय 
बैंक को सरकार ने बैंकिंग सलाइकार की आधीनता में रख दिया। 
अखिल भारतीय प्रान्तीय सहकारी बह एशोशियेसन -: 
इस संस्था का जन्म सन्‌ १६२६ में हुआ | इसका मुख्य काय यह है कि 
प्रत्येक सदस्य-बे छू की कार्यशील पू जी के आँकड़े संग्रह करे, और सब 
सदस्यों को सूचित करदे, जिससे किस बेंक को पू जी की आवश्यकता 
है और कोन नेंक पूजी दे सकता हे, यह सब को शञात दो जाय। 
'सदस्य-बैंकों के आयिक प्रश्नों पर राय देना तथा उनकी सहायता 
करना. प्रार्न्त तक बैंकों की समय-समय पर कान्फ्रेंस बुलाना, और उसमें +* 
आन्तीय बेड्डों तृथा सख आन्दोलन के सम्बन्ध में महत्वपूण प्रश्नों 


को कान हर 
प्रांतीय सहकारी वक या सर्वोपिरि ब्‌क श्डेछ 


'जर विचार करना भी इसी संस्था के कार्य हैं। जब्च कभी प्रान्तीय बेंकों 
"को सरकार या रिजव बेंक का ध्यान किसी विशेष बात की ओर आक- 
'षिंत करना होता है तो यह संस्था उनसे लिखापढी करती है । 
प्रान्त्रीय बेंक सहकारी साख श्रान्दोल्लन के संतुलन-केन्द्र होने के 
अतिरिक्त वे सभी कार्य करते हैं, जो व्यापारिक बेड करते हैं. जैसे 
'हुँडी-पुजे का सुनाना इत्यादि । साधारणः प्रान्तीय जैंकों को शाखाएँ 
नहीं होतीं, किन्तु बम्वई प्रान्तोय बैंक ने. उन ज्षेत्रों में जहाँ सेन्ट्रल 
अंक नहीं हैं, अपनी शाखाएँ खोल दी हैं, जो उस क्षेत्र की प्रारम्मिक 
'-साख समितियों को ऋण देती हैं | 


नवाँ परिछेद 
सहकारी भूमि-बन्धक बेड 
.. *>जथ्यक/रच ४ 
भूमि-बन्धक बेड्ों की आवश्यक्रता---पहले बताया जा 
चुका है कि किसान को साधारण खेतीबारी के कारबार को चलाने के 
लिए थोड़े समय और मध्यम समय के लिए. ऋण की आवश्यकता 
पड़तो है; इसके अन्तर्गत बह सभी ऋण आ जाता है. जो' 
पशु, चीन, खाद, इल तथा भ्रन्य यंत्र खरीदने के लिये, लगान देने 
के लिये, तथा अपने कुठम्ब के पालन के लिये लिया जाता है | इपके . 
अतिरिक्त किसान को पुराने ऋण चुकाने के लिये. भूमि की चकबन्दों 
करने और उसको उपजाऊ बनाने के लिये, कृआआाँ खोदने के लिए 
तथा कीमती यन्त्र खरीदने के लिये अधिक समय के वास्‍्ते भी ऋण: 
चाहिये | 
आम्य सइकारी साख समितियाँ किसानों को थोड़े समय और 
मध्यम समय के लिये ऋण देती हैं| आरम्म में, जब सहकारिता 
आन्दोलन का श्रीगणेश हुश्रा था, लोगों की यह घारण यी कि साख 
समितियाँ अधिक समय के लिये भी ऋण दे सकेंगी; ताख समितियों 
के पास इतनी पू जी थी कि वे सदस्यों के पुराने ऋण चुका सके, 
श्रौर न ऐसा करना उनके हित में ठीक हो या | इसलिए साख समि- 
तियों ने अधिक समय के लिये ऋण देना बन्द कर दिया | अधिकतर 
प्रान्तीय बैंकिंग इनक्वायरी कम्रेटियों की यह सम्मति है 
कि स्थिर सम्पत्ति को बन्धक रख कर अधिक सभय के लिये 
ण देना ऋमीण साख समितियों के लिए, ठीक नहीं: है | 
एक तो साख संप्रितियों के, स्थिर धम्पत्ति की जमानत पर; ऋरणु: 


सहकारी भूमि-बन्धक बेंक १४१ 


'देने से व्यक्तितत साख का महत्व चले जाने की सम्मावना 
है, जो सहकारिता के उछिद्धांतों के विरुद्ध हैं । दूसरे, सेन्ट्रल 
बेडु तथा ग्रामीण साख समितियों में डिपाजिट थोड़े समय के 
लिये होती हैं; और थोड़े समय के लिये जमा किये हुए रुपये से 
अधिक समय के लिए ऋण देना जोखिम से खाली नहीं है | वह 
बेकिंग के सिद्धांत के भी विरुद्ध है। तीसरे, अधिक समय के लिये 
ऋण देने में उम्पत्ति को जमानत लेते समय उसके मूल्य को आंकने 
तथा उसके स्वामित्व के विषय में जांच करने के लिये अनुभवी 
कार्यकर्ताओं और कर्मचारियों का आवश्यकता होती है. जो ग्रामीण 
'झमितियों के पाव नहीं होते | इधके आ्रतिरिक्त एक कठिनाई यह भो 
हैं कि भूमि बन्धक रखने पर उसके सम्बन्ध के कागज ग्रामीण समि- 
तियों के पाल रखने में जोखिम हैं, और, सबसे बड़ी कठिनाई यह हैं 
कि सदस्यों के ऋण न चुकाने पर समिति की पू ज्ञी फँस जावेगी और 
समिति को सदस्य के विजद्ध डिगरी करा कर उत भूमि को नीलाम 
'करवाना होगा । यह सब कानूनी समिति सकलता-पूर्वक नहीं 
'कर सकती | 

प्रान्तोय वें किज्ञ इनक्कायरी कमेटियों की रिपोर्टो' से स्पष्ट है कि 
'प्रान्तीय सहकारी बौड्ढ सेन्ट्रल बेंक, तथा साख समितियाँ किसान के 
पुराने ऋण चुकाने में. या भूमि वन्धक रखकर दोघ॑ काल के लिए 
'ऋण देने में, असमथ हें। सेन्ट्रल ब्ैड्डिज्ञ इनक्कायरी कमेटी के सामने 
गवाही देते हुए प्रान्तोय बैंकों के प्रतिनिधियों ने यही सम्मति दी 
थी | सेन्‍्ट्रल बैड्लिज्ञ इनकायरी कमेटी का भी यही मत है। इधर 
रिजव॑ वेक ने भी इस बात पर बहुत जोर दिया कि सहकारी साख 
समितियाँ. सेन्ट्रल चेक तथा प्रान्तीय चेक थोड़े से समय के लिए ऋण 
दें। इस कारण अब साख समितियाँ लम्बे समय के लिए ऋण बिल- 
'कुल नहीं देतीं | इसके लिये भूमि- बन्धक वेक् अधिक उपयुक्त हैं। 


भूमि-बंधक बेड्डों के भेद-सूमि-बन्धक वैक्ल तीन प्रकार 


१४७२ भारतीय सहकारिता आन्दोलन 


के होते हैं--(१) सहकारी, (२) गैर-सहकारी, (३) श्रध सहकारी | 
भूमि-बन्धक बे क के सदस्य ऋण लेने वाले होते हैं; वे क की अपनी 
पूजी नहीं होती | जो भूमि-बन्धक रख दी जाती है, उसकी जमानत 
पर बन्धक बांड ( 'मार्ट्गेज बांड” )बेचे जाते हैं और उनसे पूंजी 
प्राप्त की जाती है | यह बेक लाभ को लक्ष्य करके कार्य नहीं करते, 
वरन्‌ सूद की दर घटाने का प्रयत्न करते हैं | 

गैर-सहकारी भूमि-बन्धक वेड्ड मिश्रित पू'जी के होते दैं | जिस प्रकार 
अन्य व्यापारिक बेड लाभ को दृष्टि से स्थापित किये जते हैं, 
वैसे ही यह बेछु भी हिस्सेदारों की सम्पत्ति होते हैं और लाभ की दृष्डि 
से चलाये जाते हैं। किसान इत्यादि अपनी भूमि बन्धक रखकर उनसे 
ऋण लेते हैं । इस प्रकार के बेड योरोपीय देशों में सर्वत्र स्था- 
पित किये गये हैं, किन्तु राज्य उन पर नियन्त्रण रखता है, जिससे ऋण 
लेने वालों को तंग न करें। श्र सहकारी भूमिबन्धक बे छू वे हैं, जो नः 
तो पूर्णूूप से सहकारी होते हैं, और न गेर-सहकारी । 

भारतवर्ष में बड़े जमींदारों के लिए गैर-सइकारी तथा किसानों के 
लिए सहकारी भूमिबन्धक बेड उपयुक्त होंगे | किन्तु यहाँ जो भी 
भूमिबन्धक वेड्टू स्थापित किये गये हैं, वे अ्ध॑ सहकारी हैं, कोई भी 
पूर्ण सहकारी नहीं कह्टा जा सकता | इस समय जो भी कार्य कर रहे हैं 
वे परिमित दायित्व वाली संस्थाएँ हैं, उनके सदस्य भ्रधिकतर ऋण 
लेनेवाले ही होते हैं । किन्तु कुछ सदस्य ऐसे भी ले लिये जाते हैं जो 
ऋणगण लेनेवाले नहीं होते | इन सदस्यों को बेड के प्रबन्ध में सहायता 
पहुँचाने तथा पूजी को आकर्षित करने के उद्दे श्य से लिया जाता है । 
यह लोग प्रान्त के प्रसिद्ध व्यापारी होते हैं । इन सदस्यों को क्रमश३ 
इय देने की नीति है,जिससे बेड पूर्ण रूप से सहकारी संस्था बन जावे | 
किन्तु यह बात सब्च को स्वीकार करनी पड़ती है कि जिस प्रकार रेफीसनः 
सहकारी समित्यों सें सदस्यों का समिति के कार्य से घनिष्ट सम्बन्ध होता 
है, वेसा इन बेंकों- में नहीं होता । 
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योजना--.. सन्‌ १८३६ में रजिस्ट्रार सम्मेलन ने एक प्रस्ताव 

द्वारा भूमि-बन्धक बेंकों की एक योजना तैयार की थी, वह इस 
प्रकार है-- 

बैंक के उद्द श्य--( १ ) किसानों की भूमि तथा मकानों को 
छुड़ाना, ( १ ) खेती की भूमि तथा खेतीबारों के घन्धे की उन्नति 
करना तथा किषानों के मकानों को बनवाना, ( ३ ) पुराने ऋण को 
जुकानो, ( ४ ) भूमि खरीदने के लिये रुपया देना । 

भूमि-बन्धक बैंक का कार्यक्षेत्र छोटा होना चाहिए. किन्तु इतना 
छीटा भी नहो कि उसका ठीक प्रबन्ध नहो सके। यह नियम न 
बनाया जावे कि ऋण केवल साख-समितियों को ही दिया जावेया; हाँ, 
यदि ऋण लेनेवाला साख समितियों का सदस्य हो तो उसके विषय में 
समिति का मत ले लिया जावे, किंतवु समिति पर उस ऋण का कोई 
उत्तरदायित्व न रहे | 

सदस्य को उसकी सम्पत्ति के मूल्य के आधे से अधिक ऋण न 
दिया जाय | प्रत्येक सदस्य बेंक का हिस्सा खरीदे. जिससे बेंक के 
पास अपनी निजी पू जी हो जावे, उसकी जमानत पर बेंक को बाहर से 
पूजी मिल सके | ऋण लेनेवाले के हिस्से का मूल्य, जितना ऋण वह 
लेना चाहता है, उसका बीसवाँ हिस्सा होना चाहिए । प्रत्येक बेंक 
अपनी आथिक स्थिति को देखते हुए एक रकम निश्चित कर ले, 
जिससे अधिक ऋण किसी भी सदस्य को न दिया जावे । प्रान्त के सब 
भूमि-बन्धक बे क अपना एक संगठन करें और एक केन्द्रीय संस्था: 
स्थापित की जावे | केवल केन्द्रीय संस्था ही डिबेश्वर बेचे, पृथक पृथक 
भूमि-बंधक बैक डिबेश्वर न बेचें | 

शाही कृषि कमीशन ने भी रजिस्ट्रार सम्मेलन के प्रस्ताव का अनु- - 
मोदन किया | उसकी सम्मति में सहकारी भूमि-बन्धक बैंक अधिक 
उपयुक्त हैं| कृषि कमीशन के सामने यह प्रश्न उपस्थित्‌ किया गया था 
कि सरकार भूमि बन्धक बैक के डिवेश्वरों को खरीदे, अथवा नहीं | 
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-कमीशन का मत था कि सरकार को इन बेकों के डिबेश्वरों पर सूद की 
गारंटी देना चाहिए और उनको ट्रस्टी सिक्यूरिटी बना देना चाहिए | 
'डिबेश्वर केन्द्रीय संस्था बेचे | कुछ वर्षो' तक बेड! को प्रबन्धकारिणी 
समिति में एक सरकारी कर्मचारी अवश्य रखा जावे | 


सन्‌ १६२८ में रजिस्ट्रार-सम्मेलन ने कृषि-कमीशन की रिपोर्ट पर 
विचार किया | सम्मेलन ने कृषि कमीशन को सम्मति का अनुमोदन 
किया, केवल एक बात पर सम्मेलन ने यह प्रस्ताव पास किया कि 
सरकार को इन वेड्डों के डिवेश्नर खरीद कर तथा इनको ऋण देकर 
सरायता देनी चाहिये | 

विचारणाय प्रश्न---सेन्ट्रल बेक्वलिंग इनक्काथरी कमेटी के 
' सामने भूमि-बन्धक बेझ्लों के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रश्न उपस्थित 
हुए थे; --- 

( १ ) ऐसी कौन-कौनसी आथिक आवश्यकताएँ हैं; जिनके लिये 
किसान को श्रधिक लम्बे समय के लिये ऋण देना उचित हे ! 

( २) अधिक से अधिक कितने समय के लिए ऋण देना चाहिये 
और उसके चुकाये जाने का ठक्ञ क्ष्या होना चाहिये ! 

(३ ) भूमिबंधक बेहू अपनी कार्यशीजञ पूजी कैसे इकट्टी करें, 
क्या हिस्से खरीदना आवश्यक माना जावे, उस दशा में ऋण तथा 
हिस्सों के मूल्य का क्‍या श्रनुपात हो १ यदि डिबेश्वर बेचकर कार्यशील 
पूज्ञी इकट्ठा करना अ्रभीष्ट हो तो प्रत्येक भूमि बन्धक बैक को यह 
अधिकार दिया जावे, अ्रथवा किसी एक केन्द्रीय संस्था को; प्रत्येक भूमि 
बंधक बेक्लों को यइ अधिकार न दिया जावे तो प्रांतीय सहकारी बैहू 
यह कार्य करे अथवा इसके लिए कोई पुथक्‌ सेंट्रल भूमि-बन्धक बेड 
स्थापित किया जावे १ 

/ ४ ) क्या भूमिबन्धक बेंके साधारण बेक्ों तथा सरकारी सेन्ट्रल 
बेझ्ों को भाँति डिपाजिट लें तो उसके लिए क्या शर्तें होनी चाहिये ! 
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( £ ) जहाँ सहकारी साख समिति तथा भूमि-बन्धक चैड एक ही 
स्थान पर हों वहाँ उनका क्‍या सम्बन्ध होना चाहिए ! 

(६) क्‍या सरकार इन बेकों को आर्थिक सहायता दे ! यदि दे 
तो किस प्रकार दे--बेंकों को ऋण देकर, बेकों को टेक्व तथा फीस से 
मुक्त करके, डिबेश्वरों के मूल तथा सूद की गारंटो देकर, उनको ट्रस्टी 
सिक््यूरिंटी बनाकर श्रथवा डिबेश्वर खरीद कर ! 


(७ ) क्या एक विशेष कानून बनाकर इन बंकों को यह अधिकार 
देना चाहिये कि बिना अदालत में गये हुए, बन्धक रखी हुईं भूमि को 
बेचदें ! 

सेंट्रल वे किड्ड इनकायरी कमेंटी की यह सम्मति तो इम पहले ही 
लिख चुके हैं कि बड़े-बड़े जमीदारों के लिये मिश्रित पू जीवाले ठयापा- 
रिक भूमि-वंधक बेड स्थापित किये जाँय और किसानों के लिए. सह- 
कारी भूमि बंधक बेंक | ऊपर लिखे अ्न्द प्रश्नों पर कमेटी की सम्मदि 
नीचे लिखी जाती हे- 


कमेटी की राय में निम्नलिखित कार्यों के लिए ऋण देना चाहिए 
“(के ) किसान की भूमि ओर मकान को छुड़ाने के लिए तथा पुराने 
ऋणचण को चुकाने के लिये, ( ख ) भूमि तथा खेतीबारी के ठद्ग सुधारने 
के लिये तथा किसानों के मकान बनवाने के लिए | (ग) विशेष 
अवस्थाश्रों में भूमि खरीदने के लिये | 


ऋण कितना दिया जावे,और कितने समय के लिये यह ऋण लेनेवाले 
की क्षमता तथा जिस कार्य के लिये ऋण लिया जा रहा है, उस पर 
निभर होगा । झू्या पांच वर्ष से लेकर बीस वर्ष के लिये दिया जावे। 
श्रागे चलकर तीस वर्ष के लिये भी रुफ्या दिया जा सकता है। कमेटी 
को सम्मति में ५००० रु० से अधिक एक सदस्य को न दिया जाते. 
सदस्प को भूमि का आधे से अधिक ऋण किसी भी दशा में न दिया 
जावे | न्‍ 
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कमेटी की राय में ऋण में सूद सहित बराबर किस्‍्तों में अदा! 
किया जावे, जिससे कि एक निश्चित समय पर ऋण चुक जावे; इससे 
यह लाभ होगां कि किसान को लगभग उतनी ही किस्त देनी होगी, 
जितनी वह महाजन को केवल सूद में देता है। किंतु बेंकों को यह 
अधिकार दे दिया जावे कि यदि वे चाहें तो दूसरे ढंग के किस्ते बसूल 
कर सकते हैं। 

भूमि-बंधक बे कों की का्यशील पू जी हिस्सा-पू जी तथा डिवेश्वरों 
से प्राप्त की जानी चाहिये। हिस्सा-पूजी दो प्रकार से प्राप्त की जा 
सकती है--एक तो आरम्भ में हिस्सा बेच कर, दुसरे ऋण लेते 
समय दी हुई रकम में से पाँच प्रतिशत काट कर हिस्से का मूल्य वसूल 
करने से | किन्तु आरम्म में काम चलाने के लिये जहां कहीं भी अव- 
श्यकता हो प्रान्तीय सरकार बैकों को बिना सूद के रूपया दे दे और 
डिबे चर बिकने पर जो रुपया श्रावे. उसमें से सरकार को रुपया दे 
दिया जावे। ध्यान रहे कि पूजीकी व्यवस्था बैंकों के प्रारम्मिक 
काल में ही उपयुक्त होगी | विशेषज्ञों का कथन हे कि आगे चलकर 
इन बैंकों को बहुत पू जी की आवश्यकता होगी, उस समय प्रान्तीय 
सरकारों को इन बैंकों के हिस्से खरीद कर इनको सहायता पहेँ- 
चानी चाहिए । 

श्रश्विकतर कार्यशील पू जी डिबेश्जरों के द्वारा ही प्राप्त हो सकती 
है | सेंट्रल बेकिंग इनक्वायरी कमेटी के सामने गवाही देते हुए कुछ 
विदेशों विशेषज्ञों ने कहा था कि बकों की जितनी हिस्सा-पू जी हो उससे 
पांच गुने डिबेंचर निकालना चाहिए, किन्तु कमेटी इससे सहमत 
नहीं है | कमेटी की राय में बेंक जितने मूल्य के डिबेश्वर निकालना 
आवश्यक समझे, निकाले; किन्तु डिबेशरों का मूल्य भूमि बन्धक 
रखक़र दिये हुए ऋण से अधिक ने हाना चाहिए, क्योंकि उस भूमि 
की-जुमानतं पर ही डिवेश्वर निकाले जायगे। डिबेज्वरों को सफलता- 
पूवंक बेचने के लिए. सरकार द्वारा मूलघन की गारंटी दी जाने की ' 


सहकारी भूमि-बन्धक बैंक # १५४७ 


आवश्यकता प्रतीत नहीं होती; हाँ, सूद की गारंटी सरकार को श्रवश्य 
दे देनी चाहिये | कमेटी की यह भी सम्मति है कि यदि सरकार को इस 
बात का संतोष हो जावे बेक ने डिबेश्वरों को चुकाने का प्रबन्ध कर 
लिया है तो उसे इन डिबेश्वरों को ट्रस्टी-सिक्यूरिटी बना देना चाहिये । 

कम्मेटी की सम्मति है कि डिबेश्वर एक केन्द्रीय संस्था ( प्रान्तीय 
भूमि-बन्धर बैंक ) निकाले, और जिला भूमि-बन्धन बैक उनको बेचे [. 
जिला बे क बन्धक की जमानत पर प्रान्तीय बैंक से पूंजी लेले और 
प्रान्तीय बैंक उस सिक्‍यू रिटी पर निर्भर होकर डिबेश्वर निकाले । बैंकिंग 
इनक्कायरी कमेटी की यह स्पष्ट सम्मति है कि सहकारी साख समितियाँ 
सइकारी सेन्ट्रल बेंक, तथा प्रांतीय सइकारी बोझ थोड़े समय के लिये 
किसान को साख देने का प्रबन्ध करें, और प्रान्तीय भूमि-बन्धक बे क 
अधिक सप्तव के लिए साख दें । जहाँ सहकारी साख समिति तथा 
भूमि बन्धक बेड दोनों ही काय कर रहे हों, वहाँ दोनों संस्थाओं को 
एक दूसरे से बिलकुल स्वतन्त्र रहना चाहिये ; हाँ, दोनों में सहयोग 
होता आवश्यक है। यदि कोई साख समिति का सदस्य भू म-बन्धक बेंक 
से ऋण लेने के लिए प्रार्थतापत्र दे तो समिति से उसके विषय में पूछ- 
तछु करके, किन्तु समिति ऋण की जिम्मेदार न होगी | 

कमेटी, भूमि-बन्धक बेंकर के लिये, बाइर की डिपाजिट लेना उचित 
नहीं समझती; कारण यह है कि ठोेंक को अधिक लम्बे समय के लिये 
ऋण देना पड़ता है। अ्रस्तु डिपाजिट रुपए से ऋण देना बैक के 
लिए उचित न होगा ।. _ 

भूत बेचने का अधिकार--भूभ-बन्धक बैकों की उफ- 

लता के लिये सहकारितावादी यह आ्रावश्यक समभते हं कि बैंकों को 
यह अधिकार दिया जावे कि वे बिना अदालत में गये अपना रुपया 
बसल करने के लिए बन्धक रखी हुई भूमि जब्त करते और बेचदे । 
अधिकतर प्रांतीय बे किंग इनक्वायरी कमेटियों ने इस माँग का विरोध 
किया है | उनका कहना है कि जब बे के इस अधिकार का उपयोग 
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करगे तब जनता में विरोधी वातावरण तैयार हो जायगा | उनके विरोध 
का दूसरा कारण यह है कि बकों को यह अधिकार दे दिया गया 
तो वे ऋण देते समय भूमि की मली भांति जाँच-पड़ताल नहीं करेगें | 
उनके विचार से यदि बंक सावधानी से कार्य करे और उनका प्रबन्ध 
अच्छा हो तो मुकदमेत्राजो की आवश्यक्रता न पड़ेगी | जो लोग बेडू 
को यह अधिकार देने के पत्ष में हैं, उनका कथन है क्लि यदि कोई 
विशेष कानून बनाकर यह अधिकार न दे दिया गया तो बेैछू को 
अदालत की शरण लेनी पड़ेगी, अथवा रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त 
किये गये पंच के सामने मुकदमा लड़ना पड़ेगा | भा तव्ष में सम्पत्ति 
का हस्तान्तर करण कानून तथा जाब्ता दीवानी इतने पेचीदे हैं कि बेक 
को डिगरी कराने में बहुत समय तथा धन नष्ट करना होगा | इसका 
फल यह होगा कि बैड को काये करने में बहुत सी रुकाबटों का सामना 
करना होगा तथा डिवेश्वरों को बिक्री पर इसका बुरा असर होगा। 
योरोपीय देशो में भी भूमि-बन्धक बेकों को विशेष कःनू न बनाकर यह 
अधिकार दिया गया है कि यदि देनदार ऋण नहीं चुकाता तो ब क 
बिना अदालत में गये भूमि को बच सकता है | सेन्ट्रल बैकिज्ञ इनक्वा- 
यरी कमेटी का मत है कि बिना यह अधिकार दिये डिब्रेंचर बेचकर 
कार्यश्शल पू जी प्राप्त नहीं की जा सकती; जनता डिबेंचर को न लेगी | 
अस्तु, कमेटी ने इस साँग का समर्थन किया है; साथ ही यह भी कहां 
है कि देनदार को यह अधिकार होना चाहिये कि यांद बह समझता है 
कि बेंक का कार्य न्यायपूर्ण नहीं है तो वद्द अदालत की शरण तले 
सके । बेंक के हिस्सेदार तथा अन्य किसो ल्लेनदार को भूमि के बेंक 
द्वारा जब्त कर लेने पर, यदि हानि होती हो तो वह भी अदालत की 
शरण में जा सकता है। 

भारतबर्ष के कुछ आन्तों में भूमि इस्तान्तर कानून लागू हैं! इस 
कानून के अ्रनुसार कुछ जातियाँ खेतिहार जातियाँ मान ली गई हें. 
उन्हीं जातियों के लोग भूमि मोल ले सकते हैं। यह कानून पूर्वी पञ्चात 
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उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, देहली और अजमेर-मेरवाड़े के कुछ भागों 
में लागू है | इन ग्रांतों में भूमि-बन्धक वेंकों को अधिकार मिल जाने 
पर भी भूमि के बेचने में अड़चन होगी। इसके अ्रतिरिक्त बहुत से 
प्रान्तों में काश्तकारी कानून के कारण भी सूति के बेचने में रूकावरे 
होंगी । प्रान्तीय बेड्लिंग इनक्वायरी कमेटियों का मत है कि भूमि हस्ता- 
तर कानून से विशेष लाभ नहीं हुआ हे। अस्तु. इन कानूनों में ऐसा 
परिवतन कर देना चाहिए कि बेक़ों को भूमि वेचने में कोई रुका- 
बट न हो | 
भूमि-बन्धक बेंकों की दशा 

पंजाब... भारतवर्ष में सबसे पहला भू-म बन्धक बेंक पंजाब के 
भेग जिले में १६२० में स्थापित हुआ । उसके उपरान्त यहाँ १२ 
भूमिबन्धक बंक ओर भी स्थापित हुए, किन्तु वे सफल नहों हुए;। 
१८२६ के बाद जो भयंकर आयिक मन्दी आरम्म हुई, उसके कारण 
भूम के मूल्य में भारी कमो हुईं। भूमि इस्तान्तरित कानून के लागू 
होने से तथा डायरेक्टर और अवैतनिक कार्यकर्ताओं के अधिक ऋण 
ले लेने के कारण यह बक असफल हो गये | केवल दो बेक कुछु काम 
कर रहे हैं। इन्हें प्रान्तीय बेंक ही ऋण देता है । 


मदरास-.-पदरास में भूमि-बन्बक बैंकों को बहुत सफलता मिली 
है | इस समय यहाँ १२० बंक क॒.य॑ कर रहे हैं, जो ४४२० गाँवों के 
क्षेत्र में काम करते हैं और भविष्य में १७,२५० गांवों के क्षेत्र को 
श्रपना कार्यत्ञे त्र बनावेंगे । इस समय इन बकों ने » करोड़ रुपये के 
लगभग ऋण दिया है, प्रति वर्ष पचास लाग्ब रुपये के लगभग ऋण 
दिया जाता है | किमानों को जो ऋण दिया जाता है उस पर केवल & 
अतिशत सूद लिया जाता है. १६४० में जो मदरास सहकारिता कमेटी 
बेंठी, उसने प्रांत में ००. भूमि-बंधक वेक स्थापित होने की आवश्य- 
कता बतल्ाई थी, जिससे प्रत्येक सिंचाई के साधनों से युक्त ताल्लुके में 
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एक, ओर सूखे प्रदेश में दो या तीन ताललुऊों के बीच एक देंक्‌ 
हो सके | | 

मद्रास में आरम्म में प्रत्येक भूमि-बन्धक बैंक अपने डिबेश्वर 
बेचता था । सन्‌ १६२९ में लेन्द्रल भूमि बंधक बैड स्थापित हुआ, 
तब से सब प्रारम्मिक भूमि-बंधक बेंकों के लिए वही डिबेश्वर बेचता 
है। इससे द्वव्य-बाचार में भूमि-बंधक बेंकों में आपस में जो प्रतिस्पर्दा 
होती थी, वह बच गई, और पू जी कम सूद पर मिल जाती दे। 

प्रत्येक बेंक का क्षेत्र एक ताह्लुका है। प्रत्येक भूमि-बंघक ब्‌क्‌ 
सेन्ट्रल भूमिन्बंधक बेंक से ऋण लेता है, जो भूमि-बंधक बंक की 
हिस्सा पू जी और रक्षित कोष का बीछ गुना तक ऋण दे देती हे। 
आरम्मिक भूमि-बधक बैंक अपने सदस्यों को उनकी भूमि के मूल्य का 
२५ प्रतिशत से ५० प्रतिशत ऋण देते हैं। बन्धक रखी हुई भूमि 
को कीमत हर साल जांची जाती है, जिससे यदि बह गिर रही हो, तो 
सदस्य से और रुपया वसूल कर लिया जाबे और बैंक को घाद्य न 
'सहना पड़े ! किसी भी व्यक्ति को पांच हजार रुपये से अधिक ऋण 
नहीं दिया जाता। जिस सूद पर प्रारम्भिक बेड सेन्ट्रल भूमि-बंघक बैंक 
से ऋण पाता है, उससे एक फी तदी अधिक सूद पर सदस्यों को ऋण 
दिया जाता है । सदस्यों को कर्ज २० वर्ष के लिये दिया जाता है। 
सदस्य किस्तों में रुपया अदा कर देता है । 

जिन बातों के लिए ऋण दिया जा सकता है, वे निम्नलिखित हैं:- 
(१) खेती की भूमि को बन्धक से छुड़ाना (२) पुराने कर्ज को 
चुकाना, (३ ) खेती की भूमि में सुघार करना, तथा खेती के ढंग में 
सुधार करना ( ४) भूमि को मोल लेना, और (५) खेतों की चकबन्दी 
करना | किन्तु व्यवहार में ग्रभी तक कर्ज पुराने कर्ज को चुकाने के 
लिए ही दिया जाता है | ु 


बैंक का प्रबन्ध एक बोर्ड करता है; उसके ६ सदस्य होते हैं, जो 
अवैतनिक कार्य करते हैं | जब कोई किसान बैडु से कर्ज लेना चाहता 
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है तो बक के छपे हुए फार्म पर अपनी लेनी और देनी पूरा इवाला 
भर कर और साथ में अपनी भूमि सम्बन्धी कागजात नत्थी करके अपने 
क्षेत्र के बैड को आर्थनापत्र दे देता है | तब वक का एक डायरेक्टर 
आर सुपरवाइजर उस क्रिसान के खेतों का मूल्य, उनकी पैदावार, और 
किसान के ऋण चुका सकने की क्षमता को पूरी जाँच करता है| तदुप- 
रान्त इस आशय का एक साटिफिकट प्राप्त किया जाता है कि उस पर 
जमीन पर कोई कज़ लिया हुआ नहीं है। इतना हो चुकने पर बक 
'का कानूनी सलाहकार उन कासर्जञों को देखकर किसान का स्वामित्व 
ठीक है या नहीं, उतर पर अपनी रिपोर्ट देता है. और सारे कागजात 
सहकारिता विभाग के सब-रजिस्ट्रार के पास मेज दिये जाते हैं. जो इसी 
'काम के लिये नियुक्त किया गया है। सब्च-रजिस्ट्रार उस भूमि ही जाँच 
करके अपनी रिपोर्ट देता है । बक का संचालक-बोर्ड उस रिपोर्ट के 
आधार पर कज देना स्वीकार अथवा अस्वीकार करता है । 
स्वीकृत प्रार्थना पत्र मूमि-बन्धक बेक्लों फे डिप्टी-रजिस्ट्रार के पास भेज 
दिये जाते हैं, जो उनको अपनी सिफारिश सहित सेन्‍्ट्रल भूमि-बन्धक 
बह्ढ के पास भेज देते हैं। सेन्ट्रल भूमि-चन्धक ब छू के दफ्तरों में सत्र 
कागजों की जाँच होकर वे ब क की कायकारिणी साँमति के सामने रखे 
जाते हैं , जब सेन्ट्रल बढ ऋण देना स्वीकार कर लेता है तो उसकी 
सूचना प्रारम्भिक भूजि-बन्धक बे छू को दे दी जाती हे; प्रारम्मिक भूमि- 
बन्धक मबेंक प्रार्थी से बन्चक पत्र लिखा कर उसे सेन्ट्रल बैक के नाम करा 
देता है। सेन्ट्रल भूमि-बन्धक बक बन्धक-पत्र पाने पर प्रारम्मिक भूमि- 
बन्घक ब क॒ को ऋण दे देता है और प्रारम्मिक भूमि-बन्धक ब॑ डूः सदस्य 
को कज दे देता हे । 
.. सरकार ने भूमि बन्धक बेंकों को चहुत सी सुविधाएँ दे रखी हैं, 
जैसे कागजात की रजिस्ट्री करने के लिए. उन्हें आधी ही फीस देनी 
'पड़ती है | यह मालूम करने के लिए कि भूमि पर और कोई ऋण 
लिया हुआ है या नहीं, और उसका सरटिफिकट प्राप्त करने के लिये 
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२००० रु० से कम ऋण के लिए कोई फीस नहीं ली जाती, और उससे 
अधिक की अर्ज़ी के लिए श्राधी फीस ली जाती हे | गांव के नक्शे, 
बन्दोबस्त के रजिस्टर और जिले का गजट बिना मूल्य दिया जाता है | 


मद्रास सहकारी भूमि-बन्धक बे क एक्ट के अनुसार भूमि बन्धकों 
को कुछ विशेष सुविधाएं दी गई हैं । सदस्यों से रुपया वसूल करने में 
आसानी हो, इसलिए, भूमि-बन्धक बे छूगें को यह अधिकार दे दिया गया 
हैँ कि यदि 6दस्य रुपया न अदा कर, तो बन्धक रखी हुई भूमि पर 
उत्पन्न हुई फसल को रोक दें और उसे बेच दें। यही नहीं, बेक को 
वन्धक रखी हुई भूमि बिना श्रदालत से डिगरी कराये ही, बेच देने 
का भी अधिकार दे दिया गया है। एक्ट से प्रान्तीय सरकार को यह 
भधिकार है कि सेन्ट्रल भूमि-बन्धक बैक के डिबेशरों की अदायगी 
की गारंटी करदे। सेन्ट्रल भूमि-बन्धक बैंक को प्रारम्मिक भूमि-बन्धक- 
बैंकों की देखभाल का अधिकार प्राप्त है | 


मदरास सेन्‍्ट्रल भूम-बन्धक बेक्लू की स्थापना १६२6 में हुईं थी। 
इसके सदस्य व्यक्ति और प्रारम्मिक भूमि-बन्धक + क होते हैं। सेन्ट्रल' 
भूमि बंधक बेंक का संचालन एक संचालक बोड करता है, जिसमें 
व्यक्तियों ओर प्रारम्मिक भूमि-बंधक बैंकों के चुने हुए प्रतिनिधि होते 
हैं। रजिस्ट्रार भी एक व्यक्ति को नियक्त करता है । दैनिक कार्य की 
देखरेख एक कायका रिणयी समिति करती है। 


इस समय बक, सूद की जिस दर पर डिबेश्वर निकालता है, उससे 
दो प्रतिशत अधिक पर वह प्रारम्भिक बकों को आज देता है। साधा- 
रखतः सेन्ट्रल भूमि बन्धक बेक साढ़े तीन प्रतिशत पर डिवेश्वर बेचता 
है और साढ़े पांच प्रतिशत पर प्रारम्मिक भूमि-बन्धक बक्ों को देता 
है। प्रारस्मिक भूमि बन्ध क बक एक फी सदी बढ़ा कर. साढ़े छु प्रति- 
शुत सूद पर सदस्यों को ऋण देते हैं । 


कर 
सेन्ट्रल बक. डिबेज्लर बेच कर भी रुपया प्राप्त करता है | डिबेश्र 


सहकारी भूमि-बन्धक मेंक ) श्धरे- 
खरीदनेवालों के ह्वितों की रक्षा सहकारिता विभाग का रजिस्ट्रार करता 
है, जो उनके ट्रस्टी की हेसियत से काम करता है | 


भूमि-बन्धक बक कानून पास हो जाने के उपरान्त प्रांतीय सरकार 
ने डिबेश्वरों के मूलथन और उसके सूद की गारटी दे दी है। अभी 
तीन करोड़ से कुछ अधिक डिबेश्वरों की गारंटी है; आवश्यक्रतानुसार 
उसको बढ़ाया मं! जा सकता है | मूलधन श्र सूद की गारंटी हो जाने 
से डिबेश्वर ट्रस्टी सिक्यूरटी मान लिये गए हैं. जिनमें अद्ध सरकारी 
ओर सरकारी सस्थाएं अपना रुण्या जमा कर सकती हैं। रिजव बक 
की सलाह के अनुसार मदरास प्रान्तीय सरकार ने सेन्ट्रल भूमि-बंधक 
बेक को इन ंडवेश्वरों की अदायगी के लिए एक ऋणु-परिशोध: 
कोष स्थापित काने पर विवश किया है। प्रतिवष इस कोष में 
निःश्चत रकम जमा कर दी जाती है, जिससे डबेश्वरों की अदायगी 
समय पर हो सके | 


सेन्ट्रल भूमि-बन्धक बेंक का संचालन बहुत ही सतकतायूबेक हो 
रहा है। प्रतिवष लाम का ४० प्रतिशत रक्चित कोष में जमा किश्य 
जाता है, और केवल साढ़े चार प्रतिशत लाभ बांटा जाता है | श्रतए्‌व 
बैंक की आर्थिक स्थिति बहुत ह॒ड है । 


बम्बूहे --बम्बई में १७ भूमि-बन्धक ब छू कार्य कर रहे हैं| ये बेड 
प्रान्तीय भूमि-बन्धक बे क से सम्बन्धित है, जो इन्हे ऋण देता है। जिन 
कार्यों के लिये ये बंक अपने सदस्यों को ऋण देते है' वे लगभग वही 
हैं जो मदरास में हैं। प्रारम्मिक भूमि-बन्धक वेोंक श्रपना हिस्सा-पूं जी 
आऔर रक्षित कोष का शीस गुना ऋण, प्रान्तीय भूमि बन्धक बेंक से 
पा सझता है। प्रारंभिक भूनि-चन्धक के संचालक बो्ड में एक डायरे- 
क्टर रजिस्ट्रार दशा नियुक्त, तथा एक प्रान्तीय भूमि बन्ध्रक बैंक द्वारा 
और एक उस क्षेत्र के सहकारी सेन्ट्रल बेड द्वारा मनोनीत रहता है। 
प्रत्येक प्रारस्मिक भूमि-बन्धक बक में एक मैनेजर औ« एक भूमि का 


डी 


शक 2 भारतीय सहकारिता आन्दोलन 


यूल्य अयनेवाला अ्रफतर रहता है, जो बेड के कार्य का संचालन 
करते हैं | 

ऋण बीस क्ष से अधिक समय के लिए और १० ,००० ० से 
अधिक रकम का, नहीं दिया जाता | ऋष देने में लगभग वही झार्य- 
चाही करना पड़ती है, जो मद्रास में करनी पड़ती है। 

प्रारम्सिक सूमि-बन्धक बक साढ़े छः प्रतिशत सूद पर सदस्यों को 
ऋण देते हैं। नियम के अनुसार प्रारम्भिक भूमि-बन्धक बैंक अपने 
ज्ञाभ का ४० प्रतिशत रक्षित कोष में रखता है, और सवा छुः प्रतिशत 
से अधिक ज्लाम नहीं बाँट सकता । 

पतीय भूमि-बन्ध क बैड डिवेशर वेच कर कार्यशील पूंजी प्राप्त 
करता है, जिनके मूलधन और सूद की अदायगी की गारंटी प्रांतीय 
सरकार ने दे रखी हे, और जो ट्र॒स्टी-सिक्यूरिटी मान लिए. गए हे । 
यह बैंक रक्तित कोष के अलावा ऋण परिशोध कोष भी रखता है | 

आसाम- आसाम में ४० भूमि बन्धक बैक थे, किन्तु वे नि्तांत 
असफल रहे | अन् वे सदस्यों को ऋण नहीं देते | 

बंगाल-..ब गाल में ५ प्रारम्भिक भूमि-बन्धक बेड हैं, जिन्हें 
भांतीय सहकारी बैंक कुछु समय पूव॑ तक ऋण देता था, किन्तु अब 
धान्तीय बेंक ने उन्हें उस समय तक ऋण देना बन्द कर दिया हे, जब 
तक ग्रान्तीय सरकार से उत्त उम्बन्ध में बात तय न हो जावे | 
मध्यप्रदेश--मध्यप्रदेश में २ १ भूमि-बन्धक बैंक हे | उन्हें 

धान्तीय सहकारी बेंक ऋण देता हैं, जिसकी भूमि-बन्धक शाख इस 
काय को करती है। प्रान्तीय बंक इस कार्य के लिए. २५ वर्षो' के 
'डिवेश्वर निकालता है प्रान्तीय सरकार ने ४० लाख रुपये तक के 
'डिबेज्ञरों के मूलघन और सूद की अश्रदायगी की गारंटी दे दीहे। 
सरकार ने टिनेंसी एक्ट में संशोधन करके मौरूसी और सीर जमीन को 
भी भूमि बन्धक बेंक के पास बन्धक रखने की सुविधा दे दी हे । 

उड़ीसा... उड़ीसा में एक प्रान्तीय भूमि-बन्धक बैंक कुछ समय से 
भ्यापित हैं, वह अपनी शाखाओं द्वारा सदस्यों को ऋण देता है। 


सहकारी भूमि बधनन्‍्क बेडडः | १४ 
उत्तर प्रदेश--उत्तर प्रदेश में केवल ६ भूमिनबन्धक सहकारी 
अमितियाँ हैं| वे मदरास के प्रारम्मिक भूमि-बन्धक बको की अपेक्ा 
'बहुत छोटी हैं. और सहकारी सेन्‍्ट्रल त्रकों से ऋण लेकर सदस्यों को 
देती हैं। यहाँ भूमि-बन्धक बको कीं उन्नति उस समय तक नहीं हो 
सकती जब तक मध्यप्रदेश की तरह कानून में यह संशोधन न कर दिया 
त्ञावे कि मौरूसी कास्तकार भी अपनी जमीन इन्धक रख सकता है और 
जब तक प्रान्तीय भूमि-बन्घक वेंक न स्थापित किया जावे जो डिबेज्लर 
निकाले | इन ६ भूमि-बंधक समितियों के केवल ८५० सदस्य है और 
२ लाख रुपये कार्य शील पूंजी हे । 
अजमेर ---अजमेर-मेरवाड़ा में तीन भूमि-वंधक बैंक हें, 
'जिनकी स्थिति अच्छी नहीं है । 
देशी राज्यों में मूसि-इन्धक यैंक मैसूर, कोचीन, और बड़ौदा 
में हैं। मैसूर में 2२ भूमि बन्धक वेंक है जो सफलता पूर्वक कार्य 
कर रहे हैं। 
विशेष वक्तव्य--मारतवर्ष के भूमि-बन्ध क बकों के कर्य का 
'पसिंहावलोकन करते हुए, रिजर्व बैंड ने इस बात पर जोर दिया हे कि 
इन बेंकों को केवल पुराने ऋण को चुकाने के लिए ह्वो नहीं, वरन्‌ 
खेती और भूमि की उन्नत के लिए, मी कर्ज देन; चाहिये। ये बैंक कुल 
मिलाकर २७१ हैं, और सदस्यों की संख्या १,१६,७८४२ है। इनकी 
कार्यशील पूजी का व्योरा इस प्रकार है;-- 


हिस्सा पू जी शलर **« ४६, १६,६६७ रुपए 
जनता द्वारा खरीदे हुये डिवेशर  *** ३,६४,० २ फशभ 
'सरकार द्वारा खरीदे हुये डिबेश्र. ७. शृहश्त्पय 
'डिपाज़िट शे हक १६ €€,५ भ६ 
शक्ति कोष कफ बड़ २३,० ६ ८६० ११ 
ऋण ४“ “+.. इ.र्सषध्पण्८ 


कुल कार्यशील पूंजी '* "5... ७,७८, १७,६६४ ? 


दसवाँ परिच्छेद 
सहकारिता आन्दोलन का पुननिर्माण 


सहकारी साख आन्दोलन की दशा गिरी हुईं होने, और कुछ 
प्रान्तों में आंदोलन लगभग नष्ट हो जाने के कारण इस बात की श्राव- 
श्यकता हुईं कि आंदोलन की जाँच और पुननिर्माण किया जाय | 
पचधपि उभी ग्रांतो में पुनर्निर्माण का विचार हुआ, बिद्यार, पज्ञाल और 
मध्यप्रांत की योजनाएं मुख्य हैं | 


पुन्निमोण की योजना--इन योजनाओं के मूल में विशेष 
श्रन्तर नहीं है। सब के पहले सहकारी ताख के दिये हुए कर्जो' की 
जाँच की जाती हे और उनको इतना कम कर दिया जाता है कि 
सदस्य उसको चुका सकें | ऐसा करते समय सदस्य की हेसियत और 
उसको सम्पांत्त का ध्यान रखा जाता है | फिर कम की हुईं रकम को किह्तों 
में बॉट दया जाता है, जिन्हें सदस्य धीरे-धीरे अदा करता है। किसी 
भी दशा में बीस वर्षों' से अधिक के लिए किस्ते' नहों बांधी जातीं। 
सदस्यों के ऋण न चुकने के कारण जो भूमि समितियों के कब्जे में 
श्रा गयी हो, वह उनके पहले मालिकों को 'किराये पर खरोद' ( 'हाय- 
रपचेंज' ) पद्धति से दे दी जाती है; सदस्यों के ऋण की रकम चुका- 
कर किस्ते बाँघ दी जाती हैं, उनके अदा कर देने पर भूमि उसके पहले 
मलिक को दे दी जाती है | 


सदस्यों के ऋण को कम ऋरने में जो घाटा होता है, या ब्लिन सद- 
स्थों से ऋण बसूल ही नहीं किया जा सकता : उनकी रहूम बचह्े खाते 
में डाल दी जाती है और सर्मातयों के रक्षित कोष या हिस्सा-पू जी से 
उस हानि को पूरा किया जाता है । यदि समितियाँ उस हानि को 
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सहन करने में असप्रथ इवती हैं, तो सेन्ट्रल चेंक उसे, जो उतको रकम 
समितियों पर उद्ार होतीं हैँ, उसा श्रनुपात में कम कर देता है। 
और, जो समितियाँ अपनी देनी को चुकाने में असमथ होतो हैं, उन्हें 
वोड़ दिया ज्ञादा है | सन्‍्ट्रल बड़ों की लेबी और देनी की मी पूरो 
जाच की जाती है, और वद्‌ इच्से ज्ञात होता हैं कि सेन्‍्ट्रल बैंक 
अपनी देनी को नहों चुका सकते तो उनके लेनदारों को उसी अब्रनुपात 
में अपनी रकम क्रम कर देने के लिए कहा ज्ञाता है| इस प्रकार 
मध्यप्रदेश ओर बहु ल में सेन्ट्रल ब्ेंकों ने लेनदारों की रकम को 
घटा दिया था | बंगाल में लेतदारों की रकम घटा कर जो शेष रही. 
उसके डिबरेञ्र लेनदारों को दे दिये गये | बिहार में लेनदारों की रकम 
कुछ तो नकद रु।ये में दे दी गई, कुछ डिपाज्चिट में परिण कर दे 
दी गई, और झुछु डिपाजिट में प.रेणत कर दी गई, श्रौर कुछ बह खाते 
में डाल दी गई ( यानी खतम कर दो गई ) | 
पुन्निर्माण योजना को एक विशेष बात यह है कि पुनस्संगठित 
समितियों के सदस्यों को ऋण अनाज के रूप में दिया जाता है, जिससे 
वे खेती इत्यादि कर सके । यह ऋण किस्तों में चुकाये जाते हैं और 
अनाज के रूप में हो बापम दिये जाते हैं| बंगाल और बरार में इस 
प्रकार की फसल के लिए. ऋण देने वाली बहुत सी समितियों स्था पत 
की गई जो फसल की जमानत पर ऋण देता हैं; क्‍योंकि ग्राभ्य सह- 
'कारी साख समितियाँ तो कहां प्रायः बन्द सी हो गई है । 
न्तीय बेड को आन्तीय सरकार को सहायता _.. बंगाल 
'की सरकार ने प्रान्तीर सहकारी बेंक को २४ लाख रुपये की सहायता 
इसलिए दो कि उम्की जूट विक्रय समितियों को ऋण देने में इतनी 
हानि उठानी पड़ थी | इसी तरह बिदह्दर सरकार ने सेन्ट्रल बेंक को 
१२ लाख रुपये की सहायता देने के श्रततिरिक्त १४ लाख रुपये का 
आग प्रान्तीय बैंक द्वारा, पुनस्संगठित बैंकों के लेनदारों का भुगतान 
करने के लिए, दिया | इसके सिवाय पुनस्वंगठन की योजना के फल- 
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स्वरूप प्रान्तीय बैंक को जो श्८ः लाख रु० की हानि उठानी पड़ी, उपकीः 
भो बिहार सरकार ने ऋति-पूर्ति कर दी [ मध्यप्रदेश की सरकार ने सेन्ट्रलः 
बैंकों के डिपाजिटरों को घटी हुईं रकम पर सूद की गारंटी दी है, कुछ 
सहायता सेन्‍्ट्रल बैंकों को भी दी गई | इसी प्रकार मेसूर तथा हैदरा-: 
बाद राज्यों ने भी प्रांतीय बैंकों को आर्थिक सहायता दी | 
प्रारम्भिक समितियों का दायित्व; अपरित्तित ओर 
परिमित---प्रारम्मिक समितियों के सम्बन्ध में छई प्रश्नों पर. 
आजकल वक-वितक हो रहा है, जेसे समितियों का उनके दायित्व, 
उनका क्लेत्र, उनका और सेन्ट्रल बैंकों का सम्बन्ध आदि। पहले: 
दायित्व का विषय लें। यहाँ सहकारिता आंदोलन में लगे हुए 
कार्यकर्ताओं का बहुत बढ़ा समूह इस पक्ष में हे कि कृषि सासक 
समितियों का दायित्व श्रपरिमित न होकर परिमित होना चाहिए । 
9१६४० में मद्रास सहकारी कमेटी के बहुमत ने इसी पक्ष में मत 
दिया । उनका कहना था कि अपरिमित दायित्व से अब कोई लाभ: 
नहीं हे वरन्‌ हानियाँ अधिक हैं। पिछले वर्षा सें समितियों को 
दिवालिया बनाने में अपरिमित दायित्व के कारण उन सदस्यों 
को बहुत अधिक हानि उठानी पड़ी, जो समिति से ऋण 
नहीं लेते थे और जिन्होंने अपना ऋण चुका दिया था | इस कारण. . 
आंदोलन की बहुत बदनामी हुईं । उनका कहना यह है कि अपरिमित. 
दायित्व से अच्छे किसान भयभीत हो जाते हैं और सहकारी समितियों: 
के सदस्य नहीं बनते | भविष्य में तो यह और भी अधि क होगा। बास्तव 
में जब साख समिति भज्ज की जाती हैं, तब अपरिमित दाथित्व अपरि- 
मित न रहकर केवल्ल श्रपनी अपनी योग्यता के अनुसार समिति की 
देनी चुकाने का दायित्व रह जाता है। अपरिमित दायित्व के बिरो- 
थियों का यह भी कहना है कि अपरिभित दायित्व का आधार श्रर्थात्‌ 
एक दूसरे के संबन्ध में पूर्ण जानकारी, एक दूसरे के कार्यों पर. 
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निरीक्षण रखना तथा पारस्परिक नियन्त्रण आज के ग्रामीण जीवन में' 
सम्भव नहीं है | व्यवद्वार में, व्यक्तिगत जमानत के स्थान पर हैसियत 
तश्ग सम्पत्ति की ज़मानत अ्रधिक महत्वपूर्ण समझी जाती है | 
.. जो लोग अपरिमित दायित्व के पक्ष में हैं, उनका कहना" 
है कि अभी तक जितने भी कमीशन या कमेटियाँ वैठीं, उन्होंने 
अपरिमित दायित्व के पक्ष मेंडी अपना मत दिया है | अपरिसित दायित्व 
सइकारिता का आधारमूत सिद्धान्त हे--“अत्येक सब के लिए. और 
सब प्रत्येक के लिए”? | यह डिद्धान्त रानूहिक जिम्मेदारी और भाई-चारे 
की भावना को उदय करने के लिए अपनाया गया या | इसको छो ड़ 
देने से पारस्परिक विश्वास तथा जानकारी नष्ट हो जावेगी और समि-. 
तियाँ सहकारी न रहकर सेन्‍्ट्रल बैंकों की शाखा मात्र रह जावेंगी। 
अपरिमित दायित्व की कठोरता सहकारिता विभाग के नियमों ने कम 
कर दी हैं | उसे पूर्णतया इटा देने से जनता का साख समितियों में 
विश्वास जाता रहेगा, और उन्हें डिपाजिट प्रात नहीं होंगी | श्रपरिमित 
दायित्व निधन व्यक्तियों के लिये विशेष रूप से उपयुक्त है, क्योंकिउनके 
पास कोई सम्पत्ति होती नहीं, उनकी जमानत तो केवल उनका अच्छा 
चरित्र, ईमानदारी और उनकी उत्पादन शक्ति ही हो सकती है। 
रिजव बेंक का भी यही मत है कि कृषि साख सटकारी समितियों 

का दायित्व अपरिमित ही होना चाहिए। परन्तु, दिसम्बर १६३६ में 
देइली में सहकारिता विभागों के रजिस्ट्रारों का जो सम्मेलन हुआ 
या उनमें केवल सभापति के 'कारिटिंग दोठ” ( निर्णायक मत ) से ही 
यह प्रस्ताव गिर सका था कि कृषि साख सहकारी समितियों का दायित्व 
परिभित होना चाहिए | इससे यद्ट सिद्ध होता है कि देश में बहुत से 
कार्यकर्ता ऐसे हैं, जो अपरिमित दायित्व को व्यर्थ समझते हैं | 

ग्रम्य समिति का झेत्र---मदरउ पहकारी कमेटी का मत है कि 
एक गाँव बहुत छोटा छ्ेच्र है और उसकी समित्ति इतनी छोटी होती है 
कि वास्तव में वह आधिक दृष्टि से सफल नहीं हो सकृती। इसलिये 
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'बहुत छोटी उमितियों को मिलाकर एक कर दिया जावे और वह एक से 
अधिक गाँव में कार्य करे | लेकिन ऐसा करने से वह पारस्परिक 
विश्वास और जानकारी, जो आन्दोलन का आधार है, नष्ट हो 
"सकती है ।_ हु द 
बहु-उद श्य समितिया-कुछ समय से इस विषय में बड़प विचाद 
है कि साख समितियों का कार्यक्षेत्र क्या होना चाहिए। यह तो सभी 
मानते हैं कि किसान की आथिक स्थिति में तब्र तक सुधार नहीं हो 
सकता, जब तक उसके जीवन में सर्वाज्ञीण उन्नतिन हो। रिजर्व बेछु ने 
इसी बात को लेकर बहु-उद्द श्य समितियों का समर्थन किया था। 
'उसका मत्त है कि बहु-उद्दे श्य समिति सदस्य को खेती या धम्धे के 
लिये साख दे और अपने श्रच्छे सदस्यों के पुराने ऋण को भूमि- 
-बन्धक बेंक के द्वारा अदा करवा दे; किसान-सदस्यों की आर्थिक स्थिति 
को सुधारने के लिए उनकी पैदावार को बचे; उनके लिए बढ़िया बीज 
'खरीदे और उन्हें अपनी आवश्यकता की चीज़ों को ठौक मूल्य पर 
दिलाने के लिये उनसे आर्डर लेकर उन चीजों को खरोद कर उन्हें दे, 
मुकदमेबाजी को कम करने के लिये पंचायत स्थापित करे; भूमि की 
चकबन्दी करके. अच्छे बीज और औजारों का प्रचार करके खेती 
की पैदावार को बढ़ावे; खेती के अतिरिक्त बेझर सपय में शौण तथा 
-सद्दायक धंघों के द्वारा उनकी श्राय को बढ़ाने का प्रयत्न करे; और, 
जीवन सुधार को हाथ में लेकर स्वास्थ्य. श्रौषधि वितरण, उपचार, 
"सामाज्षिक कृत्यों में अधिक घन व्यय न करने और गाँव में सफाई रखने 
का प्रजअन्ध करे | कइने का तापत्य यह है कि बहु-उद्दे श्य समिति गाँव 
की सभी मुख्य समस्याओ्रों को हल करके गाँव वालों को सुखी और 
'समृद्धिशाली बनाने का प्रयत्न करे | ऐसी समितियाँ गाँव के सार्ब- 
जनिक जीवन का केन्द्र बन जावेंगी। वे केवल साख ही नहीं देंगी, 
बरन गाँव की आर्थिक दशा सुधारने और सामाजिक उन्नति करने का 
:अयक्ष करेंगी | , 
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सहकारिता आन्दोलन में लगे हुए कार्यकर्ताओं का इस विषय में 
काफी मतमेद है। कुछ सज्जन बहु-उद्दे श्य समप्रितियों के पत्त में हैं, 
कुछ विषक्ष में हैं । विरोध करनेवालों का कहना है कि इस प्रकार की 
समितियों को चलाना कठिन है। ये समितियों कुछ शिक्तित व्यक्तियों 
के हाथ का खिलौना मर रह जावेंगी, जो सहकारिता के भावना के 
विरुद्ध है । यही नहीं मिन्न-मिन्न विभागों के हिसाब एक दूसरे से मिले 
रहेंगे, जिससे सम्तिति की वास्तविक स्थिति छिपी रहेगी और एक 
विभाग के खराब होने से दूसरों पर बुरा असर पड़ेगा | इसका परिणाम 
यह होगा कि समिति के उपयोगी कार्य भी असफल हो जावदेंगे। इस- 
लिए, प्रत्येक काय के लिए एक समिति स्थापित की जावे । 

परन्तु यह सथ स्वीकार करते हैं कि सभी समप्वाओ्रों के विरुद्ध 
छक साथ युद्ध छेड़ने से दी गाँव की सर्वाज्ञीण उन्नति हो सकती है ! 
सहकारिता श्रान्दोलन के प्रत्तिद्ध विद्वान्‌ श्री० फे महोदय ने भी बहु- 
उद्दे श्य समितियों का समर्थन किश है। सन्‌ ६३६ में रजिस्ट्रारों के 
सम्मेलन ने बहु-उद्दे श्य समितियों की स्थापना करके उनका प्रयोग करने 
की तिफारिश की थी | मदरास सहकारिता कमेटी ने भी बहु-उद्देश्य 
समितियों की स्थापना का समथन किया है। उत्तर प्रदेश, मदरास 
चम्बई, बड़ोदा में यह प्रयोग श्रारम्म भी हो गया हे, और बहु-उद्देश्य 
समितियाँ स्थापित की गई हैं| बंगाल के रजिस्ट्रार ने भी अपना मत 
बहु-उद्दे श्य समिति के पक्त में यइ कह्ट कर दिया है कि सहकारी 
समिति को सम्पूर्ण मनुष्य की समस्याश्रों को इल करना चाहिए | 
बम्बई और मद्रास में बहु-उद्देश्य समितियों का कार्यक्षेत्र कई 
गाँवों में होता हे, लेकिन उत्तर प्रदेश और बड़ोदा में एक समिति का 
कार्यक्षेत्र केबल एक गाँव होता हेअमी यद समितियाँ प्रयोग की 
स्थिति में हैं, इसलिए उनके विषय में कुछ कहा नहीं ज्ञा सकता | 
लेकिन हमें यह न भूल जाना चाहिए कि बहु-उद्दे श्य समितियाँ चीरे 
थीरे ही स्थापित होंगी | जब तक गाँवों में ऐसी व्यक्ति नहीं उत्फन्न होते 
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जो इन समितियों के बिभिन्न विभागों को सफलतापूर्वक चला सकें, 
तब तक इन समितियों की गति तीज नहीं हो सकती । 


बहु उद्य शीय सहकारी समितियाँ 


सहकारिता आन्दोलन में काय करने वाले सभी कार्यकर्ता इछ 
बात पर एकमत है कि सहकारिता आन्दोलन का केवल साख पर 
विशेष बल देना तथा किसान की उत्पादन शक्ति को बढ़ा कर उसकी 
आ्राथिक स्थिति में सुधार न करना आन्दोलन की असफलता का 
मुख्य कारण है | इसी उद्ये श्य से बहु उद्येश्य वाली सहकारी सप्रि- 
तियों की स्थापना पर प्रत्येक प्रान्त में पिछले दिनों विशेष बल दिया 
जाने लगा है। लगभग सभी प्रान्तों में अब बहु उद्येश्य वालो 
संमितियाँ काय कर रही हैं और उनकी संख्या बढ़ती ही जाती है 
अब हम यहाँ संक्षेप मे भिन्न भिन्न प्रान्तों में इस दिशा में कितना 
कार्य हुआ है उसका सिहावलोकन करेंगे। 

पश्चिमीय बंगाल!-- पश्चिमीय बंगाल के गवनर 

डाक्टर केलाशनाथ काटजू के प्रोत्साइन से पश्चिमीब बंगाल में 
वहु.उद्य श्यीय समितियों की स्थापना हुईं। उनकी प्रेरणा से एक 
योजना बचाई गई | इस योजना: के आधीन दो वर्षो में /००० 
समितियों की स्थापना का आयोजन है| इस थोजना का उद्येश्य 
नीचे लिखा हैं।--- 

इस योजना का पहला उद्येश्य प्रान्त में रहने वाले सभी ग्राम- 
वासियों में सहकारिता की भावना: को जाशत करना है| अपनी तथा 
अन्य ग्रामवासियों की आथिक सानछिक तथा शारीरिक उन्नति के 
लिए सहकारिता का उपयोग किया जा सके यही इस योजना का 
मुख्य उद्येश्य है | ह 
+ येंह समितियां नीचे लिखे कार्य करती हैं:-.- 


: (१) श्रपने सदस्यों के लिए साख का प्रबन्ध करना, (२) श्रधिक 
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अनाज उपजाने के लिए अच्छे बोज श्रौजार, तथा खाद का प्रबन्ध 
करना तथा खेती की उन्नति करना | (३) सिंचाई के लिए साधनों 
को उपलब्ध करना, तालाब तथा कुये' खुदबना | (४) मुर्गी पालने 
के घन्धों को उन्नति करना, (५) पशुओं को नस्ल की उन्नति 
करना, (६) गणशह-उद्योग धन्धों की उन्नति करना, (») स्वास्थ्य तथा 
सफाई का प्रतन्ध करना, (८) लड़कों तथा प्रौढ़ों को शिक्षा का प्रबन्ध 
करना, (&) सहकारी ठंग से सामूहिक रूप से अपनी पेदाव/र की 
विक्रों करना, आमवासियों के लिए. जीवन की आवश्यक वस्तुओं को 
खरीद कर उन्हें देना, (१०) मरूगड़ों को तय करना | संक्षेप मे गाँव 
का सारा जीवन इस समिति का कार्य क्षेत्र होगा | 

१६४८ के अन्त तक प्रान्त में ११६२ इशहु उद्येश्य वाली 
समितियाँ कार्य कर रही थी । 

पृरुपृह्े:---बम्बई में बहु उद्ये श्य वाली समितियाँ दो प्रकार की 
होती हैं; « 

(*) आम्य बहु उद्येश्य वाल्ली समितियाँ जो कि एक गाँव एक 
समितत के सिद्धान्त पर होंगी और जिनका दायित्व सदस्यों की इच्छा 
पर परिमित अथवा अपरिमित हो सकता है । 

(२) पाँच या अधिक «आमों की € पाँच मील के घेरे में ) ग्रूप 
बहु उद्ये श्य वाली समिति जिसका दायित्व परिमित होगा | यह बड़ी 
समितियाँ वहीं स्थापित की जावेगी जझाँ बिक्री की सुविधायें हैं ; 

इन समितियों का उद्ये श्य आमवासियों को खेती के लिए साख 
तथा अन्य आवश्यक साधन उपलब्ब करना, उनकी पैदावार की 
बिक्री करना और उनके लिए. आवश्यक दौीजें खरीदना है। इस 
समय बम्बई प्रान्त में ६५५ बहु उद्येश्य वाली समितियां कार्य 
क्र रही हैँ जो ४६२० गांवों की सेवा करती हैं। 

इन नवीन बहु उद्ये श्य वाली समितियों के अतिरिक्त जो कि नई 
ध्थापित को गई हैं जो पुरानी साख समितियां हैं उनको भी बहु 
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उद्य श्य वाली समितियों में बदलने की नीति है। जो साख समितियों 
के सदस्य चाहेंगे उनको बहु उद्येश्य वाली समितियों में परिणित 
'कर दिया जावेगा | 

उत्तर प्रदेश।---उत्तर प्रदेश में बहुउद्ये श्व वाली समितियों 
की संख्या २० इज़ार है। इससे यह न सोचना चाहिए कि वे सब 
समितियां एक पूर्ण बहुउद्ये श्य वाली समिति के कर्तब्यों को निबाह 
रही हैं। उत्तरप्रदेश मे यह शआ्रान्दोलन अ्रभी प्रार म्मक अ्रवस्था में है | 
यह २० हजार बहु-उद्चे श्य वाली समितियां यहाँ हैं | समिति ६०० 
बीज भंडारों के चारां श्रोर संगठित की गई हैं जिनको अभी कुछ तमय 
हुआ कृषिविभाग के नियंत्रण से हटाकर सहकारिता विभाग के 
नियंत्रण में रख दिया गया है | प्रत्येक बीज भंडार से १५या २० 
समितियां सम्बंधित रहती हैं | जब किछी गांव के ७० या ८० प्रतिशत 
परिवार समिति के सद॒ध्य बन जाते हैं लब्र गांव की समिति की स्वीकृत 
प्रदान की जाती है। यह १५ या २० समितियां एक यूनियन बना लेती 
हैं। बीज मंडार इन्हीं यूनियनों की आधीनता में काम करेंगे | यह 
यूनियने सदस्य समितियों के सदस्यों की पैदावार स मूहिक रुप से 
बेचने का प्रबंध करती हैं तथा ग्रइ-उद्योग धंघो की उन्नति करतो है। 
सदस्यों के लिए दैनिक ठ्ववहार की वस्तुश्रों का स्टोर रखती हैं तथा 
पशुओं की नस्ल को सुधारती हैं | किन्तु अ्रभी यह नहीं कदम जा सकता 
कि यह समितियां कर्शा तक सफल हुई हैं। इनके बारे में अधिक 
जानकारी नहीं मिल पाई है | 


मध्यप्रदेश:---मच्यप्रदेश में ६५८ बहु-उद्ये श्य वाली समितियां 
है तथा ४७६ स्टोर हैं । 
उड़ीसा;---उड़ीशा में ६८ ब हु उद्ये श्य वाली समितयां हैं | 
मैसूर--मैयूर में तेजी से बहु.डच्ये श्य वाली समितियां कार्य 
कर रही हैं। वहां लगभग ७५४० बहु-उद्येश्य वाली समितियां कार्य 


सहकारिता आन्दोलन का पुनर्निर्माण .. १६७ 


कर रही हैं | ८२ ताल्लुका समितियां हैं और जिला समितियां स्थापित 
की जा रही हैं | 5 त 

नियन्त्रि साख ओर फसली-ऋण-समितियाँ-- सहकारिता 
आन्दोलन के अत्यन्त क्रठिन परिस्थिति में से गुजरने के करण आन्‍्दो- 
लन में एक नई प्रवृत्ति चल पढ़ी है। मदरास में यह विशेष रूप से 
दृष्टिगोचर हुईं | वहां साख पर नियन्त्रण रखा जाता है| सदस्य को 
जिस कारय के लिए ऋण दिया जाता है, वह उसमें ही उसे व्यय कर 
सकता है इसके लिये समिति उसे पूरी रकम एक-साथ न देकर जैसे-जैसे 
आवश्यकता पड़ती है. छिस्तों में देती हे । सदस्य को एक इकरारनामा 
लिखना पड़ता है कि वह अ्रपनी फलल को साख-समिति या विक्रय- 
समिति के द्वारा ही बेचेगा। विक्रय-समिति फसनह्न बेच देने पर 
साख समिति का ऋण तथा भूमि बंधक बेंक की किस्त ( यदि बह 
सदस्य भूमि बंधक बेंक का भी सदस्य है ) चुका देने के उपरान्त शेष 
रकम सदस्य को दे देती हे। इस प्रकार वहाँ साख का नियंत्रण 
किया जाता है। यद्यपि बहुत से लोग इसका विरोध इस आधार पर 
करते हैं कि इससे प्रारम्मिक साख समिति की जिम्मेदारी. महत्व और 
स्वतन्त्रता नष्ट हो जायगी। 

बंगाल में फलली-ऋ णु-समितियों की बहुत बड़ी संख्या / १३८००) 
है| बरार में भी समितियाँ बहुत बड़ी संख्या में स्थापित हैं। इनकी 
आवश्यकता इस कारण पड़ी कि वहाँ सइकारी साख समितियाँ ठप्प 
हो गईं | उस कमी को पूरा करने के लिए इनकी स्थापना की गई | 
मूलतः ये समितियाँ भी मदरास की तरह ही कार्य कर रही हैं। बंगाल 
में तो यह नियम है कि फसली-ऋण-समिति के सदस्य को बहु-देश्य 
समिति का भी सदस्य बनना पड़ता हे, और उसे अपनी पेदावार क 
बहु-उहं श्य समिति के द्वारा ही बेचना पड़ता है । 

रिजव बैंक ओर सहकारी साख आन्दोलन--.रिज॒र्ड बैंक के 

इथापित हो जाने के उपरान्त उसकी कृषि-साख शाखा १६३५ में स्था- 
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पित की गई | इस शाखा के निम्नलिखित कार्य हैं;--कृषि-साख के 
विशेषज्ञों को नियुक्त करना, जो कृषि-साख के सम्बन्ध में भारत सरकार 
प्रान्तीय सरकारों ओर सइकारी बड़ों को सलाह दें; और रिजवं बैंक 
तथा सहकारी बेड्ों के आपसी सम्बन्ध तथा कृषि-साख के सम्बन्ध 
में जो नीति रिजर्व बैंक निर्धारित करे, उसका स्पष्टीकरण करना। 
रिजव बेड एक्ट के अनुसार, कृषि-लाख विभाग ने सहकारिता साख 
आन्दोलन के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट भारत सरकार को १६१६ 
में भेजी | रिजंय बेंक ने इस बात पर जोर «दिया कि साख आंदोलन 
उसके बतलाये*अनुसार पुनः संगठित होना आवश्यक है, तमी वह 
बलशाली बन सकता है | रिपोट की सिफारिशंं इस प्रकार थौं;-- 

(+ ) जहाँ ऋण इतना अ्रधिक बढ़ गया हो कि कजदार की 
सामथ्य के बाइर हो; उसको घ्थ देना चाहिए । 

(२) भविष्य में एक सीमा निर्धारित कर देनी चाहिए, जिससे 
अधिक ऋण न दिया जावे । 

(३ ) सदस्य किसान को एक से अधिक स्थानों से ऋण न लेने 
दिया जावे । 

(४ ) सहकारी गोदाम और विक्रय-समितियों की स्थापना की जावे । 

(४ ) प्रान्तीय बेछू को कृषि-साख का नियंत्रण करना चाहिए ' 

(६) अधिक लम्बे समय के लिए दी जानेबाली साख, थोड़े 
समय के लिए दी जानेवाली खाख से, अलहदा कर दी जानी 
चाहिए. | 

( ७ ) सहकारी सेन्‍्ट्रल बैंकों को अपने कर्जे की रकम इतनी 
घटा देनो चाहिए कि सदस्य खेतों के लाभ में से उसे २० वर्षो' में 
खुका सके । जो रकम वसूल न हो सके, उसे बह्े-खाते में डाल 
देना चाहिए | 

(८ ) साख समितियों को सूद की दर कुछु बढानी चाहिए, जिससे 
वे अधिक रहित कोष इकट्टा कर सके | 
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(६) बेंकों की संचालक समिति में बेंकिंग के अनुभव वाले 
आदमी अ्रधिक होने चाहिएँ । 

(१० ) आवश्यकता से अधिक कज लेने और सदस्यों से कज 
को रकम वसूल करने में दिलाई को दूर करने के लिए डिपानिटरों के 
अतिनिधि भी सेन्ट्रल तथा प्रान्तीय सहकारी बैज्ढों के बोड् में रहने 
चाहिए । 

( ११ ) यदि (बेल आदि खरोदने के लिये एक वर्ष से अधिक 
समय के लिए ऋण देना ही पड़े तो मी दो वर्ष से अधिक के लिए न 
दिया जावे | इस प्रकार के ऋण को वाषिक ऋण से अलइदा रख्म 
जावे, ओर, साख-समिति ऐसे ऋण अधिक न दे | 

( १२ ) किसान को जो ऋण दिये जावे; जैसे-जेसे आवश्यकता 
हो, किस्तों में दिये जावें, एकमुश्त रकम न दी जावे | 

( १३ ) यदि ऋण की अदायगी ठीक समय पर न हो तो उसे 
तुरन्त वसूल करने का प्रयत्न किया ज्ञाय, अथवा समिति को तो 
दिया जावे ( यदि फसल नष्ट हो गईं हो तो बात दूसरी है )। 

( १४ ) अदायगी के समय को, फसल नष्ट हो जाने की दशा में 
ही, बढ़ाया जावे । 

( १५ ) प्रारम्मिक समिति का, 'जो आन्दोलन की आधारशिला 
है, पुनः संगठन होना चाहिए; और, उसका कार्यक्षेत्र किसान का 
सारा जीवन हो । 

( १६ ) ये समितियाँ छोटी वेड्लिग यूनियन से सम्बन्धित कर दी 
जावे | 

( १७ ) प्रान्तीय बेडू को आन्दोलन की देखभाल करना चाहिए 
आर उसका नेतृत्व करना चाहिए | 

रिजव बैड सीचे किसानों की ऋण नहीं देता और न खेती के 
वास्ते लम्बे समय के लिए दी ऋण दे उकता है। वह फसलों के लिए. 
लिखे गए बिलों को डिस्काउंट करके प्रान्तीय बैंकों की सहायता कर 
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सकता है | किन्तु ये बिल ६ महीने से अधिक के लिए नहीं हो सकते । 
थोड़े समय के लिए ग्रावश्यकता पड़ने पर रिजव॑,बैंक प्रांतीय बेकों को 
ऋश दे सकता है। रिज़र्व बेड से आर्थिक सहायता पाने के लिए यह 
श्रावश्यक है कि प्रान्तीय बेंक अपनी चालू खाते की जमा की ढाई 
प्रतिशत, ओर मुद्दती जमा की एक प्रतिशत नकदी श्जब बेंक में 
ब्रमा करे । 

रिजवं वेड्ड ने प्रान्तीय बैकों को अपना रुपया एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर भेजने के लिये कुछ सुविधाएँ दी है । एक प्रकार से प्रांतोय 
बेंक भी प्रामाणिक ( 'शिद्टल” ) बेंक मान लिये गए हैं। रिजर्व बैंक 
ने सेन्ट्रल बकों को प्रान्तीय बेक्ु की शा मान लिया है | 
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घने आचाद देश के लिये मांस विलास की वस्तु है। जितनी 
भूमि पर एक गाय का निर्वाइ होता है उतनों भूमि पर अनाज उत्पन्न 
करके आठ मनुष्यों का भोजन उत्पन्न किया जा सकता है| इसलिए. 
मांठाशरी केवल वह्मो देश हो सकते हैं, जहाँ भूमि तो बहुत है किन्तु 
जनतख्या कम है. जैसे संयुक्तराज्य--अमरोका, कनाडा, ऋरजैनटाइन. 
इत्यादि | अथवा, वे घने आबाद देश मांसाइारी हो सकते है. जो 
घनवान होने के कारण विदेशों से मांस मंगाकर खा सकते हें. जैसे 
इज्लेण्ड इत्यादि | मरतवर्ष में अधिकांश जनता शाकाहारी है जो 
लोग मांस खाते हैं , उन्हें वह यथेष्ट परिमाण में नहीं मिलता; वे 
स्वाद के लिये कभी-कभी मांस खा लेते हैं । 
अस्तु, भारतीयों के स्वाद के लिये फ्न ओर दूध की बड़ी 
आवश्यकता है । यदि देश में दूध की उत्पत्ति का हइराब लगाया जावे: 
तो शत होगा कि यहाँ प्रति मनुष्य प्रति दिन पा व भर से कम दूध 
होता है। ऐसी परिस्थिति में मनुष्यों का स्वास्थ्य कैसे भश्रच्छा रह 
सकता है। विशेषकर नगरों में तो दूध की सम स्या ने विकट रूप 
घारण कर लिया है। वहाँ दूध का अकाल हे; छ टे करबों में भी दूध' 
उचित मूल्य पर नहीं मिलता | 
गाँव से आया हुआ दूध-- शइये में दूध ल्मीपवर्तों गाँवों 
से आता है, अथवा शहरों में रहइनेवाले घोसी और ग्वाले बेचते हैं | 
अधिकतर, नगर में किसान वहाँ के पाँच या छुः मील की दूरी से दूध: 
बेचने आता है। जो किसान मेंस रखता हे, वह शहर के किसी इल- 
बाई से बादचीत कर लेता हे हलवाई खोए के हिसाब से दूध का 
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दाम देता है। यदि हलवाई किसान से चार सेर का दूध लेता है तो 
'आइक को दो-ढाई सेर का ही देता हैं | किसान हलवाई को शुद्ध दूध 
देता है। किन्तु वह सायंकाल शहर में नहीं आ सकता, इस लिए 
'सायंकाल का दूध प्रातः काल के दूध के साथ मिला कर लाता है| इस- 
लिए नगर-निवातियों को बासी दूध मिलता है| दूध बेचेनेवाले को 
भी हानि उठानी पड़ती है, क्योंकि किसान को अपना दूध सस्ते दामों 
पर देना होता है । 
शहरा के ग्वालों का दू।---शहरों से घोसी अपनी गाय 
-असों को लेकर शहरों में ही रहते हैं। शहरों में स्थान की कमी शेने 
के कारण इन ग्वालों के स्थान बहुत-गन्दे रहते हैं, वहाँ एक प्रकार के 
कीड़े उत्पन्न हो जते हैं जो दूध को दूषित कर देते हैं | विशेषज्ञों का 
कथन है कि शहरों के दूषित दूध को पीने के ही कारण बहुत से रोग 
उसन्न हो जाते हैं | दूध बहुत शीघ्र बिगड़ नेवाली वस्तु है / ईस कारण 
' वालों का दूध स्वास्थ्य के लिये हानिकारक होता है। ग्वाला भी उसी 
'कौमत पर दूध बेचता है जिसपर हलवाई | शहरों में दूध पहुँचाने की 
समस्या अ्रत्यन्त महत्वपूर्ण है और वह सहकारी समितियों के द्वारा ह्टी 
'इल हो सकती है | 
भारत में दूध की उत्पत्ति--्र० नारमन राइट के अनु- 
'सार भारतवर्ष में पतिवर्ष लगभग ७० करोड़ मन दूध उत्पन्न होता 
'है। उसका मूल्य महायुद्ध के पूर्व, साढ़े तीन सौ करोड़ रुपये कूृता 
'अय। था। भ्रति व्यक्ति यहाँ दूध दैनिक औसत साढ़े तीन छुटांक है। 
भोजन-विशेषजञों का कथन हैं कि स्वास्थ्य के लिए हर रोज १५ छुटांक 
“व आवश्यक है; अधिकांश योरोपीय देशों में मनुष्य पीछे दूध की 
लपत का औसत इससे श्रधिक पड़ता है । 
भारतवर्ष में जितनी भी दूध की उत्पत्ति है, उसका लगभग ३० 
अतिशत पीने के काम आता है; ५२.७ प्रतिशत घी बनाने में, और 
अष खोआ, दे, रबड़ी, मक्खन, आइसक्रीम इत्यादि के बनाने में 
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व्यय शेता है | इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतवष में दूध की 
सब से अधिक खपत घी बनाने में होती है ओर उसके बाद दूध का 
सुख्य उपयोग उसको पीना है ! यद्यपि भारतवर्ष में १६४० में गाय 
बैलों की संख्या लगभग २१ करोड़ थी जो पृथ्वी भर के गाय बैलों की 
संख्या के लगभग एक तिहाई थी, फिर भी मारतवष में दूध की 
उत्पत्ति बहुत कम है | इसका एकमात्र कारण यहाँ ग्राय की नस्ल का 
'कल्पनातीत ह्वास होना ही है | 

भारतत्रष में गाय बेल की नस्ल के ह्वास होने के मुख्य तोन 
कारण हैः--(१) चारे की कमी (२) अच्छे सांडों की कमी (३) 
पशुश्रों के रोग । जब तक यह्व तीनों बातें दूर नहीं होतीं, तब तक 
गोवंश की उन्नति नहीं हो सकती । महात्मा गांधी के नेतत्व में गौ-सेवा 
संघ ने इस दिशा में प्रशंसनीय कार्य किया; वह अब भी अच्छा काम 
कर रहा है। यदि सरकार, गौशालाएँ तथा अन्य छंस्थाएं उस ओर 
व्यान द तो देश में दूध को यथेष्ट उत्पत्ति हो सकती हैं। 

थे सहकारी स्ितियाँ--पास-पास के चार पाँच गाँवों के लिये 

ड्र्त सहकारी समिति का संगठन किया जावे। जितने किसान गाय या 
भेस रखते हैं उनको सदस्य बनाया जावे। प्रत्येक सदस्य को अपना 
सब दूध पमिति के दफ्तर में निश्चित समय पर पहुँचाने पर वाध्य 
किया जावे । जर्मनी के बवेरिया प्रान्त में समितियों ने किसानों का 
दूध इकट्ठा करने का एक अच्छा ढंग निकाला हे । प्रत्येक सदस्य को 
बारीबारी से अपने गॉव भर का दूध इकट्ठा करके अपनी गाड़ी में 
समिति के कार्यालय में लाना पड़ता है, इससे दूध इकट्ठा करने में 
सुविधा होती है। 
.. डेनमार्क की दूध सहकारी समितियों की योजना यह है- जिन 
प्रदेशों में पक्की सड़के हैं, वहाँ की समितियाँ मोटर के द्वारा सदस्यों का 
दुध इकट्ठा करती हैं| प्रत्येक गांव के सदस्य निश्चित समय पर अपना 
दूध लेकर गांव के बाहर सड़क के किनारे आजाते हैं, और मोटर 
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आकर उनका दूध ले जाती है जहां सड़क अच्छी नहीं हैं वहां यह 
काम घोड़ागाड़ियों से लिया जाता है। समिति प्रत्येक सदस्य को एक 
बतन देती हे, जो प्रति दिन माप द्वारा साफ किया जाता है। सदस्य 
दूध इसी बतन में मर कर समिति को देता है ! 

सम्रिति का मन्त्री वैतनिक कर्मचारी होता है, उसे दूध के घंघे का 
बानकार होना आवश्यक है । डेनमाक्क तथा जम॑नी में दूध के धंवे की 
शिक्षा प्राप्त विद्यार्थी मन्त्री बनाये जाते हैं। मन्त्री दूध की जांच करता 
है; यदि दूध में मिलावट झोती है तो सदस्य पर जुर्माना किया जाता 
है। दूध नापकर सदस्य के हिसाब में जमा कर लिया जाता है। कहीं- 
कहीं दूध का मूल्य मक्खन के औसत से दिया जाता है। दूध आज़ाने 
पर समिति का मन्त्री उसे समिति की गाढ़ी में नगर को भेज देता है । 
सम्तिति मक्खन बनाने की मशीन तथा अन्य आवश्यक वस्तुएँ 
अपनी पू जी से खरीदती हैं। मनन्‍्त्री उन यन्‍्त्रों के उपयोग से उत्तम 
मक्खन तैयार करता है | समिति मक्खन बड़ी राशि में बन/ती है और 
उसे डिब्बों में मर कर विदेशों में बेचती है । 

एक जिले को सहकारी दूध समितियां मिल कर एक दूध सहकारी 
यूनियन बनाती हैं| यूनियन का मुख्य कर्तव्य यह है कि वह समितियों 
द्वारा बनाये हुए मक्खन के लिये विदेशों में ब!ज्ार तैयार करे, और 
अपने से सम्बंधित समितियों को देखभाल करे । यूनियन विदेशों में 
विज्ञापन देती है, और समितियों को उचित परामर्श देती 
हैं | यहा कारण हे कि संसार के प्रत्येक देश में डेन्मार्क का मक्खन 
बिकता है। 

संगठन-..समिति के जितने सदस्य होते हैं, उनकी सम्मि- 

लित सभा को साधारण सभा कहते हैं | यह सभा श्रपनी 
बैठक में प्रबन्धकारियी समिति का चुनाव करती है, दूध का माव 
निर्धारित करती है,तथा दूध में पानी मिलानेवाल्ों के लिये दरुड निश्चित 
करती है | यही सभा मन्त्री को नियुक्त करती है। मनन्‍्त्री का 
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कैवल यह काम नहीं होता कि बह दूध का प्रबन्ध करें, बह प्रति 
ससताइ सदस्पों के पशुओं की जाँच करता है और पशु-पालन के विषय 
में उन्हें यह परामश देता रहता है कि पशुश्रों को किस प्रड्नार चारा 
खिलाना चाहिए तथा उन्हें किए ग्रकार स्वस्थ रखा जा सकता है । 
यदि किसी सदस्य का पशु बीमार हो जावे तो मन्त्री उसका उपचार 
'करता हे | 

प्रत्येक सदस्य का एक दी 'बोट! (मत) होता है, चाहे वह कितने 
है। हिस्से खरीदे । हिस्सों का मूल्य किस्तों में चुकाया जा सकता है। 
सामति सहकारी बकों से रमूज लेती है, ओर उचित सूद पर सदस्यों को 
पशु खरीदने के लिये रुपया उधार देती है | समिति उत्तम जाति के 
सांड पालती है और सदस्यों के पशुओ्रों की नस्ल को उत्तम तथा 
अधिक दूध देनेव्ाली बनाती है । सायिति चारे का भी प्रचन्ध रखती 
है. जो अ वश्य ता 5ड़ने पर सदस्यों को उधार दिया जाता है| 

भारतत॒प में दूध का अल्दो. मारतबष में पशुत्रों की दशा 

इतनी शोचनीय है, जितनी संवार के किसी भो देश में नहा है। श्रर्भ: 
, तक मारतवष में इस महत्वपूर्ण जिषय का ओर जनता का ध्यान नहीं 
गया है; हाँ कुड्ठ ध्थानों पर सहकार। दूध सममतियाँ स्थापित हुई हैं. 
जिनमें कलऊत्ते के समीप पाठ के गाँतों की समित्तियाँ विशेष उल्लेख- 
'नीय हैं ; इस पिश।ल जनसंख्या वाले नगर को प्रति दिन बहुत दूध 
की आवश्यकता रहता है | दूध आस-प.स के गाँवों से इ| मिलता है | 
जिन याँवों में समितियाँ स्थापित नहीं हुई हैं, वहाँ से दूध कल्कते 
'तक लाने का घन्त्रा भवाले करते हैं | ग्वाले गाय नहीं रखते, उनका 
काम केवल गाँव से दूध लाकर बेचना भर है। 

ग्वाले हर छःमाही गाय वालों को कुछ पेशगी रुपया दे देते हें, 
और उनसे यह तय कर लेते हैं कि वे उसी स्वाले को दूध दें। ग्वाला 
आ्रावःकाल ही अपने दुध दुश्नेवालों को गाय वालों के मकानों पर भेज 
देवा हे और वे आठामी की गायों को दुद लेते हैं | ग्वाला उस दूच 
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को कलकत्ते ले जाता है श्रथवा दही या छाना बनाता है। ग्वाला 
कलकत्ते बिना पानी मिल्लाये दूध नहीं ले जाता, पानी मिलाते समयः 
वह इस बात का भी ध्यान नहीं रखता कि गंदा तो नहीं है। यह पानीः 
मिला हुआ दूध बड़े बड़े पीतल्न के कलसों में भर लिया जाता है ओर 
उनके मुंह में पत्तियां हू स दी जाती हैं, जिससे दूध न छुलके ये कलसे' 
भी साफ नहीं रदते | ग्वाला माइबारी टिकट ले लेता है और प्रातः- 
काल रेल में दूध कलकत्ते तक लाता है। रेल गाड़ियां में ग्वालों के 
लिये एक तोधरे दर्ज का डिव्बा रहता है, जो प्रायः बहुत गंदा 
द्ोता है | 

तीख ब्ष व्यतीत हुए, श्री० डोनोवन तथा श्री० जे. एम. मित्रा' 
का इस ओर ध्यान आकषित हुआ ओर उन्होंने प्रयत्न करके 
एक दूध सहकारी समिति की स्थापना की। आरम्म में गांव वाले' 
तैयार नहीं हुए, किन्तु पीछे एक गांव के कितान, जिनका ग्वाले से: 
झगड़ा हो चुका था और जो इस चिन्ता में थे कि वे अपना दूध कल- 
कत्ते में किस प्रकार बेचे, तैयार हो गये ) इस तरह पहली समिति 
की स्थापना हो गई। 

समिति ने किसानों को ग्वाले से एक रुपया फी मन अधिक मूल्य 
दिया और उनके हिंसाब की पासलुक हर किसान को दे दी। समित्ति 
भी दुइनेवालों को नोकर रखती थी । आरम्म में समिति को बहुत. 
थोड़ा लाभ हुआ, किन्तु समिति ने दो बातों से सफलता प्राप्त की, एक 
तो किसानों को दूध को कीमत अश्रधिक दी, दूसरे ग्राइकों को शुद्ध दछ 
दिया। क्रमश; समितियों को संख्या बढ़ने लगी | समितियों के सदस्यों 
को दूध का श्रधिक मूल्य मिलते देख, अन्य गांवों में भी किसान.. 
समितियों के सदस्य बनने को लालायित होने लगे और कलकते में 
समिति के दूध की मांग बढ़ने लगी।, सन्‌ १६१९ में समितियों ने एक .. 
दूध को सहकारी यूनियून संगठित की, तबसे समितियों की संख्या बड़ी 
तेज़ी से बढ़तीआाई | सन्‌ १९४४ में १२६ समितियां यूनियत से: 
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सम्बंधित थी जिनके लगभग ६५०० सदस्य थे | केवल कलकत्ते में ही 
यूनियन लगभग १४० मन दूध प्रति दिन वेचती थी. जिसका मूल्य 
वध में चार लाख रुपये से अधिक होता था | 

दूध की उत्रत्ति का केन्द्र आम्य दूध समितियां हैं। ये समितियां: 
ही यूनियन की धद॒स्य हो सकती हैं। दूध-यूनियन इन समितियों को 
पू जी देती हे, उनका निरीक्षण तथा नियन्त्रण करती है, और कल- 
कत्त म॑ दूध बेचती है । 

समितियों के प्रतिनिधि यूनियन के डायरेक्टरों का चुनाव करते हैं 
प्रत्येक सम्रिति की एक वोट होती है। केवल सभापति और उपसमभा- 
पति नहीं चुने जाते | डायरेक्टर ही यूनियन के कार्य की देखभाल ' 
करते हैं। 

यूनियन ने कुछ मण्डार स्थापित किये हें ,जिसमें कर्मचारी नियुक्त 
किये गये हैँ | भंडार पर समितियों का दूध लिया जाता है | जिन समि- 
तियों के समीप कोई भंडार नहीं है, वे समीपवर्ती रेलवे स्टेशन पर दूध 
मेज देती हैं| मंडारों के मेनेजर रेलवे के द्वारा दूध कलकतते मेज देते 
हैं। कलकते में यूनियन का एक कमचारी दूध ले लेता है तया 
आहकों के यहाँ मेज दिया जाता है। 

भंडार में जब दूध आता है तो मंडार का मेनेजर यन्त्र से उसकी 
जांच करता है तथा शुद्ध बर्तनों में भरे हुए दूध को कलकते सेजता 
है । यूनियन एक पशु-चिकित्सक रखती हैं, जो समितियों के पशुओं को 
जांच करता है और उनके रहने के स्थानों को देखता है कि वे गन्दे 
तो नहीं हैं | इन सब कर्मचारियों के ऊपर एक सरकारी कर्मचारी है. जो 
यूनियन का चेयरमेन है। सरकार ने इस कर्मचारी की सेवाएँ सह- 
कारिता विभाग को दे दी हैं | दूध को वेशानिक ढंग से सुरक्षित तथा 
शुद्ध रखने के लिये यूनियन ने एक फेक्टरी स्थापित की है | यूनियन 
मोटर, चैलगाड़ी, तथा ठेलों के द्वारा आइकों के पास दूध पहुँचाती है. 
ओर अपने कम चारियों तथा एंजटों के द्वारा दूध बेचती है 
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आरम्म में यूनियन के पास बहुत थोड़ी पूजी थी. किन्तु अरब 
-यूनियन की कार्यशील पू जी एक लाख और निजी पू जी अस्सी हजार 
झुपये से कुछु अधिक है। यूनियन का वार्षिक लाभ लगभग २०,००० 
 क० हैं। यूनियन ने बहुत से प्रायमरी स्कूल खोले हैं, जिससे सहकारी 
समितियों के सदस्यों के लड़के शिक्षा प!|सकें | यूनियन ने गांवों में कुएं 
भी खुदवाये हैं, तथा बढ़िया सांड खरीद कर रखे हैं, जिससे सदस्यों 
के पशुश्रों की जाति अच्छी बने | बन्ञाल में कलकत्ते के अ्रतिरिक्त 
ढाका, दाजलिंग, तथा अ्रन्य स्थानों में भो सहकारी समितियाँ स्थापित 
हो गई हैं, जिनकी सख्या दो सौ से कुछु अधिक है प्रान्त में यह 
आन्दोलन अत्यन्त सफल हुआ है, और भविष्य में अधिकाधिक उन्नति 


की आशा है। लि 
कलकत्ते की भति मद्रास में भी दूध सहकारी पमितियाँ स्थापित 


“की गई हैं | 3 

उत्तर प्रदेश में लखनऊओऔर इलाहाबाद की सहकारी दूध यूनियने 
वध में कुल मिलाकर २०,००० मन दूध लगभग “॥ लाख रु+ये का 
बेच लेती हैं और अपने पास के गाँवों में. अपने सदस्यों को, प्रतिवर्ष 
- २ लाख रुपये के लगभग दूध के मूल्य के रूप में बॉटती हैं। लखनऊ 
यूनियन प्रति दिन ४० मन दूध और प्रयाग की यूनियन ३० मन दूध 
बेचती हैं। संयुक्तप्रांत में लखनऊ और इलाहाबाद दूध यूनियनों को 
“ मिला कर ४५ दूध समितियाँ हें। लखनऊ की समितियों के सदस्य 
अपनी ग।यों का दूध पत्चों के सामने दुइते हैं, और उन बर्तनों को, 
ह्नमें भरकर दूध लखनऊ भेजा जाता है, वहीं ताला लगा दिया जाता 
' है। समितियों से दूध टन भरण्डारों पर ले जाया जाता है. जहाँ वह 
इक्ट्ठः होता है वहाँ दूध की परीक्षा होती है। फिर उसे गरम किया 
जाता है। गरम दूध बड़े-बड़े बतेनों में भर कर उन पर मुहर लगा दी 
' जाती है और मोटर-लारी द्वारा उन्हें चखनऊ भेज दिया जाता है | 
- लखनऊ यूनिश्नन में पहुँचने पर दूध जाँचा जाता है, फिर उसे ठैडा किया 
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जाता है और शीतमंडार ( कोल्ड स्टोरेज ) में रखा जाता है | पीछे 
उसे बर्तनों में बन्द करके ग्राइकों के पास सेज दिया जाता है | यह 
यूनियन आशिक दृष्टि से बहुत सफल हुश्रा है| संयुक्तप्रान्त में उन्नाव 
ओर बनारस में भी एक-एक दूध समिति स्थापित हुई है | 

आघाम में भी कुछ दूध समितियाँ स्थापित की गई हैं, किन्तु वहाँ 
कुछ को छोड़ कर शेष असफल रहीं। 


पंजाब में कुछ ऐसी समितियाँ स्थापित की गई हैं, जो प्रति सत्ताइ 
अपने सदस्यों की गायों का दूघ नापतो हैं. और उसका लेखा रखती 
हैं| समिति का निरीक्षण रुदस्यों को बतलाता है कि किस गाय का 
रखना ब्यापारिक दृष्टि से लामदायक है और किस गाय का हानिका- 
रक | जब तक भारतवष में दूध का धंघा उन्नत नहीं हो जाता, यह 
आशा करना कि इस प्रदार की समितियाँ अधिक स्थापित होंगी, स्वप्न 
मात्र हैं। 


घी समितियाँ-..उत्तरप्रदेश में घी का घंघा बहुत महत्वपूर्ण 
है। यह धंधा व्यापारियों के हाथ में हे, जो प्रायः किसान को घी का 
क्रम मूल्य देकर उसमें चर्बी, या तेल, बनस्पति-घी मिला कर ऊँचे 
दामों पर आइहकों को बेचते हैं होता यह है कि व्यापारी किसानों 
को भस लेने के लिए कुंछ रुपया पेशगी उधार दे देते हैं। वे 
किसान उस व्यापारी के आथिक दास बन जाते हैं व्यापारी प्रत्येक 
पखवारे जाकर घी सस्ते दामों पर गांवों से इकट्ठा कर लेता है। 
ऋणतगी किसान उसे कम दामों पर अपना घी बेंचता हे व्यापारी 
मंडियों में घी लाकर थोक व्यापारियों को बँचते हैं। वहाँ घी 
में मिलावट होती है । घी समितियों की स्थापना को आवश्यकता! 
इस कारण हुईं क्‍योंकि उससे दो बड़े लाभ हैं। एक तो किसान 
को धी का उचित मूल्य मिलत्ता हे दूसरे उपभोक्ताश्रों को शुद्ध 
थी प्राप्त हो जाता हे | घी समिति का उद्येश्य -सदस्यों का घी 
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कमीशन पर बेचना, दुधारु पशुओं की नस्ल को सुधारना, तया 
टुधारु पशुश्रों को मोल लेने के लिए ऋण देना है । 
घी समिति का काय क्षेत्र एक गाँव होता है। प्रत्येक व्यक्ति जो 
कि गांव में रहता है और उसके पास कमसे कम्त एक दुधारु गाय 
या भस है, समिति का सदस्य हो सकता है | यदि किसी सदस्य के पास 
स्थायी रूप से गाय या भेस नहीं रहती है तो वह सदस्य नहीं रहता | 
प्रत्येक सदस्य को समिति में एक हिस्सा लेना पड़ता है | 
समिति को कार्यशील पू जो;----समिति की कार्यशील पूंजी 
इस प्रकार इकट्ठी की जाती है | (अ) हिस्सा पंजी (आ) सदस्यों की 
जमा (इ) गैर सदस्यों की जमा (३) रक्षित कोष (ड) लाभ । हिस्से 
का मूल्य १० रु है| कोई सदस्य एक हिस्से से अधिक नहीं खरीद 
सकता | हिस्से उन्हीं लोगों को इस्तांतरेित किए जा सकते हैं जो 
कि सदस्य बनने की योग्यता रखते हैं और जिन्हें कमेटी स्वीकार 
कर ले | 
यदि समिति को ऋण की आवश्यकता हो तो सेन्ट्रल सहकार्री 
बक से ले लेती है। एक चौथियाई लाभ रक्लित कोष में जमा किया 
जाता है । 
प्रबंध:---साधारण सभा को मत अधिक प्राप्त दोते हैं जो 
कि साख समिति की साधारण समा को प्राप्त होते हैं। सदस्यों को 
केवल एक मत प्राप्त होता है और पांच सदस्यों की पंचायत साधारण 
सभा द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार समिति का प्रबंध करती है । 
प्रबंध कारिएी समिति किन शर्तों पर तथा कितने समय के लिए 
सदस्यों को ऋण दिया जाना चाहिए तथा जमा लेनी चाहिए यह तय 
करती है, प्रबंबकारिणी समिति ही कमीशन की दर तय करती है 
तथा किस कीमत पर्‌ घी खरीदा और बचा जावे यह तय करती है।' 
घो की जांच, उसकी ग्रेड निर्धारित करना. उसको साफ करना, 
उप्तको रखना तंथा उसकी बिक्री का प्रबंध भी पंचायत ही करती हे ; 
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प्रत्येक सदस्य जो कि समिति से भस या गाय मोल लेने के लिए 
ऋण लेता है उसे एक बोंड लिखना पड़ता है और एक जामिन देना 
पडता है। ऋण लिया हुआ रुपया गाय या भेस खरीदने में ही 
काम में लाया जा सकता है अन्यथा ऋण वापस करना पढ़ता है ; 


यदि कोई सदस्य चाहता है तो घी के मूल्य का ७५ प्रतिशत 
सदस्प को पेशगी दे दिया जाता है परन्तु उस पर सूद लिया जाता है | 

समिति घो को नगद मूल्य लेकर हो बचती है | केवल सरकारी 
विभागों को साखदी जाती है | 

जैसे ही किसी सदस्य की गाय या मैंस बियाई कि पम्तिति उस 
सदस्य से एक निश्चित राशि घी खरीदने का इकरारनामा कर लेती 
है| सदस्व को घो समिति के द्वारा ही बेंचने का इक्करर करना पड़ता 
है । प्रत्येक पखतारे पंचायत के सामने घी लाया जाता हे और तौला 
जाता है | पंचायत शुद्ध घी ही स्वीकार करती है ! 


लोभ;--समिति के लाम का बटवारा इस प्रकार होता है। 
+४ ग्रतिशत रक्तित कोष में जमा किया जाता है| ७ प्रतिशत द्विस्पा 
पू जी पर लाभ बांद दिया जाता है । सदस्यों को उनके घो के मूल्य 
के अनुपात में बोनस दिया जाता है| बोनस और लाभ कुछ लाभ 
का २४५ प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता। शेष रक्षित कोष 
को बढ़ाने तथा अगले वर्ष के उपयोग के लिए. शेष लाभ रख 
दिया जाता है | ७३ प्रतिशत शिक्षा, चिकित्सा, निर्धनों की सहायता 
जैसे सावंजनिक हित के कार्यों में व्यय किया ज्ञासकता है! 


प्रान्त में लगभग एकट्ट घार समितियां हैं | वे घी यूनियनों से 
सम्बंधित हैं और इन्हीं यूनियनों के द्वारा यह समितियां अपना 
घी बंचती हैं । प्रान्तीय मारकेटिंग बोर्ड ने शिक्रोह्बाद में एक थी 
टैस्टिंग स्टेशन स्थापित कर दिया तबसे सहकारी समितियों के घ! 
प्रसेद्धि श्रधिक हो गई और बाजार में उसकी मांग बढ़ गई । 
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थी यूनियन:-.त्ी यूनियन अपने से सम्बंधित समितियों के 
थी की बिक्री का प्रबंध करती है, उनके घी की शुद्धता की जांच करती 
है। घी की बिक्री होने तक अ्रच्छी तरह रखती है, घी को साफ करती 
और उनकी ओड निधोरित करती है | वह घी भंडार स्थापित करती 
है और घी एजेंट नियुक्त करती है। वह अपने छेत्र के दुधारु 
पशुओं की नरुल को उन्नत करने का उपाय करती है। वह उस क्षेत्र 
में अच्छे सांड रखती है और चारे दाने का प्रबन्ध करती है । 


हस प्रकार घी यूनियने' घो समितियों की देख भाल तथा उनकी 
सहायता करती हैं तथा उनके घी की विक्री का प्रबंध करतीं हैं । 


कर (5 


खोय, समितियां--उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में तथा 
इरदोई जिले के संडीला तहसील में २० खोया समितियां स्थापित की 
गई हैं जो सफलता पूर्वक काम कर रही हैं। सदस्य ,अ्रपना दूध 
समितियों के केन्द्रों में लाते हैं और वहां उनके दूध का खोया बना 
लिया जाता है ; यह खोया लखनऊ, कानपुर तथा देहरादून के बाजार 
में बेचा जाता दे | यह समितियां लाभ दे रही हैं और सफलता पूर्वक 
कार्य कर रही हैं। 
यह समितियां मी अपने सदस्यों को पशु खरीदने के लिए क.ज॑ देतों 
हैं ॥और उनके चारे दाने का प्रबन्ध करती हैं तथा पशुओं की नस्ल को 
सुधारने का उपाय करती हैं; तथा श्रच्छे सांड रखती हैं। इन समि- 
तियों का प्रबन्ध लगमग वैता ही है जैसा घी समितियों का है। 
श्रतण्व ग्राइकों को शुद्ध घी देने और किसानों को अच्छा मूल्य 
दिलाने के लिए स&कारी घी समितियाँ स्थापित की गयी हैं। इछ 
समय प्रान्त में आगरा, एटा, बांदा, जालोन, मैनपुरी, इटावा, मेरठ, 
चुलन्दशहर इत्यादि जिलों में लगभग १००० घी समितियां हैं, जो १२ 
घी विक्रय यूनियनों से सम्बन्धित हैं | इन समितियों के दस इजार से 
ऊपर सदस्य हैं और लाखों रुपये का माल बेचा जाता है। 


दूध सहकारी समितियाँ ॥ ठ* 


एक गांव में घी समिति स्थापित की जाती है, जिस किसान के 
पास गाय या भसत होती है, वह उसका सदस्य बन सकता है। जब 
गाय भस ब्याती है, तभी समिति उससे एक निश्चित राशि में घी के 
लिये वादा करा लेती है। समिति उस घो का रुपया किसान को पेशगी 
दे देती हे। प्रति पखवारा घी पञ्चायव के सामने, गरम किया जाता है 
आर तोला जाता है| केवल शुद्ध घी ही लिया जाता है ओर उस 
सदस्य के हिसाब में जमा कर दिया बांता है। प्रत्येक चिले में एक 
घी यूनियन है, जो घी को इकट्ठा करके बाहर भेडती है । 
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खेतों का छोटे ओर बिखरे हुए होना---भारतवर्ष कृषि- 
प्रधान देश है, लगभग ७० प्रतिशत जनता खेतीबारी में लगी है। 
गह-गद्योग-धंधों के नष्ट हो जाने के कारण उनमें लगी हुईं जनता 
भी खेतीवारी में घुस गई; साथ ही बढ़ती हुई जनसंख्या के भरण-पोषण 
के लिये भी खेती के अतिरिक्त और कोई साधन नहीं रहा | इन सब 
कारणों से खेती में लगी हुईं जनसंख्या बराबर बढ़ती गईं। फल यह 
हुआ कि प्रति किपतान भूमि कम होती गई। बम्बई, पञ्ञाब्न तथा 
श्रन्य प्रान्तरों में तो कहीं कहीं खेत केवल तीन या चार वर्ग गज के रह 
गये हैं। देश में खेतोबारी के योग्य जितनी भूमि थी, वह सब जोत ली 
गई, यहाँ तक कि चरागाह मी खेतों में परिणत कर दिये गये; फिर 
भी भूमि की कमी रही । 


किसानों के पास भूमि थोड़ी तो है ही, साथ ही वह छोटे-छोटे 
टुकड़ों में विभाजित है. और ये ठडुकड़े एक-दूसरे के पास न होकर 
बिखरे हुए हैं। खेतों के बिखरे हुए होने से किसान का समय, परिश्रम 
तथा पू जी का इतना अधिक अपव्यय होता है कि वैज्ञानिक ढंग से 
खेती का उन्नति नहीं हो सकेगी ! 


खेती के बिल्लरने का कारण यह है कि भारतवर्ष में हिन्दू तथा 
मुसलमानों में यह रीति है कि बाप के मरने पर भूमि बराबर बराबर 
सब लड़कों में बाँट टी जावे | फल यह दह्वोता है कि प्रत्येक लड़का बाप 
के इर एक खेत में से बराबर हिस्सा लेना चाइता है। मिसाल के तोर 
पर यदि किसी के पास चार भूमि के ढुकड़े हैं और उसके चार बेटे हैं, 
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तो चारों बेटे प्रत्येक टुकड़े में से एक-चौथाई हिस्सा लेंगे | बात यह है 
कि प्रत्येक ठुकड़े की उत्पादन शक्ति मिन्र-मित्र होती है, इसलिए, अच्छी 
तथा बुरी सारी ही भूमि के बराबर टुकड़े करके बाँठ दिये जायगे | फल 
यह होगा कि वे चार टुकड़े सोलह दुकढ़ों में विभाजित हो जावेंगे । 
कमशः खेत बँटते बँटते एक दूसरे से दूर पड़जाते हैं और क्षेत्रफल 
में बहुत छोटे हो जाते हैं। 

तिखरे हुए. खेतों का खेतीवारी पर बहुत बुरा प्रभाव होता है । 
कुछ खेत तो इतने छोटे हो जाते हैं कि उन पर खेती-बारी हो ही नहीं 
सकती, वह सूमि बेकार पड़ी रहती है | फिर. बहुत सी भूमि खेतों की 
मेड़ों में नष्ट हो जाती है | किसान को एक खेत से दूसर खेत पर जाने 
में बहुत समय ख्च करना पड़ता है। वह न तो उन बिखरे हुए खेतों 
की ठीक तरह से देखभाल ही कर सकता है, और न वैज्ञानिक ढंग से 
खेती ही कर सकता है | यदि किसान के खब्र खेत एक ही स्थान पर 
हों तो एक कुआ खोद कर सिंचाई कर सकता है. किन्तु प्रत्येक बिखरे 
हुए. खेती की रखवाली भी नहीं कर सकता। छोटे-छोटे खेतों की मेड़ों 
के कारण किसानों में आपस में कगड़ा होता है, इस प्रकार खेतों के 
बिखरे हुए होने की दशा में खेतीबारी की उन्नति नहीं हो सकती । जब 
तक हिन्दू तथा मुस्लिम कानूनों में परिवतन न किया जावे, तब तक यद्द 
समस्या इल नहीं हो सकती | बम्बई प्रान्त में दो बार इस बात का प्रयत्ष 
किया गया. किन्तु दोनों बार वह असफल रहा | हाँ. बड़ौदा राज्य में 
एक ऐसा कानून अवश्य बना दिया गया हे, जिससे कोई खेत एक 
निश्चित स्रीमा के बाद बांदा नहीं जा सकता | 

पंजाब में चकबन्दी---भारतवर्ष' में स्ब-प्रथम पंजात् में सह- 
कारिता के द्वारा खेतों की चकफब्नन्दी का काम प्रारम्भ किय गया. ओर 
वहाँ आशाजनक सफलता प्राप्त हुईं। १६२० में वहाँ भूमि चकबन्‍्दी 
करनेवाली समितियाँ इस उद्दे श्य से स्थांपित की मई कि छोटे बिखरे 
हुए, खेतों को इस प्रकार बांदा जाय कि किप्रामों को अपनी सारो भूमि के 


श्ट्ड भारतीय सहकारिता श्ान्दोलन 


बराबर एक ही स्थान पर, अथवा दो या तीन बड़े ढुकड़ों में, भूमि 
मिल ज़ावे । पंजाब प्रान्तीय सहकारिता विभाग ने इस काय के लिये 
रेवेन्यू विभाग के कमचारियों को नियुक्त किया । वहाँ सब-इंस्पेक्टर 
गाँवों में जाकर किसानों को बिखरे हुए खेतों के होने वाली इहानियाँ, 
चकबन्दी के लाभ और चकबन्दी करने के उपाय समभ्ताता है। जब 
किसान चकबन्दी समिति के सदस्य बनने को तेयार हो जाते है तो 
समिति की स्थापना की जाती है, थ्रोर एक पत्चायत चुन ली जाती है । 
समिति का सदस्य या तो जमींदार हो सकता है, श्रथवा मौरूसी 
किसान | 

समिति को सदस्यों की निम्नलिखित बात स्वीकार करनी पड़ती हैं 
( १ ) चकबन्दी के लिए बिखरे हुए खेतों का नया बटवारा आवश्यक 
है । ( २) यदि किसी योजना को दो तिहाई सदस्य स्वीकार कर लेंगे 
तो बह योजना प्रत्येक सदस्य को स्वीकार करनी होगी | ( ३ ) स्वीकृत 
योजना के अनुसार वह अपने खेतों को सदा के लिये छोड़ देगा | 
(४ ) यदि किसी प्रकार का रगड़ा उपस्थित दो जाय तो पंच नियुक्तः 
किये जावेंगे और जो फेसला वे देंगे वह सबको मान्य होगा। यद्यपि 
समिति के नियमों के अ्रनुसार दो-तिहाई सदस्यों से स्वीकृत योजना 
हर एक सदस्य को मान्य होगी, किन्तु यह नियम श्रभी काम में नहीं 
लाया जाता, श्रोर जब तक सदस्य अपने टुकड़ों को दे कर नये खेत 
लेना स्वीकार नहीं कर लेते तन्र तक योजना सफल नहीं होती । 

सब-इंस्पेक्टर, गांव में कितने प्रकार की जमीन है, यदई निश्चित 
करता है, और नवीन बैँँटवारे में इसका ध्यान रखा जाता है | वह थोड़ी 
सी भूमि सावंजनिक उपयोग के लिये सुरक्षित रखता हे, जैसे सड़क 
इत्यादि | कुश्मों तथा सिंचाई के अन्य साधनों में किसानों का हिस्सा 
निर्धारित किया जाता है । जब यह निश्चय हो जाता है तो पंचायत 
कर्मचारी की सहायता से एक नकशा तेयार करती है, जिसमें नवीन 
चंटवारा दिखाया जाता हे। यह नक्शा साधारण सभा के धामने रखा 
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जाता है | यदि सब सदस्य उनको स्वीकार कर लेते हैं तो वइ लागू" 
होता है, नहीं तो फिर से नया बँटवारा होता है और नया नक्शा तेयार 
किया जाता है। इस प्रकार कभी-कभी नक्शे तीन-चार बार तैयार 
करने पड़ते हैं, और महीनों का परिश्रम केवल एक किसान के हठ से 
नष्ट हो जाता है। चत्र नये बंटवारे को सब लोग स्वीकार कर लेते हैं, 
तब उन्हें नये खेत दे दिये बाते हैं और उन खेतों को रजिस्ट्री करा दी 
जाती है । 

इस योजना में किछी को झानि नहीं होती, किसी को भी पहले से 
कम भूमि नहीं मिलती । कोई जबरदस्ती नहीं की जाती, और छोटे' 
तथा बड़े सभी किसान इससे लाभ उठा सकते हैं | चकबन्दी समितियाँ 
इन ब्रिखरे हुए, खेतों की केवल चकबन्दी करती हैं, भूमि का लड़कों' 
में बटना नहीं रोक सकतीं | 

पंजाब में चकबन्दी का कायये आरम्म होने पर एहले श्राठ वर्षो” 
में केवल १,६०,००० एकड़ भूमि की चकबन्दी हुईं, किन्तु सन 
१७२६ में ४६. ०७८ एकड़ की, १६३० में १०,२०० एकड़ से श्रथ्विक. 
की, और १६३१ में ७२,८२१ एकड़ भूमि की चकबन्दी हुई। १६३४ 
तक चकबन्दी की गति कुछ धीमी रही, क्योंकि वह समय आर्थिक: 
मंदी का था। १६३५ के उपरान्त चकबन्दी बहुत तेजी से बढ़ीं | 
अब प्रतिवर्ष डेढ़ लाख एकड़ भूमि की चकबन्दी हो रही हे | अब 
तक बीस लाख एकड़ से श्रधिक भूमि की चकबन्दी हो चुकी हे और 
प्रति एकड़ पीछे दो रुग्ये से कम खच होता हैं। चकबंदी के फल- 
स्वरूप उन गांवों में ७००० नये कुए और ३० भालरें खोदी गई; 
१८००० से अधिक कुओ्ों को मरम्मत की गई और वे सिंचाई के योग्य 
बनाये गये | 

पंजाब में चकबन्दी-कानून सन्‌ १६३६ में'पास किया गया । वह: 
रेबन्यू विभाग को चकबन्दी के काम में अच्छी सफलता मिली हे। 
जिन गाँवों में चकबन्दी हो चुकी है. वहाँ कुएं अधिक संख्या में खोदे” 
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“गये हैं, तथा जो भूमि पहिले जोती नहीं जाती थी, उस पर खेतीब्वारी 
होने लगी हे । साथ ही उन याँतरों में खेतीबारी को विशेष उन्नति हुई 
है। खतों के बिखरे होने से जो हानियाँ थीं, क्रमशः दूर हो रही हैं। 
गांवों में एक प्रकार से नया जीवन आ गया है । यही नहीं कह्दी-कहीं, 
किसानों ने अपने खेत पर ही मकान बना कर रहना प्रारम्भ कर 
दिया है। 
किन्तु इस प्रकार चकबन्दी करने में बहुत सी कठिनाइयाँ उपस्थित 
'होती हैं। जिस योजना में प्रत्येक किसान को राजी करना आवश्यक हो 
उसका सफल होना संदेहजनक ही होता है। प्रत्येक भूमि का स्वामी 
अपनी पैतृक भूमि को अच्छा समभता है, पुराने विचारों के बुडढे 
“किसान कोई .परिवर्तन नहीं चाहते, छोटे किसानों को चकबन्दी में 
अधिक लाभ नहीं दिखाई देता, क्योंकि उनके पास एक या दो ही 
खेत हैं; तथा मौरूसी काश्तकार समझता है कि यदि उसने अपनी 
भूमि को चदल लिया तो उसके अधिकार जाते रहेंगे। यह कठिनाइयाँ 
तो हैं ही; गाँव का पटवारी भी चकब॑ंदी नहीं चाहता। वह समझता 
: है कि चकबन्दी हो जाने से उसकी आमदनी कम हो जावेगी | अस्तु, 
इस कार्य के करनेवालों को श्रत्यन्त चैय॑ तथा सहानुभूति से काम 
करना चाहिए | 
जब किसी किसान के हठ से योजना असफल होती दिखाई दे 
तो उस किसान की भूमि को छोड़ देने से काम चल सकता है । परन्तु 
'ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, जिनमें बहुत समय तक रुपया खर्च करके 
योजना तैयार करने पर भी कतिपय किसानों के राजी न होने से सब्र 
किया-धरा व्यर्थ हो गया। सन्‌ १६२८ में यघइ नियम बनाया 
गया कि यदि €० प्रतिशत सदस्य किसी योजना को स्वीकार करें तो 
“उठ्च योजना को लागू किया जावे | 
कुछ विद्वानों का कथन हे कि बिना कानून बनाये चकबन्दी का 
कार्य सफलता-पूर्वक नहीं किया जा सकता। कुछ लोगों का तो यहाँ 
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तक कहना है कि सहकारिता आन्दोलन इस कार्य के लिए उपयुक्त 
नहीं है, इसलिये कानून के द्वारा चकब्न्दी होना चाहिए | किन्तु यह 
सब मानते ई कि सहकारिता के इतने श्रघिक लाभ हैं कि जब तक 
इसके द्वारा सफलता मिल रही है तत्र तक इसको न छोड़ना चाहिए | 
जहाँ-जहाँ चकबन्दी का कार्य सफलता-पूर्वक हो चुका है. वहाँ जनता 
इसके लाभों को समझ गई हे. और लोगों को राय कानून बनाने के पक्ष 
में हे। परन्तु श्रमी वह समय नहीं आया. जब कानून के द्वारा 
चकबन्दो का कार्य किया जावे; क्योंकि यदि कोई ऐसा कानून बनाया 
गया तो यह कार्य रेवन्यू विभाग के कमंचारी करेंगे; फल यह होगा 
कि जनता का विश्वास हट जावेगा और बड़ी ऋठिनाइयां उपस्थित 
डोंगी | | 

१६८८ में रजिस्ट्रार सम्मेलन ने इस आशय का प्रस्ताव पाल किया 
था कि जहाँ तक स्थानीय परिस्थिति सहकारी समितियों के द्वारा चक- 
बन्दी के लिए अनुकूल हो वहाँ तक समितियां यह कार्य करे | 

मध्यप्रदेश में-मध्यप्रदेश की छत्तीसगढ़ कमिश्नरी में खेत बहुत 
छोटे तथा त्रिखरे हुए हैं | प्रान्तीय सरकार ने कई बार इस समस्या को इल 
करने का विचार किया । रेवन्यू तथा बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियों 
ने चकबन्दी करने का प्रयल भी किया किन्तु सफलता न मिली । 
ज़मींदारों तथा मालेशुजारों ने भी चकबन्दी का प्रयत्न किया, किन्तु 
किसानों ने इस कार्य से सहयोग नहीं किया. क्योंकि मालशुबार यह 
अ्यत्न करते थे कि अच्छी भूमि उन्हें मिल जावे । इस कमिश्नरी में 


एक तो भूमि बहुत प्रकार की है दूसरे कानूनी अड़चरनें मी हैं। इस 
कारण प्रान्तीय सरकार ने सन्‌ १६५१८ में चकबन्दो-कानून बनाया, जो 


अभी केवल छुत्तीसगढ़ कमिश्नरी में ही लागू है । 

इस कानून के अनुसार दा या अधिक गाँवों की भूमि के स्वामी, 
अथवा स्थाई रूप से जोतनेवाले, चकबन्दी के लिए ग्रार्थनापन्न दे सकते 
हैं। किन्तु शर्त यह है कि उनके पास गाँव की भूमि कु एक निश्चित 
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भाग होना चाहिए। गाँव के कम से-कम श्आधे भूमि जोतनेवाल्ते 
जिनके पास गाँव की दो-तिहाई भूमि हो, यदि चकबन्दी की योजना 
को मानलें और अधिकारियों से उसकी स्वीकृति मिल जावे तो वह 
योजना अन्य लोगों पर लागू हो जावेगी | इस कार्य को करने के लिये 
एक अफ़वर रहता है। उसे उच्च अधिकारियों से योजना की स्वीकृति' 
लेनी पड़ती है। यदि उस योजना में किसी को कुछ भी आपत्ति हो तो' 
डिप्टीकमिश्नर अथवा सेटलमेन्ट-अ्फ़सर स्वीकृति दे सकता है, नहीं तो 
सेटलमेन्ट-कमिश्नर स्वीकृति देता है। उसकी कोई अपील नहीं हो 
सकती , केवल प्रान्तीय सरकार इस बंटवारे को पलट सकती है। 

मध्यप्रान्त में चकबन्दी कानून के द्वारा बहुत कुछ काम हुआ हे॥ 
सन्‌ १६३६ तक १६८५ गाँव में चकबन्दी हुईं और ३३ करोड़ ४० 
लाख भूमि के ठुकड़ों को घटाकर उन्हें केवल पाँच लाख सत्तर इजार 
कर दिया गया | प्रति वर्ष अधिकाधिक भूमि की चकबन्दी हो रही हे। 
चकबन्दी रेवन्यू विभ[ग करता है । 

उत्तर प्रदश-.उत्तर अदेशमें २६१ सहकारी भूमि-चकबन्दों 

समितियाँ स्थापित हो चुकी हैं। ये समितियाँ पंजाब की समितियों को' 
ही आदर्श मानकर कार्य कर रही हैं। किन्तु यहाँ कठिनाइयाँ अधिक 
हैं। एक तो यहाँ गाँवो में भूमि बहुत प्रकार की होती है दूसरे जमींदार 
तथा किसान भी बहुत प्रकार के हैं, उनके अधिकारों में बहुत भिन्नता 
है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि यह आंदोलन कहाँ तक 
सफल होगा | फिर भी लगभग एक लाख बीघा भूमि की चकब्रन्दी हो 
चुकी हे, और १ लाख खेत, ६ इश्नार खेतों में परिणत कर दिये गये 
हैं। १६३८ में चकबन्दी-कानून पास हो गया, तब से रेवन्यू विभाग माँ 
यह काम कर रह्दा हे । 

कुछ समय से मदरास प्रान्त में भी चकबन्दी समितियाँ स्थापित हो 
रही हैं। बहाँ प्रयोग अ्मी नया ही होने से उसके बारे में विशेष नहीं! 
कहा जा सकता । 
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देशी राज्यों में बड़ो दा तथा कश्मीर में चकब्नन्दी स मेतियाँ सफलता- 
'यूवंक काम कर रही हैं; इन दोनों राज्यों में चकबन्दी का काम 
ऊमश: बढ़ता जा रहा दे | 

भारतवर्ष के पत्येक प्रांत तथा देशी राज्य में बिखरे हुए छोटे-छोटे 
खेतों को समस्या ने विकट रूप घारण कर रखा है | जगह-जगह इस 
'पर विचार हो रहा है, किन्तु क्या उपाय काम में लाया जावे, इसका 
निश्चय नहीं हो पाया हे | पंजाब ने इस श्रांदोलन में पथ-प्रदर्शक का 
क्य किया है | 


तेरहवाँ परिच्छेद 
सफ़ाई तथा स्वास्थ्य समितियाँ 


गाँवों की सफाहे ओर स्वास्थ्य का प्रश्न--भारतवर्ष के गाँवों 
में गन्दगी का तो मानो साम्राज्य है। जिधर देखिये, उधर कूड़ा तथा 
गंदगी के ढेर दिखलाई देंगे | गांव की गलियाँ कभी साफ नहीं की' 
जातीं, घरों के समीप ही अ्रथवा कुछ द्वी दूरी पर, खाद के ठेर लगा 
दिये जाते हैं, जिनसे गन्दगी तो बढ़ती ही है; साथ ही मक्खियाँ इतनी 
अधिक उत्पन्न हो जाती हैं कि वे सारेगाँव में फैल जाती हैं। ये 
मक्खियाँ गन्दे पदाथ पर बेठ कर अपने परों तथा पैरों से गन्दगी को 
भोजन, वस्त्र. जल्ल तथः बच्चों के चेहरे, तथा पशुश्रों के मुंह नाक तथ 
आख में डालती रहती हैं | फिर, गाँवों में घरों में शौचगह नहीं होते । 
स््री पुरुष शौच के लिए बाहर खेतों में जाते हैं | यदि कोई नदो,ताल, 
अथवा पोखरा हो तब तो कुछ कहना ही जहीं, वह गॉब भर के लिए. 
शौच स्थान का काम देता है। 

भारतोय आमीण जनता निर्धन होने के कारण जूते कम पहिनती' 
है | अधिकतर किसान नंगे पैर रहते हैं | फल यह होता है कि खेतों तथा 
मैदान में पड़े हुए. मल से पैरों का सम्पर्क होने से एक प्रकार का कीड़ा: 
मनुष्य को खाल पर अपर करता है और मनुष्य को 'हुकवर्म नामक! रोश' 
हो जाता है । यह रोग भारतीय गआामों में, विशेषक २ बंगाल में, बहुत होता" 
हे। जनत्र मल सूख जाता है तो वह हवा के द्वारा इधर-उघरफैल जाता है| 
मल के कण हवा में उड़ते रहते हैं; मोजन और जल को दृषित 
करते हैं तथा बच्चों की आँखों में पड़ कर उन्हें ख़राब करते हैं। 
गाँवों में धूल भो बेहद होती है। इठ्से स्वास्थ्य को बहुत हानि 
पहुँचती है । 


सफाई तथा स्वास्थ्य समितियाँ ॥ १६४५ 


गाँव वाले अपने मकान बनाने के लिये मिट्टी खोदते हैं, इससे 
गाँव के आसपास बहुत से गडठे हो जाते हैं। वर्षा का जल इन गडढों 
में भर जाता है और रक जाने के कारण सड़ने लगता है। मलेरिया! 
ज्वर के कीड़ों का तो वह उद्गम स्थान बन जाता है, श्र याँव के 
निवासी ज्वर से पीड़ित होते हैं | गाँव के घरों में गन्दे जज्न को बहा 
लेजाने के लिये नाली नहीं होती । गन्दा पानी घरों के पास ही सड़ता 
रहता है | घर अधिकतर कच्चे होते है, और उनमें हवा के लिये कोई 
खिड़की आदि नहीं लगाई बाती। साधारण किसान अपने पशुओं को 
उसी मकान में रखता है, जिसमें वह स्वयं रहता है; इस का (ण वह: 
मकान गनन्‍्दे रहते हैं | 

इसके अतिरिक्त निधन अशिक्षित किसान स्वच्छुता से रहना नहीं 
जानता । इससे इमारे गाँव भयंकर रोगों के स्थाई अडड़े बन गये हैं। 
वर्षा के दिनों में तथा वर्षा के बाद तनिक गाँवों में ज'कर देखिये. 
वहाँ सत्र लोगों को ज्वर से पीड़ित पाश्येगा ! प्ले), हैजा, चेचक, 
तथा ज्वर तो मानों इमारे गाँवों में स्थायी रूप से जम गये | तिस पर 
भी औषधियों का कोई प्रउन्ध नहीं है | सरकार या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जो 
अस्पतांल स्थापित करती है, उसका लाभ अधिकतर शहर वालों को 
ही मिलता है | 

कुछ व हुए अखिल भारत््षीय मेडिकल कानफ्रोंस . डाक्टरों 
की सभा ) ने अपने अधिवेशन में इस आशय का एक प्रस्ताव स्वीकार 
किया था कि भारतवषं में प्रतिर्ष हूगमग एक करोड़ मनुष्य 
दो सप्ताह से लेकर चार सप्ताइ तक उन रोगों से पीड़ित रहते 
हैं, जो रोके जा सकते हैं। रोगग्रस्त मनुष्यों के केवल वे ही दिन नष्ट 
नहीं होते. जिनमें वह बीमार रहते हैं, वरन्‌ उनकी काय-शक्ति कुछ 
महीनों के लिये कम हो जाती है। यही नहीं, लाखों की संख्या में 
मनुष्य, स््रियाँ तथा बच्चे मर भी जाते हैं ! यदि इन रोगों द्वारा होने 
ली आशिक हानि का हिसाब लगाया ज्ञावे तो बह प्रति बष करोड़ों की. 
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होती है। यह बहुत जरूरी है कि मेडिकल ( चिकित्सा- ) विभाग पर 
अधिक रुपया खर्च करके; इन रोके जा सकनेवाले रोगों को रोका जावे, 
जिससे सम्पत्ति की उत्पत्ति करनेवालों की कार्य शक्ति नष्ट न हो और 
देश में अधिक से श्रधिक सम्पत्ति उत्पन्न की जा सके | अस्तु, स्वास्थ्य- 
रक्षा का प्रश्न आथिक प्रश्न है। आगे इम यह बतलाएं गे कि सहका- 
'रिता के द्वारा यह प्रश्न कहाँ तक इल किया जा सकता है । 

बंगाल की मलेरिया-निवारक समितियाँ---बंगाल में हर 
साल बहुत से मनुष्य मलेरिया के कारण मरते हैं | इसका प्रकोप बढ़ता 
ही जाता है| कहीं-कहीं तो गाँव के गाँव उन्ड़ गये हैं| यद्यपि इस 
भयंकर रोग ने प्रान्त के जीवन को तहस-नहस कर रखा है, किन्‍्तू सर- 
-कार इसको रोकने के उपाय न कर सकी | उसका विश्वास था कि इस 
रोग को तभी रोका जा सकता है कि जब कोई बड़ी योजना तैयार को 
जावे और उसे प्रान्त भर में लागू किया जावे । विशेषज्ञों की यह सम्मति 
थी कि मलेरिया ज्वर का कीड़ा रुके हुए पानी में उत्पन्न होता है, 
और वह उत्पन्न होने के स्थान से आठ मील तक जा सकता है। 
अस्त; जब तक किसी गांव के चारों श्रोर आठ मील तक जितने गड्ढे 
हैं, वे भर न दिये जावे, श्रथवा रुके हुए पानी में मिट्टी का तेल न 
डाल्न दिया जावे; मलेरिया नहीं रोका जा सकता | यह समझकर कि 
यह कार्य गाँवों में रहनेवालों की सामथ्य के बाहर है, कोई प्रयत्न नहीं 
बैंकिया गया । 

डाक्टर गोपालचन्द्र चटर्जी ने खोज करके यह पता लगाया कि 
मलेरिया का कीड़ा अपने जन्म-स्थान से आध मील से अधिक दूर जा 
ही नहीं सकता । अब तो संसार के प्राय; सभी विशेषज्ञों ने इस बात 
को ठीक मान लिया है | डाक्टर चटर्जी ने सोचा कि इस भयंकर रोग 
से छुटकारा पाने का सबसे सस्ता और अच्छा उपाय यही है कि 
गाँवों में सहकारी समितियाँ स्थापति की जावे | इसी उद्दे श्य को लेकर 
उन्होंने १६१२ में ऐन्‍्टी-मलेरिया (मलेरिया निवारक) लीग स्थापिद 
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की, और इसके द्वारा प्रचार करना प्रारम्भ किया। सर्वप्रथम पानीहाटी 
में मलेरिया निवारक समिति की स्थापना की ययी | इसमें आशाजनक 
सफलता प्राप्त हुई | क्रमशः समितियों की संख्या बढ़ने लगी। इस 
आन्दोलन को गाँव गाँव में फेलाने के लिए डाक्टर चर्र्जी ने एक 
केन्द्रीय संस्था की स्थापना को, जिसका नाम “सेन्ट्रल कोश्रापरेटिव 
ऐन्टी-मलेरिया मोसायटी, लिमिटेड” हे | 

व्यक्ति-विशेष तथा मलेरिया निवारक सोसायटी, दोनों ही सेन्ट्रल 
सोसायटी के सदस्य होते हैं | व्यक्ति-विशेष सदस्य श्रधिकतर डाक्टर 
श्रथवा वे लोग होते हैं, जिन्हें इस आन्रोलन से सहानुभू त होती है । 
इस समय सेन्‍्ट्रल सोसायटी की ६ ० ते अधिक मलेरिया-निवारक 
समितियाँ सदस्य हैँ | व्यक्ति विशेष छुः रुपया वार्षिक चनन्‍्दा देते हैं 
चहुत से सदस्यों ने सातायड! को ययेष्ट दान भी दिया है! आमीणश 
समितियाँ सेन्ट्रल घोकयठों के दिस्‍्ने नहों खरीदतीं। प्रान्तोव सरकार 
सेन्ट्रल खोसायटी को आंट ( सद्ायता ) देतो है | सेन्ट्रल सोलायटी इस 
रुपये से ग्रामाण सम तियों को सहायता करती है तथा प्रचार-कार्य में 
व्यय करती हे । ॥॒ 

सेन्ट्रल सोसायटी के निम्नलिखित उददश्य हैं।-.- 

(१) प्रान्त भर में मलेरिय्रा-निवारक तथा स्वास्थ्य-समिततियों की स्थापना 
करना जिउसे प्रान्त में रोगों को रोका जा सके | ( २) ग्राम समितियों 
को मलेरिया, कालाजार, प्लेग, दैजा चेचक, कोढ़ और क्षय रोग को 
शेकने के तरीके बताना, तथा उन तरीकों को काम में लाने के लिए 
उत्साहित करना | ( ३) प्रान्त में इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये प्रचार 
करना । (४) ग्राम्य समितियों की देखभाल करना तथा सेन्ट्रल सो ायटी 
को शाख्षा स्थापित करना | 

आरम्म में सेन्ट्रल सोसायटी से सम्बन्धित आम-समितियों की संख्य! 
कम थी, इसलिये सोसायटी उनकी देखभाल भी करती थी । किन्तु अब 
आराम-समितियों की संख्या अधिक है तथा प्रान्तीय सरकार इन समितियों 
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को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के द्वारा सहायता देती है । समितियों की देखभाव 
का कार्य डिस्ट्रिक्ट बो्ड ही करते हैं; सेन्ट्रल सोसायटी केवल नई ससि- 
तियों को स्थापित करती हे 

ग्राम-समिति अप्ने गाँव में मलेरिया तथा अन्य रोगों को रोकने का 
कार्य करती है | समितियों के सदस्यों को चार आने से एक रुपया तक 
प्रति मांस चन्दा देना पड़ता है | प्रत्येक समिति एक वेद्य अथवा डाक्टर 
को कुछ मासिक देकर रखती हैं, जो सदस्यों के घरों पर बिना फोस 
लिये जाता है और उनकी चिकित्सा करता है। सेन्‍्ट्रल सोसायटी 
समितियों को भी आर्थिक सहायता देती है । इन समितियों ने बहुत से' 
अस्पताल वथा स्कूल खोल रखे हैं । इनमें से कुछ अस्रताल तो ऐसे हैं 
जिनसे सर्वलाधारण को दवा मिलती है; और कुछ ऐसे है, जो केवल्ल 
हिस्सेदारों को द्वी दवा देते हैं। 

जब किसी क्षेत्र में कुछ समितियाँ स्थापित दो जाती हैं तो सेन्ट्रल 
सोसायटी उनको इृढ़ करने के लिए एक “ग्रूप ( समूह ) कमेटी 
स्थापित कर देती है। इस कमेटी में प्रत्येक समिति का एक प्रतिनिधि 
रहता है । अप कमेटी किसी भी समति के काय में दखल नहीं देती, 
बह केवल प्रत्येक समिति से कुछ चन्दा लेकर उन समितियों के लिये 
एक चिकित्सक रखती है । चिकित्सक को उस क्षेत्र में निजी प्रेक्टिस 
करने की स्वतन्त्रता होती है, परन्ठु समितियों के सदस्यों के घरों से वह 
नाममात्र ही फीस लेता है। यदि कालाजाररोग फेल जाता # तो एक 
स्थान पर एक औषधालय खोला जांता है, चिकित्सक वहाँ पर सच 
रोगियों की मुफ्त चिकित्सा करता है; ओषधियाँ सेन्ट्रल सोसायटी देती 
है | यही चिकित्सक मलेरिया, चेचक, हेजे का प्रकोप बढ़ने पर, उनको 
रोकने का उपाय करते हैं। 

ग्राम-समितियाँ मलेरिया को रोकने के लिये वर्षा से पूर्व गाँव के 
समीपवर्ती सब्र गडढों खाइयों तथा पोखरों को भर देती हैं | नाले और 
नालियों को ऐसा खोद दिया जाह्ा है कि वर्षा का पानी बह 
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जावे। यह कार्य प्रति वर्ष, वर्षा के श्राने से पूर्व समास कर दिया घाता 
है । वर्षा के उपरांत तीन महीने तक गांव के हमीप जहाँ जहाँ पानी 
इकट्ठा हो जाता है, वहाँ वर्शहाँ समिति मिट्टी का तेल छुड़वाती दे, 
जिससे मलेरिया के कीटाणु उत्पन्न ही न हो सके । समिति के प्रत्येक 
सदस्य को एक छुपी हुई पुस्तक दी जाती है, जिसमें वह प्रात सप्ताह, 
उसके घर के लोग कितने दिन मन्नैरिया से ब्रीमार पड़े यह लिख देता 
है। समिति का मंत्रो इन पुष्तर्र के द्वारा, गाँव में मलेरिया का प्रकोप 
कैधा रहा, इसका लेखा तैयार करता है। इससे मदस्थों को यह ज्ञात हो 
जाता है कि गांव में मलेरिया घट रहा हैं या नहीं | 

ग्राम मलेरिया- नवारक सहकारी समितिश?ं अपने सइस्यों से थोड़ा 
सा चन्दा लेतः है, यू कोई बड़ा काम करना हुथा तो वे तरकार 
तथा सेन्ट्रल सोहाबदों मे सहायता कः प्रार्थना करती हैं । इन 
समितियों को बहा «क कयन्ोरी है कि यह श्राथिक दृष्टि से स्वावल- 
म्व्ी नहीं हू | इस कमी को दूर करने के जिए. १६२७ में सेन्ट्रल मले- 
रिया सोसायदी ने एक एलॉसयेशन स्थापत की, जो ग्राम-सम्रितियों 
के सदस्यों को चंजर भूत पर ( जिए पर वे खेतो न करते हों) तर- 
कारी तथा फलों के छांठे-छोटे गग लगवातों है, और इन बा्णों को 
पैदावार की बिहुवाने का अ्रवन्ध करतीं है। इस एडोसियेशन को 
सरद्दकता में एक कमेटी स्थायित की गईं है जिनके सदस्य कृष-शास्त्र 
के विशेषज्ञ हैं, जः नू मं खाद तथा बांज सम्बन्धां बाज करते हैं, गाँव 
में साम्तियों के बागां को देखते हैँ और उन्हें सलाह देते रहते हैं 
इन बांयों में उदत्य अधिकतर अपनो आवश्यकता ग्रों के लिये तरकारियाँ 
उत्पन्न करते हैं | इस समय बगाल में लगभग ७०० समितियाँ मले- 
रिया को रोकने का काय रही हैं 

उत्तर ब्रदश आद मे --उत्तर प्रदेश में सहकारी साख पमितियाँ 
ने कद्टों-कईी स्वास्थ्य विभाग के कमचा रियों की सहायता से स्वस्थ्य-रक्षा 
का कार्य करना आरम्म किया है। सदस्यों को खाद गछ्लों में रखने का 
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आदेश दिया जाता है, वे थांव में उफाई रखने और श्रस्पताल खोलने 
के लिए उत्साहित किये जाते हैं, और ट्रेंड दाइयां रखने का प्रयत्न 
किया जाता है | रहन-सहन सुधार समितियां भी गांवों में सफाई करती 
, है; इतके बारे में आगे लिखा जायगा। 
पंजाब में ६८ चिकित्सा-समितियाँ हैं. जो सदश्यों को दवाई देने 
का प्रबन्ध करती हैं | बिहार-उड़ोसा कुछ सेन्ट्रल बैंक तथा सहकारी 
साख समितियाँ गाँवों में सफाई तथा चिकित्सा व प्रबन्ध करती हैँ | 
यह समितियां गांवों को साफ करती हैं, कुश्रों में दवाई डलवाकर उनके 
जल को शुद्ध करती हैं, बिना मूल्य औषधियाँ बाँटती है, तथा 
आयुर्वेदिक और यूनानी अस्पताल स्थापित करतो हैं | बम्बई में कुछ 
समितियाँ श्रस्पतालों को ग्रान्ट देतो हैं जो श्रौषधियाँ मुफ्त बांटते हैं। 
लखक का यांजना-..इम पहले बता चुके हैं कि भारतवर्ष 
में रोगों के कारण मनुष्यों की आयु तथा शक्ति का भयड्डूर हास हो 
रह है हमारे गाँवों की गन्दगी, और वहाँ चिकित्सा का प्रबन्ध न होने 
के कारण यह हास निरन्तर बढ़ रहा है । इसे रोकने के लिए प्रत्येक 
गाँव में एक स्वास्थ्य-समिति की स्थापना को ज्ञावे , गाँव वालों को 
समिति के लाभ समकाकर उसके सदस्य बना लिया जावे | प्रयत्न 
यह होना चाहिए कि अत्येक घर से एक तद॒स्य बनाया जावे | सदस्य 
चांर आना प्रति मास चन्दा दे | जो लोग बहुत ही निधेन हों, और 
चार आना प्रति मात चन्दा न दे सके', उनसे चन्दा न लिया जावे; 
उसके बदले में वे सदस्य मास में एक दिन समिति का कार्य कर दिया 
करे। यदि कोई सदस्य चाहे तो अपना चन्दा अनाज में भी दे सकता 
हे, किन्तु चन्दा देनेवाले तथा कार्य करनेवालों में कोई अन्तर न 
होना चाहिए; सब प्रकार के सदस्यों के अधिकार बराबर हों। 
साधारण सभा वर्ष का बजट पास करे और समिति का वार्षिक 
प्रोग्राम निर्धारित करे | वह एक पंचायत, उपछका सर पंच, दो मन्त्री 
तथा एक कोषाष्यक्ष का निर्वाचन करे | पंचायत साधारण सभा द्वारा 
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निश्चित की हुईं नीति के अनुसार कार्य करे। दोनों मन्‍्त्री समिति के 
कार्य का संचालन करें | जो सदस्य चन्दा न दें, उनसे मन्त्री समिति 
निम्नलिखित काम करनेवाले--समीपवर्ती सब गडढों को पा८ देना 
नालों को ऐसा खोद देना कि उनमें पानी कहीं न रुक्के. वर्षा समाप्त 
होने पर जहाँ-जहाँ पाना रुक जावे, वहाँ-नलमय पर मिद्ठी का तेल 
डलवाना । इसके अतिरिक्त ऐसे रुदस्यों से औषधालय में दवाई 
तैयार कराने का आम लिया जावे; आवश्यकता पड़ने पर वे लोग 
दूसरे स्थानों पर भेजे जा सकते हैं | 


समंति चिकित्सक की सलाह से कुछु औषधियों का संग्रह करे 
जो साधारण रोगों में काम आ सके | औषधियों को सदस्यों में बॉटने 
का कार्य दूरे मन्त्री के हाथ में रहे | समिति गांव की आवश्यकता के 
अनुछार गांव से कुछ दूरी पर गड॒दे खुदवाये। ये गडढे ६ या ७ 
फोट गहरे हों; गड़ढों के चारों ओर अरहर अथवा फूछ की आड़ 
खड़ी कर दी ज वे. तथा गडढ़े के मुह पर दो लकड़ा के तख्ते रखदिये 
चावें। यही गडढे गाँव के शौचणह हों। सदस्यों को मैदानों में शौंच 
जाने की हानिया बता कर, वहां शौच जाने से रोका जावे कुछ शौचयइ 
ज्लिय्रों के लिये पुथक्‌ कर दिये ज्ञावे | समिति एक मेइतर को नौकर 
रखे जो गांव के धरों का कूड़ा प्रतिदिन इन शौचणहों में डाल आया 
करे, और यांव की गलियों को सफाई रखे | सप्तिति प्रत्येक सदस्य को 
ग्डदों में खाद बनाने के लाभ समभ्ावे और उन्हें गडठों में खाद 
तैयार करने के लिये उत्साइत करे : प्रत्येक किसान दो गडठे तैयार 
करे; जब एक में से खाद निकाल ली जावे तब दूसरे में गोचर इत्यादि 
भर बावे ; प्रति दिन गोबर, पशुश्रों के पास बचा रहनेवाला भूखा 
तथा चारा और घरों का कृढ़ा इन गडढ़ों में डाला जाया करे | इससे 
दो लाम होंगे -- एक तो गंदगो दूर हो जावेगी. दूसरे श्रच्छी खाद उत्पन्न 
शेगी । समिति शौचणहों में बनी हुई खाद को बेच दे 

समीपवर्ती गांवों की स्वास्थ्य-समितियां मिल कर एक बड़ी या 


श्ध्ट भारतीय सहकारिता आन्दोलन 


सामूहिक समिति बनाव | बढ़ी समिति एक चिकित्सक तथा एक ट्रेंड 
दाई नियुक्त करे | इन कम्मचारियों को निजी प्रेक्टिस करने की इजा- 
जत न होनी चाहिए.| दाई का यह काय हो कि वह बड़ी समिति से 
सम्बन्धित गांवों में बच्चा जनाने का काम करे। प्रत्येक सदस्य से बच्चा 
जनाने की फीस आठ आना से एक रुपया तक ली जावे | डाक्टर बीच 
के गांव में रहे और तोसरे दिन प्रत्येक गांव में जाकर रोगियों की दवा 
दिया करे | बीच में सभा का मन्त्री रोगियों को डाक्टर की बतलाई दवा 
देता रह | यदि किसी रोगी को देखने के लिए डाक्टर को उसके घर 
जाना पड़े तो उस सदस्य से समिति आठ आना या चार श्राना, जेसा 
भी निश्चित किया जावे, फीस ले । गांव का छो आदमी समिति का 
सदस्य न बने, उससे डाक्टर तथा नस की दुगनी फीस ली जावे, वह 
रुपया उसी समिति में जम्रा किया जावे | 

चिकित्सक का मुख्य कार्य केवल चिकित्सा करना ही न होकर 
लोगों को रोगों से बचने के उपाय का बतल्लाना भी होगा । उ॒स्ताह में 
एक दिन नियत किया जावे, जन्म डाक्टर मैजिक लालटेन, चित्रों तथा 
चार्टों की सहायता से व्याख्यान देकर बतलावे कि रोग क्‍यों उत्पन 
होते हैं, ओर उनसे बचने के क्या उपाय हैं। बड़ी समिति के कार्य- 
कर्ता चिकित्सक की सलाह से प्रचार-का्य करें | जब कभी समीपवर्ती 
स्थान में मेला अथ्या पठ लगे, तब बड़ी समिति के पदाधिकारियों 
को वहां विशेषकर स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रचार करना चाहिए। 

ये बड़ी समितियां अथवा सामूहिक समितियां मिलकर तइसील 
समिति का संगठन करें | तहठील-समितियों का काय केवल आम- 
समितियों को देखभाल करना, स्वास्थ्य-रक्षा सम्बन्धी प्रचार करना, 
तथा बिले के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों से लिखापढ़ी करके, जब 
कर्मा उस तहसील के किसी ज्षेत्र में कोई बीमारी फेल रही हो, उसकों 
रुकवाने का प्रयत्न करनां होगा | बड़ी समितियों'के प्रतिनिधि तइसील- 
समिति में जावेगी | इस प्रकार संगठन हो जाने से जिले के मेडिकल 
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अफमर तथा जिला-बोड के अधिकारियों को गाँवों में बीमारी फेलने 
के समय सफलता-पूर्वक चेतावनी दी जा सकती है, और उनसे सहायता 
ली जा सकता हे | 

प्रत्येक प्रान्त में एक प्रान्तीय स्वास्थ्य-लमिति का संगठन होना 
चाहिए, जो ग्रामों में काय करने के लिये दाइयों तथा चिकित्सकों को 
तैयार करे. आंदोलन का नेठ्त्व ग्रहण करे, तथा प्रचार कार्य के लिए, 
साहित्य प्रकाशित करे | यान्तीय समिति को उन दाइयों में से जो इस 
समय गांवों में कार्य करती है, साफ, चठुर, तथा कम श्रादु वाली 
दाइयों को छांट लेना चाहिए. और उन्हें छात्रवृत्ति देकर दाई के 
कास की वेज्ञानिक शिक्षा दिलवाकर अ्रपने-अपने गवों में मेज देना 
चाहिए | सामू:इक समितियां इन्हीं दाइयों को नौकर रक्‍्खे | बच्चा 
जनाने के अतिरिक्त इन दाइयों का यह भी कतंव्य होना चाहिये कि 
ये माताओं को वताव कि बच्चों का त्वालन-पालन किस प्रकार होना 
चाहिये | चिकित्सक मी ऐसे होने चाहिएँ, जो गांवों के रबनेत्ाले हों 
आर गांवों में रहना पतन्द कर | प्रारम्भ में तो आयुर्वेदिक विद्यालयों 
में से निकले हुये यत्रक छांट लिये जावें तथा उनको कुछ दिन आव- 
श्यक शिक्षा देकर गाँवों में रहनेवाले शिक्षित नवयुवकों को श्रायुवँदिक 
विद्यालयों में मेजकर इस कार्य के लिये तयार करावें । प्रान्तीय समिति 
एक पत्रिका प्रकाशित करे, ट्रेक्ट छुपवावे, चित्र तैयार करावे, तथा 
मेजिक लालटेन के लिये स्लाइड तेंयार कराकर प्रचार के लिए गाँवों 
में भेजे | 

प्रान्तीय सरकार प्रान्तीय समिति को आवश्यकतानुसार आंट 
( सहायता ) दे । जिला-बोड सामूहिक समिति को चिकित्सक तथा दाई 
का आधा वेतन दें। 

इस प्रकार यदि सहकारिता आन्दोलन का उपयोग स्वास्थ्य-रक्षा 
के लिए सगठित दंग पर किया जावे तो ब्रामों में स्वास्थ्य-रत्ता की 
समस्या इल हो सकती है । 


् 





चोदहवाँ परिच्छेद 
क्रय-विक्रय समितियां 


रम्पातबपा ँ".) अलाकमभवसह 


योरोपीय देशों में खेतीबारी की उन्नति के लिये सहकारिता का खूछ 
उपयोग किया गया है | वहाँ खेतों की पैदावार को बेचने में किसानों' 
के लिये आवश्यक वस्तुएँ खरीदने में, पशुओं की जात को उन्नत! 
करने में, पैदावार को अच्छे मूल्य पर बेचने के लिए रोक रखते में, 
तथा श्रन्य कार्यो' में सहकारिता का सफलता-पूबंक उपथोग किया गया 
है। किसो-किसी देश में तो किसानों ने . खेती के यन्त्रों को बनाने का 
काम भी सम्मिलत रूप में आरस्म कर दिया है। इस प्रकार खेती- 
बारी सम्बन्धी सभी कार्य सहकारिता के द्वारा हो सकते हैं| परन्तु क्या 
प्रत्येक कार्य के लिए भिन्न-भिन्न समितियाँ स्थापित की जावें ? डेनमाक 
के अतिरिक्त जमनी, इटली तथा स्विट्जरलैंड में साख-समितियाँ ही' 
ये कार्य करती हैं | लेखक का मत हे कि भारतवर्ष में भी ग्रामीण साख 
समितियों को ही यह सब कार्य करने चाहिए; क्योंकि इनके लिए. 
श्यकू पृथक समितियाँ स्थापित करना असम्भद है। 


किसानों के लिये साख के बाद, खेती की पैदावार को बेचना; 
आवश्यक वस्तुओं को खरीदना तथा आमीण उद्योग घंघों के द्वारा 
सम्पत्ति उत्पन्न करना ही मुख्य कार्य है। किसान साधन सम्पन्न नहीं 
होता, इसलिए उसको बीज, यन्त्र, खाद, तथा दैनिक व्यवहार 
की वस्तुएं गाँव के बनिये अ्रथवा दुकानदार से खरीदनी होती हे, और 
उन वस्तुओं के लिए बहुत मूल्य देना पड़ता है । किसान बेचने 


को कला नहीं जानता, इसलिये वह गाँव के बनिये, तथा मंडियों के 
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दलालों और व्यापारियों से लुटता हे; उसे अपनी पैदावार का मूल्य 
कम मिलता है | 

इससे स्पष्ट है कि किसान के लिये केवल साख का प्रबन्ध कर देने 
से इ काम नहीं चलेगा; उसके लिये क्रय-विक्रय समितियों की स्थापना 
करना आवश्यक होगा । नहीं तो महाजन किसान को आवश्यक 
बस्तुएं वेचने में तथा उसकी पेदावार खरीदने में लूटता रहेगा | इस 
कारण, क्रब-विक्रय समितियों के स्थापित किये बिना. किसान की 
आर्थिक स्थिति नहीं सुधर सकती | 

क्रय-सामतियाँ---सइकारी साख समितियों के द्वारा यह कार्य 

सफलता पूर्वक किया जा सकता है | जब साख समिति का कोई सदस्य 
किसी वस्तु को खरीदने के लिये ऋण लेना चाहे. तद्र उसे रुपया न 
देकर वह वस्तु खरीद दी जावे | जहाँ क्रय-समितियाँ स्थापित हो जाती 
है, वहाँ छमिति का मेनेजर सदस्यों के आ्राडर इक्ट्रे कर लेता है. फिर 
एक साथ चीजे मंगाकर सदस्यों में बाँट दी जाती है; कमीशन केवल 
नाममात्र का लिया बाता है। इस प्रकार समिति चोजें थोक मूल्य पर 
खरीद सकती हैं; सदस्यों को झधिक मूल्य नहीं देना पड़ता। क्रय 
सहकारी समितियों की सफलता के लिये यह अत्यन्द आवश्यक है कि 
बाजार अध्ययन किया जावे | इससे यह लाभ होगा कि समिति मन्दी 
के समय खरीद करेगी । उसके कार्यकर्ताओं को यह देखना चाहिए. 
कि बिना मांग के कोई वस्तु न खरीदी जावे; आरम्भ में केवल उन्हों 
वस्ठुओं को खरीदा जावे, जिनकी सदस्यों में ग्धिक मांग हो। 

क्रन्‍-समितियाँ भारतवर्ष में बहुत कम पाई जाती हैं | बम्बई प्रांत 
में कुछ समितियाँ खाद तथा खंतीबारी के यम्त्रों को खरीदने के लिए 
स्थापित की गई थीं; किन्तु उनकी दशा ठीक नहीं है | इन समितियों 
को असफलता का मुख्य कारण दोषपुरा प्रचन्ध तथा सदस्यों की उदा- 
सीनता हे। जो समितियाँ, क्रन्‍-विक्रव दोनों ही काये कर रही हैं, के 
कुछ सफल अवश्य हुई हैं । * 


“२०२ भारतीय सहकारिता आन्दोलन 
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खेतिहरों के लिये उत्तम बीज की समस्या सदा उपस्थित रइती है | 
किसानों को उत्तम बीज सहकारी समितियों के द्वारा उचित मूल्य पर 
मेल सकता है। समिति सदस्यों से हो फतल के समय बीज मोल 
लेकर अपने भण्डार में रख सकती है, श्रथवा बीज कृषि-विभाग से 
मिल सकता है! बम्बई प्रान्त में कपास बेचनेवाली समितियाँ बीज 
रखती हैं। किन्तु भारतवर्ष के भिन्न-भिन्न प्रान्तों में इस प्रकार की 
"समितियां बहुत हैं। 
विक्रय-समितियाँ---पहिल्ले कह जा चुका है कि अ्रधिकतर 
किसान ऋणी है; इस कारण वे अपनी फसल बेचने में स्वतंत्र नहों 
होते। छ्लो गाँव का बनिया लेनदेन करता है, वह्दी फसल को 
खरीदता है | छोटे किसानों को अपनी फसल उसी के हाथ 
बेचनी पढ़ती है।एक तो फसल कटने के कुछ दिन बाद तक 
बाजार भाव वेसे ही गिरा रहता है; दूसरे, बनिया गाँव में अकेला 
खरीददार होता है; इसलिए वह बाजार-माव से कम्त कीमत पर 
फसल खरीद लेता है| किसान बाजार-भाव से अनभिज्ञ होने के कारण 
जो मूल्य बनिया देता है. ले लेता है। कपास, तम्बाकू, जूठ तथा 
अन्य कच्चा ओरोद्योगिक माल खरीदने के लिए व्यापारी, ( जो बड़े- 
बड़े व्यापारियों के एजेन्ट होते हैं ) गांवों में जाकर फसल को खरीदते 
हैं। यह व्यापारी विदेशों के भाव को भली भांति जानते हैं; ये लोग 
गाँव के सीघे-सादे किसानों को जो मूल्य देते हैं, वही उन्हें स्वीकार 
' करना पड़ता है | 
जिन किसानों के पास सूमि अधिक होती है और जिनकी पेदावार 
भी अधिक होती है, वे यदि सरुमीप में कोई मंडी होती है तो पेदाबार 
वहाँ लेजाकर बेचते हैं। किन्तु इन मंडियों में किसान को खूब ही लूटा 
जाता है | नियमानुसार टेक्स तो उसे देना ही पड़ता है, मंडी में गाड़ी 
“खड़ी करने का किराया तथा दलालों को दलाली मी उसे देनी पड़ती 
'डै | दलाल व्यापारियों से मिला रहता है और किसान को उचघ मूल्य 


शक 
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'पर. जो दलाल तय करता है. पैदावार बेचनी पड़ती है | जब कौमत 
निश्चित हो जाती है तो व्यापारी के गोदाम पर तुलाई शुरू होती हैं | 
कहीं-कहीं बाट जाली होते हैं | कमी-कमी छत्र गाड़ी आधी तुल जाती 
हैं तब व्यापरी यह कह कर, कि अन्दर वत्तु खराब निरली. लेने से 
इनकार करता है। बेचारे किछान को विवश होकर कम मूल्य स्वीकार 
पड़ता है. क्योंकि उसे अकेले गाड़ी मरना अठस्मव दिल्वाई देता है| 
“किसान को कहीं-कहीं तुलाई भी देनी पड़ती है। अन्त में मूल्य चुकाते 
समय व्यापारी घर्मशाला, गौशाला, मन्दिर, प्याऊ. पाठशाला तथा 
ऐसे ही अन्य घा्मिक कार्यों' के लिए प्रति रुपया कुछ पैसे काट लेता 
हे | शाही कृषि कमीशन का विचार है फ्रि इस प्रकार किसान की 
वैदावार के मूल्य का १० या १२ प्रतिशत कट जाता है, और सेठ जी 
दानवीर कहलाते हैं | जब्॒तक किसान को इस भयंकर लूट से नहीं 
'बचाया जावेगा, तब तक उसकी आर्थिक प्थिति सुघर नहीं सकती | 
इस विचार से बम्बई में कपास तया गुड़, और बंगाल में घान तथा 
जूट बेचने के लिये सहकारी समितियाँ स्थापित की गई हैं । 

विक्रय-समितियों के लिए पू जी की समस्या अत्यन्त कठिन है। 
जब किसान अपनी पैदावार समिति के पास लाता है. उसी समय वह 
उपया चाहता है। समिति को ययेष्ट घन पेशगी दे देना पड़ता 
है। उसकी अपनी निजी पूजी बहुत कम होती है. सेन्ट्रल बेड 
समितियों को केवल उतनी ही साख देते हैं, जितनी उनकी 
पू जी होती है | आवश्यकता इस बात की है कि समितियां 
श्रपने सदस्यों का दायित्व के मूल्य से दुगुना या तिगुना रखें. जिससे 
कि सेन्ट्रल बैंक पूंजी से उतने गुनी साख दे सकें | सहकारी विक्रय 
समितियों से किखान को यह लाभ है कि जब किसान अपनी पैदावार 
लगाता है तो ससति उसे तोल कर रसीद दे देती है। पैदावार 
जेकर, कुछ उपवा पेशगी दे दिया जाता हैः पीछे पेदावार को अधिक- 
से श्रधिक मूल्य पर बेचा जाता है | - 
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धम्बूह- बम्बई प्रान्त में २०० विक्रय-समितिवाँ काम कर र्‌हः 
हैं | इन में अधिकांश तो केवल कपास बेचती हैं। ये प्रति वध कई 
करोड़ रुपये को कपास बेच देती हैं | इनके अतिरिक्त गुड़. फल, 
तमाखू, मिच, घान तथा प्याज बेचने के लिए. प्र८ समितियाँ स्थापित 
हैं। गुजरात तथा कनोटक में कपास बेचनेवाली समितियों को विशेष 
सफलता मिली है | गुजरात के सूरत तथा भड़ोंच जिलों में ये समि- 
तियां अधिक संख्या में हैं| एक समिति चारया पाँच गाँवों की 
पैदावार बेचती है । विक्रय-सप्तिति के लिए. यह अत्यन्त आवश्यक हे 
कि प्रबन्ध ठीक हो | इसलिये यह आवश्यक होती है कि प्रबन्धका रियी 
समिति में व्यापार से परिचित लोग रखे जावें । इसी उद्देश्य झे 
शुजरात को सब समितियों ने एक संघ स्थापित किया है, जो इन 
समितियों की देख-भाल करता है। द 


कर्नाठक प्रान्त की कपास बेचनेवाली समितियों ने श्राशातीत 
सफलता प्राप्त की है | इस प्रोन्त की अधिकतर कपास इन्हीं समितियों 
के द्वारा बेची जाती है | स्थानीय व्यापारियों ने इस समितियों का 
बहुत विरोध किया, किंतु अब ये समितियाँ बलवान द्वो गई हैं | १७४० 
में इन समितियों ने लगभग ७ लाख मन कपास बेची थी | 


कुछ कपास-विक्रय समितियों ने अपनी यूनियन बना ली है. जो! 
सामूहिक रूप से सम्रितियों की कपास को बेचने का प्रबन्ध करती हैं। 
उन्होंने कपास के पेच भी खोले हैं, जिनमें तहकारी समितियों की' 
कपास ओटी जाती है । बात यह है कि सहकारी समितियां अपने 
सदस्यों को उत्तम बीज देती है, जिससे अच्छी जाति की कपास उत्पन्न 
हो | यदि समितियां अपनी कपास अन्य पेचों को दें. तो उनका बीज 
दूसरे घटिया बीज में मिल जावे और वे अपनी कपास के लिए बाजार 
में जो परसिद्धि प्राप्त करना चाहती हैं, वह न होः सके, और उसके 
अच्छे दाम न बिलें । 
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सहकारी विक्रय-समितियों को प्रोत्शाइन देने के लिए. और 
आान्तोय मार्केटिंग विभाग की सलाइ से विक्रव समितियों का संगठन 
करने के लिए. सहकारिता विभाग से १६४२ में अम्बई में प्रान्तीय 
विक्रवसमिति स्थापित की | इसके संचालक-बोर्ड में > समितियों के 
प्रतिनिधियों के श्रतिरिक्त, सहकारी विभाग का रघधिस्ट्रार, चीफ 
मार्केटिंग अफसर और प्रान्तीय सहकारी बैंक का प्रतिनिधि रहता है| 
बज़ा ल-बज्ञालज़ में पहले लगभग ६० विक्रय समितियां यीं | 
इनमें से अधिकतर जूट वेचनेवाली थीं | ये अ्रपफल रहीं । अब वहां 
७३ विक्रव-स मृतियां हैं. जिनमें से अधिकांश धान सहकारी समितियां 
हैं, कुछ समितियां गन्ने और मछुज्ञी की भी हैं। इन उमित्तियों की यूनि- 
यन स्थापित हो गयी है | बज्ञाल की +>क्रप समितियों में प्रमुख है--- 
राज़शाही जिले को 'नौगाँव गांजा-उत्तादर्कों की समिति | इसके 
सदस्य ४.००० से ऊरर, और कायेशील पू ज्री लगमग छः लाख रुपये 
'है। इस समिति के पास गांजा और भांग उत्पन्न करने का एकघिकार 
है | सम्रिति को लाखों उपया वाषिक लाभ होता है, जिससे तीन अस्पताल 
तथा एक पशु-चिकित्सालय चलते हैं; श्रोर तीन हाई स्कूलों तथा ८७ 
आम-पाठशालाओं को सद्यायता दी जाती है | समिति ने बच्धाल में ३६ 
एजंधियां स्थापित की हैं, जो गांजा बेचती हैं। आखाम, 
उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, राजपूताना, कृचबिहार, तथा उड़ीछा की रियासतों 
में भी गांजा भेजा जाता है। समिति को प्रबंधकारिणी में २६ सदस्य 
होते हैं | सर्मात हर साल लगमग डेढ़ लाख रुपये शिक्षा पर, सवा 
लाख रुपये चिकित्सालय पर खच करती है। वह अपने ज्॒त्र 
में सड़कों और पुलों की मरम्मत भी कराती है | 
पंजाब --दोनों पंजाबों में २०कमीशन-शाप (दुकान; हैं। वे अपने 
सदस्यों के लिये बीज और इल इत्यादि ओऔजार खरीदती हैं, औए 
उनकी शिक्षा का प्रबन्ध करती हैं, अच्छे बीजों का प्रचार करती हैं. और 
सदस्यों में मितब्ययिता बढ़ाती हैं | वे अपने ठदस्यों की पैदावार को 
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बेचती हे | जो सदस्य अपनी पैदावार दुकान को देता है. उसे ७४ 
प्रतिशत पेशगी दे दिया जाता है। इन दुकानों ने १६४० में लगभग 
२४ लाख रुपये की पेदाबार बेची । 

मदरास --मदरास में इस समय १६० समितियाँ हैं. जो सदस्यों को' 
पेदावारकी जमानतपर ऋण देती हैं और पेदाव[/रको कमीशन पर बेचती 
हैं। यह प्रयत्ञ किया जा रहा है कि ये समितियाँ पूर्ण रूप से विक्रय- 
समितियों की भांति कार्य कर। यह समितिरयाँ सदस्यों की पैदावार 
रखने के लिए गोदाम बनवाती हैं| मद्रास में दक्षिणी कनारा कृषि 
सहकारी होलसेल (थोक. समिति उल्लेखनीय है, जो जिले की मुख्य 
पैदावार को ४६ शाखाश्रों में इकट्टी करती है और श्रपनी बम्बई शाखा 
के द्वारा बम्बई के बाजार में बेच देती है। १६ ० समिति ने २०. 
लाख रुपये से अधिक का माल बेचा | 

मदरा॥ प्रान्दीय सहकारी विक्रय समिति की स्थापना १६३६ में 
हुईं थी इसका मुख्य कार्य प्रान्त की विक्रम समितियों की देखभाल 
ओर उनका संगठन करना है | प्रान्तीय समिति एक साप्ताहिक पचिका 
भी निकालती है, जिठमें वस्तुओं के भाव और शअ्रन्व ज्ञातव्य बातें- 
रहती हैं | है 

उत्तरप्रदश्श - यहाँ सइकारी विक्रब-समितियाँ बहुत बड़ी संख्या 
में हैं, और श्रान्दीलन तेज्जी से बढ़ रहा है। १६३७ में प्रांतीय सरकार 
ने खेती की पेदावार को वेचने के सम्बन्ध में एक योजना स्वीकृत की | 
इसके अनुसार प्रत्येक मंडी में एक विक्रय-यूनियन स्थापित को जाती है 
आ।र उस मरडी के समीपवर्ती गावों की समितियां उस यूनियन की 
सदस्य बन जाती है। श्रधिकतर झ्रनाज और तिलहइन की बिक्री का 
काम किया जाता हैं। प्रांत के प्रत्येक जिले में यह योजना शअ्रमल में 
लाई जा रही है ओर लगभग २०० केन्द्रों में यह काम हो रहा है ) 
कहीं-कहीं तो यूनियन सदस्यों की पेदावार स्वयं खरीद लेती है और 
कहीं कहीं वह उसे कमोशन पर बेचती है । पश्चिप्ती जिलों में तो यूनियन 
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अत का कमीशन लेकर सदस्यों की पैदावार बेच देती है और पूर्वी 
ज़िलों में वह सदस्यों की पेदावार मोल लेती हैँ । इस समय १८३ 
विक्रय-यूनियन यह कार्य कर रही हैं, और वर्ष में ६० लाख रुपये से 
अधिक की पेदावार बेच देती हैं । 

अनाज की विक्री के अतिरिक्त, प्रांत में घी आलू फल और अंडों 
की ब्रिक्रों के लिए भी सामतियों का संगठन किया गया है | उत्तरप्रदेश 
में इस आशय का एक मारकेटिंग एक्ट पास हो गया है कि सदस्यों 
का अपनी पेदाबार विक्रब-समति के ही द्वारा, बेचना पड़ेगा । इससे 
यह आन्दोलन और भी तेज्नी से बढ रहा है। प्रांतोंय सरकार ने इन 
समितियों को श्राथिक सद्दायता देकर प्रोत्साहित किया है। अमी कुछ 
समय हुआ लखनऊ में प्रान्तीय मार्केटिंग फेडरेशन भी स्थपित हो गई 
हैं! जिससे ये समतियाँ उम्बन्धित हैं | 

सत्रसे अधिक महत्वपूर्ण विक्रन-समितियाँ गन्ने की समितियां ई । 
इनकी संख्या लगभग चार इजार है. और वे ६४ यूनियनों से उम्बन्बित 
हैँ । इन सामतर्यों से किसानों को अपने गन्ने का ठीक दाम मिलता 
है और तुन्नाई में कोई घोखेबाजी नहीं होती । इसके अतिरिक्त ये 
समितियां अपने सदस्यों को अ्रच्छा बीज. खाद और इल आदि औजार 
देकर गन्ने की खेती के लिए प्रोत्म' हित करती हैं। िछुले वर्ष समितियों 
ने सदस्यों में ३० लाख मन त्रीज बांटा श्रौर उन्हें दो लाख मन खाद 
श्रो: ५५ हजार भिन्न भिन्न प्रकार के खेता के औज्ञार दिये | यदी नहीं 
इन सांप्तियों ने गाँव के रास्तों को ठीक करने, कु ओं को बनाने तथा 
अन्य आम सुधार काय किए | 

अब प्रान्त में इन गन्नान्समितियों का एक जाल सा बिछा हुआ है. 
ओर ये लगभग १३ करोड़ मन गन्ना प्रतिवर्ष कारखानों को बेचती हैं । 
यह ध्यान में रखने की बात है कि उत्तर प्रदेश के कारखानों में बितना 
गन्ना खपता है, उसका लगभग ८० प्रतिशत ये समितियां देती हैं । 
सरकार ने एक विभाग स्थापित किया है, जो इन समितियों की सहायता 
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'से गन्ने की खेती की उन्नति करने का श्रयत्ष करता है। ये समितियां 
“गन्ने की बिक्रो के सिवाय आम-सुधार का कार्य भी करती हैं, जैसे सड़कों 
'की मरम्मत, चिकित्सा की सुविधा, शिक्षा का प्रबन्ध तथा सदस्यों में 
मितव्यविता का प्रचार करना इत्यादि | 
राब ओर गुड़ समितियां:--उन किसानों की धहायता के 

लिए जो कारखानों को श्रपना गन्ना नहीं बेंच सकते राब ओर गुड़ 
समितियां स्थापित करने का प्रयत्व किया जा रहा है। लगभग १२ 
गुड़ राव तथा खांड्वारों शक्कर बनाने की समितियां प्रांत में काम 
कर रही हैं | कर हम 

देहरादून बाममती चावल विक्रय सहकारी समिति- 
यह समिति उल्लेबननीय है। देहरादून के प्रसिद्ध बासमतों चावल 
'को बेंचने के लिए इस समिति की स्थापना हुईं थी। चावल के 
'ब्यापारी एक ओर तो किसानों को बासमती चावल का पूरा मूल्य नहों 
देते थे | दूसरे ग्राहकों को असली बासमती चाबल नहीं मिलता था।' 
'इस कमी को दूर करने के उद्ये श्य से इस समिति की स्थापना की गई | 
देहरादून के समीप शियोला गाँव में इस समिति का प्रधान कार्यालय 
है श्र इसका कार्य क्षेत्र समस्त देहगदुन तहसील है। जो भो किसान 
बासमती चावल उत्पन्न करते हैं और देहरादून तहसील में रहते है 
-इसके सदस्य बन सकते हैं । 

समिति सदस्यों को बासमती चावल की खेती के लिए ऋण देती 
है। समिति ने शियोला तथा अन्य गाँवों में गोदाम स्थापित किए हैं 
जहां चावल भरा जाता है। सरकारी विक्रव विभाग से सहकारी समिति 
'चावल का ग्रेडिय करवाती है और ग्रेड का प्रमाण पत्र प्राप्त करती है 
:इसका परिणाम यह होता है कि समिति अपने चावल को अच्छे मूल्य 
पर बेंच सकती हे | 

समिति ने प्रान्त की बढ़ी मंडियों में अपने एजेंट रक्खे हैं जिनके 
'द्वारा वह अपना चावल बेचती है। समिति बड़े बड़े आइकों को 
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चावल सीधा भी बेंचती हे | समिति चावल के मूल्य पर ३॥ प्रतिशत 
बिक्री कमीशन लेती है इसके अतिरिक्त और खर्चा कुछ भी नहीं 
लिया जाता । अ्रमी तक समिति लगभग १५ गांवों से चावल प्रास 
करती है और उसके १०० के लगमग सदस्य हैं | 

मारकेटिंग फेडरेशन!---उत्तरप्रदैश में बिक्री समितियों का 
नेतृत्व त्तथा नियंत्रण करने के लिए एक प्रान्वीय मारकेटिंग फेडरेशन 
स्थापित किया गया है। यह फेडरेशन कपड़ा, अनाज, बीज, खाद, 
हल तथा अन्य औजार तथा अन्य आवश्यक पदार्थों को खरीदती 
ओर बेचती है | 

इसका अध्यक्ष सहकारिता विभाग का रजिस्ट्रार पदेन होता है तथा 
सहकारिता विभाग का एक कर्मचारी पदेन मन्त्रो होता है। इस फेडर- 
शन का उद्ये श्य यह है कि वह ग्रामों और नगरों के उपभोक्ताश्रों तथा 
खेती की पेदावार करने वाले तथा अन्य उत्गदकों का सीधा सम्बन्ध 
स्थापित करदे | 


फेडरेशन ने ३० जून १६४६ तक एक वर्ष में £ करोड़ रु० का 
कारबार किया । फेडरेशन का रक्तषित कोष ७ लाख रुपये हैं अ्रन्य कोष 
६ लाख रुपये हैं तथा फेडरेशन मुद्दती जमा भी स्वीकार करती है | 

बिहार-- बिहार में भी गन्ना सहकारी समितियां लगभग ८८८ 
हैं; ये र८ यूनियनों में संगठित हैं, और प्रति वर्ष लगभग १ करोड़ 
मन गत्रा कारखानों को देती हैं। समितियां गन्ने को उन्नति करने 
का प्रयत्न कर रही हैं | इन समितियों का संगठन उत्तरप्रदेश की समि- 
पतियों के समान ही है | 


मध्यप्रदेश---मध्यप्रदेश में क्रब-विक्रय समितियों का 

स्वरूप मिन्न है। कृषि एसोसियेशन, उत्पादों की एसोसियेशन. 

आढ्त की दूकान और बहुउद्येश्य समितियां ही क्रब-विक्रय का काम 

करती हैं | कृषि एसोसियेशन अभी तक अधिकतर किसानों को अच्छा 
१४ 
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बीज, खाद और ओजार देने का द्वी काम करती हैं। धान्‍्त में उत्पा- 
दर्कों की तीन एसोसियेशन हैं, ये रायपुर बिलासपुर श्रौर द्र॒ग में है। 
ये समितियां अपने सदस्यों की पैदावार को श्रपने गोदामों में रखती हैं 
और उसका ४७४ प्रतिशत मूल्य उन्हें पेशगी; तथा उसके बिकने पर 
देती हैं। १६३६ में नागपूर में एक संतरा बिक्री सहकारी समिति 
स्थापित की गई; यह कलऊता, देहली ओर लखनऊ संतरे भेन्नती है। 
प्रान्त में सहकारी आाढ़त की पाँच दूकानें हैं परन्तु वे विशेष सफल 
नहीं हुई । प्रान्त में कुछ बहुडदई श्य समितियाँ भी हैं, जो सदस्य के 
लिए आवश्यक वस्तुएं खरीदती और उनको पैदावार को कमीशन पर 
बेचती हैं | किन्तु अमी तक क्रय-विक्रव आन्दोलन प्रान्त में 
बलशाली नहीं हुग्रा है । 

देशी राज्यों में बड़ौदा में ४४ विक्रय समितियाँ हैं, जिनमें से 
अधिकांश कपास-बिक्री-समितियों हैं| हैदराबाद में ५९ विक्रव-समि- 
तियाँ हैं, जिनमें १० कपास की और ६ अन्य खेती की 'उपज् की 
हैं | शेष बढ़ई, चमार, सुनार, कागन बनानेवालों इत्यादि की 
समितियां है| इसके अतिरिक्त कोचीन, मैसूर च्रावंकोर में भी कुछ 
विक्रय-समितियां हैं। क्‍ 

सच तो यह है कि भारतीय किसान को साख समितियों से भी 
अधिक आवश्यकता विक्रय-समितियाँ की है। इधर कुछ वर्षो से 
भिन्न-भिन्न प्रांतों में इस ओर विशेष रूप से प्रयत्न हो रहा है, यह एक 
अच्छा चिह् दे | दहला 

क्रय-विक्रय समितियाँ----ऊपर केवल खरीदने या केक्ल 

बेचने का काम करनेवाली समितियों के बारे में लिखा गया है । श्रत्र 
ऐसी समितियों के बारे में विचार किया जाता है, जो क्रय और विक्रय 
दोनों काम करती है | ये समितियां पारमित दायित्व वाली होती हैं | 
ये बड़े क्षेत्र में काये करके ही सफल हो सकती हैं, क्‍योंकि इन समितियों 
को अधिक राशि में वस्तुओं को खरीदने तथा पेदावार को बेचने से 
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हो लाम हो सकता हे | क्रय-विक्रय समितियों के सदस्य केबल वे ही 
लोग बनाये जाते हैं, जो फसल उत्पन्न करते हैं। जो लोग कुछु बेचना 
या खरीदना नहीं चाहते, वे इन समितियों के सदस्य नहीं बनाये जाते | 
सम्रिति का लाम सदस्यों में खरीद फरोख्त के इिसाव से बांट दिया 
जाता है । यदि किसी किसान ने समिति के द्वारा १०० मन कपास 
बेची और दूसरे ने केवल ५० मन ही बेची है तो दूसरे को पहले से 
आधा लाभ मिलेगा । कुछ लोगों का मत है कि पैदावार बेचने का 
कार्य साख से बिलकुल भिन्न और कठिन भी है।इस कारण 
क्रय-विक्रम का काम एक समिति करे, तथा साख देने का काम 
दूसरी समिति करे | किन्तु यह वात ध्यान में रखने कौ है कि 
सद्यों के लिये आवश्यक वस्तुश्रों को खरीदने का कार्य साख सप्ति- 
तियां भली प्रकार कर सकती हैं। आयलैंड में सब्र कार्य एक दी समिति 
करती है। 

गुजरात की समितियां समीपवर्ती गाँवों की सहकारी साख समि- 
तियों का एक सामूद्दिक संगठन मात्र होती है। तन चार भांवों की 
साख समितियों के सदस्य उसके सदस्य बन जाते हैं। सदस्य एक ही 
मकार को कप,स उत्पन्न करते हैं| सब कपास इकट्ठा कर ली जाती है 
और वेच दी जाती है | कर्नाटक प्रांत की समितियां सदस्यों की कपास 
को इकट्ठा नहीं करती, बरन्‌ उसे प्रथक्‌ पृथक नीलाम कर देती हैं | 

क्रय विक्रय समितियों के कार्य में कुछु कठिनाइयां उपस्थित होती 
हैं, जिन पर यहाँ विचार कर लेना उचित है| क्रब-विक्रयः समिति 
यदि बड़ी नहीं होगी तो वह व्यापारियों की प्रतिद्रन्दिता में टिक न 
सकेगी | आवश्यकता इध बात की है कि बहुत से गाँवों के लिये एक 
समिति स्थापित की जावे | इन समित्रियों में व्यक्तियों को सदस्प 
बनाना खतरे से खाली नहीं हे, क्योंकि संभव है कि बनिये तथा 
व्यापारो, जिनसे समिति प्रतिद्वन्दिता करने जा रही है, अपसे 
आदमियों को समिति का सदस्य बना कर समिति को - नष्ट करने का 
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प्रयत्न करें। अस्ठु, केवल साख समितियों ही सदस्य बनाई बावें। 
किन्तु, यह नियम श्रवश्य रखा जावे कि जो लोग साख समितियों के 
सदस्य नहीं हैं, टनकी पैदावार भी समिति बेच सकेगी | इसके 
अतिरिक्त जो लोग व्यापारी नहीं हैं, और जो समिति से प्रतिह्वन्दिता 
नहीं करते, उनको सदस्य बना लिया जाय । 


हक की 
यम 4. (कर 4 सिममाा53 


पन्द्रहवाँ परिच्छेदे 
कृषि सम्बन्धी समितियाँ 


तमाम समकालदताध 


* हम पहले कह चुके है कि भारतवर्ष में प्रति किसान सूमि बहुत 
कम है। साथ ही वह योड़ो सी सूमि छोटे-छोटे टुकड़ों में वैंटी हुई 
है इसलिए खेतोबारी की अ्रत्यन्त दीन दशा है । बिखरे हुए छोटे-छोटे 
खेतों पर खेती बारी करने से किसान अपना समय. श्रम, पशु-शक्ति 
तथा पू जी का अपव्यय करता है, और उत्पत्ति कहुत कम होती हे। 
चकबत्रन्दी समितियां चकबन्दी का प्रयत्न कर रही हैं किन्तु इस कारय में 
बहुत कठिनाइयाँ हैं | समस्या को हल करने का अत्यन्त सरल उपाय 
सामूहिक खेती है| .... 

सामूहिक कृषि समितियाँ--सामूहिक कृषि समितियों को 

म देने का श्रेय इटली को है | वहाँ पहले बड़े-बड़े जमींदार अपनी 
जमींदारी पर न रह कर नगरों में विल्लासिता का ज्ञीवन व्यतीत करते 
ये और अपनी भूमि दूसरे लोगों को उठा देते थे | ये लोग गाँव वालों 
को मजदूर रंख कर उस भूमि पर खेती करवाते थे । इससे किसान 
मजदूरों की अत्यन्त शोचनीय दशा थी ! सम्मिलित कृषि सहकारी 
समितियों ने इस प्रथा को नष्ट करने का प्रयत्न किया | सन्‌ श्टु८& 
में क्रिमोना के किसान मजदूरों ने एक समिति का संगठन करके एक 
जरमींदार से एक बड़ी स्टेट लगान पर ले ली, और उसको अपने सदस्यों 
में बाद लिया । किन्तु जमीदार से ऋगड़ा हो जाने के कारण यह प्रयत्न 
असफल रहा | सव-प्रथम सन्‌ १८६४ में यह प्रयोग मिलन में सफल 
हुआ | पीछे आन्दोलन बढ़ता गया, किन्तु पूंजी की"कमी होने के: 
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कारण आरम्भ में यह धारे-धीरे ही फैल सका | योरोपीय मदायुद्ध के 
समास होने पर इटली सरकार को वह आवश्यकता प्रतीत हुईं कि बेकार 
सैनिकों को खेती बारी में लगावे । उसने बहुत वी सरकारी भूमि तथा 
पूजी देकर इस प्रकार की समितियों को प्रोत्शाइन देना आरम्भ 
किया | ईसके उपरान्त समितियों की संख्या क्रमशः बढ़ती गई। इस 
समय इटली में लगमग ५०० समितियां सफलतापूर्वक कार्य कर 
रही हैं। 
सामूहिक सहकारी कृषि-समितियाँ दो प्रकार की द्दोती हैं--( १) 
जिनमें भूमि को सदस्यों में बांद दिया जाता है और प्रत्येक सदस्य 
अपने खेत पर खेती करता है तथा समिति को लगान देता है, 
( २) जिनमें भूप्ति बांटी नहीं जांती, वरन्‌ समि.ते एक मेनेजर रख-, 
कर सदस्यों के द्वारा समस्त भूमि पर खेती करवाती है और पैदावार 
इकट्ठी करती है। समिति सदस्यों को निश्चित मजदूरी देती है, 
पहले प्रकार की सेम्रितियाँ कैथोलिक लोगों की हैं और दूसरे प्रकार की 
समितियां साम्यवादियों की हैं | समिति का रूप श्ष्या दोगा, यह बहुत- 
कुछ भूमि के ऊपर निर्भर है | जिस प्रकार को समिति के लिये भूमि 
उपयुक्त होगी, उसी प्रकार की समिति का संगठन किया जावेगा + 
पहिले प्रकार की समितियों में सदस्य मजदूरों की भांति न रह कर 
किसानों की तरह रहते हैं, किन्तु दूसरों प्रकार की समितियों में सदस्य 
मजदूरों की भांति रहते हैं । | 
पहिले प्रकार की समितियाँ जमींदारों से पद्टे ले लेती हैं; पटटे ६ 
.. के १२ वर्ष तक के लिए होते हैं। प्रत्येक सदस्य-को उठकी आवश्यकता 
के अनुसार भूमि उतने समय के लिए दो जातो है, जितने समय के” 
लिये समिति को पद्दा मिलता हैं। भूमि सदस्यों को इस शर्ते पर दी 
जाती हे कि वे उसे लगान पर किठों दूसरे को नहीं उठावेंगे, समिति को 
नियमित रूप से लगान देंगे, तथा भूमि का दुरूपयोग नहीं फरेंगे । जब 
पद्ध बदलता दे, तक इस बात की जाँच की जाती हे कि किसी सदस्य 
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के 


को उसकी आवश्यकताश्ों से अधिक भूमि तो नहीं मिल गई दे | यदि 
ऐसा होता है तो कुछ परिवरतंन किया जाता हैं। प्रत्येक सदस्य को 
खेतीबारी के औजार अपने नित्रो रखने पड़ते है, किन्तु बड़े मूल्यवान 
यन्त्र समिति खरीद लेती है और उन्हें सदस्यों को किराये पर दे देती 
है। समिति सदस्पों की सुविधा के लिये क्रब-विक्रम विभाग मो रखती 
है. जिमसे सदस्यों को बीज, खाद, तथा अ्रन्य घरेलू आवश्यक वस्तुएँ 
उचित मूल्य पर मिलतो हैं और उनके खेतों को पेदावार बेची ज्ञा 
सकती है। समि ते सदस्यों को पूँजी उधार देती है। यह आवश्यक 
नहीं है कि प्रत्येक समिति इन सब विभायों को अवश्य रखे | समिति 
एक ऋषि के ज्ञानआर को नौकर रखतो है; जो सदस्यों को खेतीबारी के 
जिषय सें उचित परामश देता है। सब्र सदस्यों को अपनी पैदावार का 
बीमा कर।ना पड़ता है | 

दूधरे प्रकार की समितियां भी भूमि पद्टे पर देती हैं. किन्तु भूमि 
सदस्यों में बांदी नहीं जाती, सामूहिक रूप से उस पर खेती होती हे 
सप्रिति खेतीबारी के औजार, यन्त्र, तथा पशु मोल लेती है| उसके 
सदस्यों को उन औजारों तथा यन्त्रों की सहायता से, समिति के भेनेजर 
की अधीनता में. खेतीबारी करनी पड़ती है। प्रत्येक सदस्य को उसके 
कुठुम्पब की आवश्यकता श्रों को ध्यान में रखते हुए एक छोटा सा भूमि 
का टुचड्ा दिया जाता है | भूमि का बंटवारा केवल खेतीचारी के लिये 
ही किया जाता है। प्रत्येक वर्ष भूमि का फिर से बंटवारा होता है ! 
खाद और बीज समिति देती है। सद॒स्थ अपने कुट्धम्ब वालों की 
'सशयता से खेत पर काम करता है | छुताई, खाद डालने का काम, 
तथा फल को साफ करके अनाज निकालने का कार्य समिति करती है; 
दूसरे सब फाम किसान को करने पड़ते हैं | किसान को बीज तथा खाद 
का एक-तिहाई मूल्य भी देना पड़ता है | जत्र समिति को आवश्यकता 
होती है, तब सदस्य को उसका कार्य छरना पड़ता है। चरागाइ 
की भूमि सदस्यों में नहीं बांदी जाती। आरम्म में इन समितियों को 
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.धु 

पूंजी प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा किन्तु पिछले 
योरोपीय महायुद्ध के उपरान्त सरकार सहायता देने लगी | सदस्यों को 
उनके खेतों की एक-तिहाई पेदावार मजदूरी के रूप में मिलती है; यह 
उनके साल भर के भोजन के लिए काफी होती है । उन्हें बाकी 
मजदूरी सिक्के में दी जाती है। सब पेदाबार इकट्टी की जाती है और 
बेचने पर जो लाभ होता है, वह मजदूरी के अनुपात में बांट दिया 
जाता है। समितियां अपना वेंक तथा स्टोर भी रखती हैं । 

सामूहिक रूप में सम्मिलित खेतीबारी करनेवाली समितियां एक 
बड़े कारखाने के समान हैं । सदस्यों को मेनेजर के अनुशासन में 
कार्य करना पड़ता है । मेनेजर श्रधिकतर श्रमजीवी समुदाय का ही. 
शेता है, किन्ठु होशियार तथा विशेषज्ञ होता है। यदि कोई सदस्य 
आशा नहीं मानता तो उसको चेतावनी दी जाती है, जुर्माना किया 
जाता है, मजदूरी काट दी जाती है। अधिक उददण्डता करने पर उसे 
निकाल भी दिया जाता है परन्तु यह नौबत बहुत कम आएी है। 
समिति का सदस्य स्थानीय मजदूर-सभा का सदस्य होता है। यदि: 
संयोग से कभी समिति तथा सदस्यों में कगड़ा होता है तो मजदूर- 
सभा की सहायता तथा परामश से उसका फैसला हो जाता है ॥ इटली 
में कुछ स्थानों पर यह भी प्रयत्न किया गया कि खेतों की सदस्यों में 
बिना बांटे, सामूहिक-सम्मिलित खेती की जावे; किन्तु सफलता नहीं 
मिली | फ्रांस, जरमनी, आयलेंड तथा रूमानिया में इस प्रकार की' 


समितियां स्थापित की गई हैं। 

भारतवष में बम्बई प्रान्त में सम्मिलित खेतीब्रारी करनेवाली दो 
समितियां स्थापित की गई, किन्तु वे सफल नहीं हुईं । यहाँ इस प्रकार 
की समितियों को अत्यन्त आवश्यकता है, किन्तु साथ ही इन समितियों 
को सफलता-पूर्वक चलाने के लिये योग्य मेनेजर तथा ऐसे कार्य- 
कर्दाओ्रों की आवश्यकता हे, जो गांवों में इस प्रकार को समितियों कीं! 
उपयोगिता का प्रचार करें ! 
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सोबियत रूस में सामृहिक सहकारी फा्मे-.पिछले कुछ 
वर्षो में रूछ में सहकारी फार्मो' की आश्चर्यजनक उन्नति हुई है । एक 
फ़राम एक ही गाँव तक सीमित होता है; कभी-कभी एक से अधिक 
गाँव मी उसमें सम्मिलित होते हैं। सहकारी फ़ार्म के पास २,००० 
एकड़ से लेकर १९००० एकड़ तक भूमि होती है । सहकारी फार्म 
कानून द्वारा निमित संस्था होती है । उसके पाख खेतों की नृःम. चरा- 
गाह भूमि, फास बिल्डिंग. खेती के पशु, औजार गाय. सुश्नर, भेड़ 
ओर मुर्गी सभी आवश्यक सम्पत्ति होती है। फार्म का प्रबन्ध एक 
फार्म-कमेटी करती है| प्रतिवर्ष सरकार के औद्योगिक भिभाग से 
उसे यह सूचना मिलतो रहती है कि वह कितनी भूमि पर अनाज 
इत्यादि बोवे, और कितनी भूमि सरकारी कारखानों के लिए, श्रावश्यक 


कच्चे पदाथ उत्पन्न करे | 
सरकार ने इन सहकारी फार्मों की सहायता के लिये स्थान-स्थान 


पर मशीम और ट्रेक्टर स्टेशन स्थापित किये हैं। स्टेशन फ़ार्मो को 
बीज, खाद इत्यादि बेचते हैं, ओर बड़े बड़े यन्त्रों को किराये पर देते 
हैं। प्रत्येक स्टेशन पर एक कृषि-विशेषज्ञ रहता दे, जो फ़ामों को कृषि 
सम्बन्धी सलाह देदा है | जब फ़सल होती है तो फ्ाम भूमि की लगान 
तथा मशीन ट्रेक्टर स्टेशन की सहायता के फीस स्वरूप फाम की कुल 
पैदावार का छुठा भाग दे देता है | मशीन ट्रेक्टर स्टेशन तथा भूमि” 
की मालगुजारी ( कर ) देने के बाद जो बचता है वह सामूहिक फाम 
का द्ोता है । 

शेष पेदावार में से, जितने नकद रुपये की बरूरत होती है... 
उतने की बेच दी जाती हे ; ओर जो रुपया मिलता है, उसमें से: 
मजदूरी ( सदस्यों की ) , कषि-टेक्स जो नकद आमदनी का एक- 
चौथाई होता हे. और मशीन ट्रेक्टर स्टेशन के खर्चे को छोड़कर 
अन्य सब खर्च तथा फाम का प्रबन्ध-व्यय इत्यादि खर्चों को निपठाया: 
जाता हैं| डे 
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। 


सदस्यों को जो मजदूरी दी जाती है, वह उनकी कायक्षमत के 
अनुसार भिन्न-मिन्न होती है |फार्म के सारे मत्नदूर सदत्ष्य अपनी 
कायक्षमता के अनुत्तार सात श्रेणियों में बाँटे जाते हैं। जो सदस्य 
सब से ऊंची श्रेणो में होते हैं, उनके एक दिन काम करने से उनके 
'दो दिन माने जाते हैं, और जो सबसे नोचे की श्रेणी में होते हैं उनके 
“शक दिन काम करने से आधा दिन माना जाता है। भ्रेणी-विभाजन 
कमेटी करती है| सब कुछ चुकृता हो जाने पर जो उपज बंचतो है. 
वह सब रउठस्यों में बराचर बॉट दो जाती है। वे इस पैदावार को 
'सइकारी समितियों को बेच देते हैं | 
रूस में इन सामूहिक खेतों की बहुत उन्नति हुईं है | यह कई 
“सकना कठिन है भारत में सामूद्विक खेती कहाँ तक सफल हो सकेयो, 
' क्योंकि यहाँ का किसान अ्रफ्नी पैतृक भूमि को छोड़ना नहीं चाहता; 
फिर यहाँ जुमींदार, महाजन तथा व्यापारियों के रूप में बहुत से दलाल 
हैं, जो उसका बिरोध करेंगे । और, सबसे मुख्य बात यह है कि इस 
प्रकार की खेती के लिए घरकार का पूरा उद्योग होनः चाहिए | भारत 
में इन समितियों की ओर ध्यान गया है और संयुक्तप्रान्त में कुछ 
समितियाँ स्थापित की गई हैं। 
इठका यह अर्थ कदापि भी नहीं है कि सोवियत रूस के सामूहिक 
खेतों ( कोल खोज ) में व्यक्तिगत सम्पत्ति या जायदाद के लिए कोई 
स्थान नहीं है । सामूहिक खेत पर काम करने के श्रतिरिक्त व्यक्तिगत 
लाभ के लिए प्रयत्न करने की काफी गुजाइश दै। प्रत्येक परिवार 
'को एक छोटा खेत मिलता है जिस पर परिवार के सदस्य मिलकर 
खेती करते हैं । इन छोटे खेतों पर जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह 
“यरिवार की सर्स्पाचि होती है | कुछ वर्षों में ही इन पारिवारिक छोटे 
-भूमि के ठुकढ़ों का विशेष महत्व हो गया है उन पर गहरी खेती की 
जाती है श्रौर वे उस परिवार के लिए यथेष्ट मांस, अंडे, दूध मक्खन 
सब्छी, फल, तथा मधु उत्पन्न कर देते हैं, इन छोटे व्यक्तिगत खेतों 
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क्र 
“यर किसान अपनी गाय मुगियां तथा अन्य एशु पालता हे तया सब्जी 
फल शअ्रन्य फसले उत्पन्न करता है | 
कोलखोजच के पास जो भू-म होती हे वह सरकार की होती हे 
परन्तु कोलखोज को सदैव के लिए खठी के लिए दे दी जाठी है | 
आज रूस में कोलखोज (सामूद्दिक खत ) ही खेती को प्रधान 
व्यवस्था है, परन्तु यह आसाना से नहीं बनी हे। सोवियत धरकार 
घोर दमन और इसा के उपरान्त ही रूसी किस नों को इस प्रकार 
की पद्धति को स्त्रीकार करने के लिए. विवश कर सकी है। परन्तु 
यह सत्य है कि ग्राज कोलखोज की सफलता ने लोगों की चकित 
कर दिया है | वहां उत्गदन बढ़ा है तथा खेती उन्नत हुई है | 
लिस्टाइन में सहकारी कृषि --पैलिस्टाइन में यहूदियों ने 
सहकारिता के आधार पर अपने आयिक जोवन का अत्यन्त आकर्षक 
'संगठन किया है। वहां मी सहकारी खेती का विकास तेजी से छुश्ना 
हैं। हम यहां पेलिस्टाइन सहकारी कृषि पद्धति का संद्ित विवरण 
देते हैं | 
पैलिस्टाइन में सहकारी खेती ( कुबजा ) में भूस पर वेषक्तिक 
स्वामित्व नहीं होता । कुबजा अपने नाम पर राष्ट्रोय फंड से जमीन 
पट्टे पर ले लेती है. इसका प्रबन्ध एक चुनी हुई समिति के द्वारा 
होता दे । जिसके श्रन्तर्गत विभिन्न विषयों की उपसमितियां 
होती हैं | इस व्यवस्था को विशेषता यह है कि इसमें व्यक्तिगत 
पा[रितोषिक को स्थान नहीं दिया जाता | 
अझाय का वितरण व्यक्ति की योग्यवा के अनुसार नहीं वरन 
आवश्यकताओं के अनुसार होता है। $वजा पेलेस्टाइन में एक ऐसे 
आादश का प्रतीक है जिसका इसमारे देश में अ्रमाव है। संसार के 
सभी देशों में अक्रान्त यहूदियों ने अपने लिए देश बनाने की मावना 
से प्रेरित होकर इस व्यवस्था का विकास किया है | 
कुवजा में गाँव की समिति को ४६ वर्ष के लिए भूमि का पढ़ा 


२०० भारतीय सहकारिता आन्दोलन 
हि 


मिलता है। भूमि यहूदी राष्ट्र की होती है। समिति सामूहिक रूप से! 
खेती कराती है । सारे सदस्यों को काम करना पड़ा है। सारा ठयय एक्‌. 
जगह से होता हे। सब सदस्यों के भोजन का एक ही प्रबन्ध है। 
शिक्षा की भी सामूहिक व्यवस्था है और गशहस्थों को रहना भी एक ही 
स्थान पर पड़ता है । प्रत्येक ग़हस्थी की आवश्यकताओं की पूति की' 
व्यवस्था समिति की ओर से होती है | 


कुब॒जा में अलग अलग गहस्थ जीवन नहीं रहता इस कारण कुछ; 
लोग उसको पसन्द नहीं करते इस कारण वहाँ 'मेशेक शितूफी' नामक 
भिन्न प्रकार के गांवों की व्यवस्था आरम्भ हुई है । मेशेक शितूफो में 
खेती तो साम्‌हिक रूप से की जाती है । परन्तु प्रत्येक उहस्थी के लिए 
रहने के लिए अलग अलग घर हैं । कुवजा में ग्हस्थियों को एक सी 
सुविधाय प्राप्त होती हैं। चाहे आपके दस प्राणी हों अथवा आप श्रकेले 
हों। श्राप श्रधिक कुशल हों अथवा कम, आप अधिक मेइनत करते 
हों या कम, आपको वही पैसे और सुविधाये' मिलेंगी जो कि दूसरों को 
मिलती हैं। ऐसी दशा में क्षमतावान व्यक्ति वहां कैसे टिक सकते हैं ? 
यह एक प्रश्न उठता है। अभी तो पेलिस्टाइन में एक राष्ट्रीय घरः 
बसाने की भावना सम्भवतः इस प्रकार के गांवों को विकसित करने में 
8हायता कर रही है| भविध्य में पेलेस्टाइन में 'मेशेक शितृफी' जैसे 
गांवों की दी व्यवस्था करनी होगी | 


ह्विन गांवों में सामूहिक खेती नहीं होती किसान स्वतंत्र रूप से 
खेती करता है। वहाँ मी किसान को अपनी पैदावार का क्रय-विक्रय 
गांव की सहकारी समिति के द्वारा करवाना अनिवार्य है | 


भारतवर्ष में 'कुक्जा' जैसे ग्रामों की स्थापना सम्भव नहीं है, क्योंकि 
यहाँ ग्रहस्थ एक साथ रहना कभी पसंद नहीं करेंगे साथ ही क्षमतावानः 
व्यक्ति एक समान धन का वितरण तथा एक समान सुविधाओं को भी' 
पसंद नहीं करे गे ; 
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सिचाह समितियां --मारतवष जैसे कु ष-प्रधान देश में जहाँ 
खेती बारी वर्षा पर ही अवलम्बित है, और जहाँ वर्षा अभिश्चित है, 
सिंचाई के महत्व को बतलाने की आवश्यकता नहीं है । देखना है कि 
सहकारिता के द्वारा किठान स्वयं किस प्रकार 6िचाई के वाघन उपलब्ध 
'कर सकते हैं । 
यदि दर्षा के शुरु में जो अत्यधिक जल गिरता है, उसे रोक लिया 
जावे. तथा नदियों के द्वारा समुद्र में न बह जाने दिया जावे तो वह 
सिंचाई के बहुत काम आ सकता है । इसी उद्देश्य से पुराने समय 
के राजाओं, ज़्ींदारों तथा घनिक वर्ग ने बाँब बनवाये ये। पश्चिमी 
बंगाल में लगभग पचास इच्नार बाँध हैं| कालांतर में कई कारणों 
से सिंचाई का यह उत्तम साघन नष्ट हो गया; अधिकांश बाँध सिद्दी 
से भर गये, और जमींदार उनमें घान की खेती कराने लगे | १६१६ 
में बाकुरा जिले में अकाल पढ़ा, उस समय अधिकारी वर्ग का ध्यान 
'इस ओर गया; और इन बॉँधों को फिर से उपयोगी बनाने का प्रत्यन 
'किया गया | 
सहकारिता विभाग ने बदमान डिवीजन में सहकारी सिंचाई 
समितियाँ स्थापित की हैं, जिनका उद्देश्य भरे हुए बाँधों और 
तालाबों को फिर से खुदवाना, तथा नये तालाब बनवाना है। छघिंचाई 
समिति परिमित दायित्व वाली होती हैं, प्रत्येक सदस्य को अपनी 
भूमि के अनुपात में ही समिति के हिस्से खरीदने होते हैं| उमिति 
के पास निजे पूजी तो होती ही है, आवश्यकता पड़ने पर सेन्ट्रल 
बेड से ऋण लिया जा सकता है | जब जाँव या तालाब तैयार हो 
जाता है तब, प्रति एकड़ सिंचाई क्‍या ली जानी चाहिए, यह निश्चय 
'किया जाता है | समिति सदस्यों से सिंचाई का शुल्क वसूल करके 
ऋ:ख चुकाती है, तथा बाँध को मरम्मत करवाती रहती है| इस 
समय बंगाल में लगभग १५००० सिंचाई समितियाँ काय कर रही है; 
अधिकांश समितियाँ बाकुरा तथा बीरभूमि के जिलों में हैं। इन 
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समितियों द्वारा लाखों बीधपे जमीन पर सिंचाई द्वोती हे । बह्ञाल में 
सिंचाई-समितियों की माँग तेजी से बढ़ रही है। 

बद्ाल के अतिरिक्त, मदारस में भी सिंचाई-समितियाँ स्थापित' 
की गई हैं। बिदार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा मैसूर में मी कतिपय 
सिंचाई-समितियाँ कार्य कर रही हैं। पंजाब में भी ययथेष्ट संख्या में 
घिचाई-समितियाँ हैं, जो नदियों की मिठ्री निकलवाकर उनसे सिंचाई 
करती हैं। उत्तर प्रदेश में, १४३ सिंचाई समितियाँ कार्य कर रही हैं। 


उत्तर अदेश की मिचाई सप्रितियाँ-...उत्तरप्रदेश में लगमग' 
डेहु सौ विंचाई समितियाँ कार्य कर रही हैं | यह अधिकतर इलाहा-: 
बाद, मुरादाबाद, बरेली, इटावा और मुजफ्फरनगर में केन्द्रित हैं। 
यह समितियाँ नये कुय खुदबाती हैं पुरानों को ठीक करवाती हैं नये” 
तालाब बनवातों हैं तथा विंचाई के लिए सुधरे हुए और कम खर्चीले" 
साधन उपलब्ध करती है। उत्तर परदेरा में जब जलविद्य ति क्रे प्रसार 
के साथ साथ ट्यूच वैल खोदे गए तो लिंचाई समितियाँ मी स्थापित' 
की गई यह समितियाँ पानी को कितानों को बांटने तथा उनसेः 
आबपाशी वसूल करने का काम करती हैं । 


जब सिंचाई सप्तिति कोई नया कुओआँ या तालाब बनादी है तो” 
प्रत्येक सदस्य से उसकी भूमि ( जो कि सोची जावेगी ) के अनुपात 
में रुपया ले लिया जाता है | जो लोग नकदी नहीं दे सकते उन्हें 
एक ऋण बोंड समिति के नाम लिख देना पड़ता है। समिति सेन्‍्ट्रल' 
सहकारी बैंक से ऋण लेकर कुश्राँ या तालाब बनवा लेती है ! 


सहकारी निचाई की आवश्यकता--आज मारत में खाद 
पदार्थों तथा श्रौद्योगिक कच्चे माल ( कपास, जूट, तिलइन आदि ) 
का अकाल पड़ गया। देश के सामने “अधिक उत्पन्न करो या मरो” 
का प्रश्न उपस्थित है | ऐसी दशा में तत्काल खेती की पेदाबार को” 
बढ़ाने का प्रश्क हे। भारतवर्ष में खेती के लिए जल की प्रमुखः 
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६.4 
अवरश्यकता है | बिना विंचाई के वर्ष में दो फसलें नहीं हो सकतीं | 
इस उम्रय कुज्न २० प्रतिशत भूमि पर सिंचाई इंती है श्रस्तु यदि 
सिंचाई के साधन उपलब्ध हो बावें, तो अधिक भूमि पर बर्ष में दो' 
फसले' उत्पन्न की जा सकती हैं | यही नहीं देश के बहुत से भागों 
में विशेषफर तजस्वान, मध्यमारत तथा मध्यदेश तथा दक्धिण पठार 
में बहुत सी भूमि ऐसी हे जिस पर खेती केवल इसलिए नहीं" 
होती कि वहाँ जल की सुविधा नहीं है। दामोदर घाटी योजना जैसी 
बढ़ी-बड़ी सिंचाई ओर जलविद्य ति उत्पन्न करने व'ली योजनायें तो 
बहुत समय लेंगी तथा उनमें बहुत अधिक व्यय होगा | अस्छु आव- 
श्यकता इस बात की है सहकारिता के आधार पर किसानों को सिंचाई 
के लिए सहकारी कुर्ये या सहकारी तालाब बनाने के लिए प्रोत्छाइन 
दिया जावे। पथरोल्े प्रदेश में कुआँ बनाना व्यय साध्य हे श्रस्ठु 
प्रान्तीय सरकारों को यह करना चाहिए कि वे जितनी भूमे को एक 
कुआ का तालाब सींच सकता है उत्तनी भूमि के किसानों को बमा 
करके एक सहकारी कुश्रां या तालाब समिति बना दें। समिति के 
सदस्यों को श्रम मुफ्त में करना होगा। खेती से बचे हुए समय में 
( जहाँ दो फसल नहीं होतीं वे व में ८ महीने बेकार रहते हैं ) वे 
कुआँ खोदने का काम कर | औज्ञार, बारूद तथा अन्य ग्रावश्यक 
वस्तुओं का प्रन्‍न्ध सहकारी विभाग करे तथा उनको कुआं खोदने के 
विशेषज्ञ सलाह दें | कुआँ की चुनाई इत्यादि के लिए जो व्यय हो 
उतना ऋण सरकार समिति को बिना ब्याज के दे दे। बह कुआँ 
उन किसानों की सहकारी समिति का द्वोगा | वे ही उसके जल का 
उपयोग करेंगे | इस प्रकार सइकारी कुआओँ समितियाँ या तालाब 
समितियों के द्वारा सिंचाई का प्रबन्ध मली प्रकार 'कया जा सकवा है । 

खेतीबारी की उन्नति करनेवाली समितियाँ-. अम्बई प्रान्त 
में सहकारिता तथा कृषि-विभाग के उद्योग से 'ताल्लुऋा डिवेलपमेन्ट 
ऐसोशियेशन' नाम की संस्थाएं सन्‌ १६२२ में स्थापित की गई थीं ! 
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इनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रह्दी है | इनके सदस्य सहकारो 
समितियों के श्रतिरिक्त वे व्यक्ति भी हो सकते हैं; जो निश्चित फौस 
हूँ । इन संस्थाओं का उद्दे श्य यह है कि उनके ताल्‍्लुके में खेतोबारी 
की उन्नति की जावे, सहकारी समितियों का संगठन झिया जावे, तथा 
उनकी देखभाल की जावे | यह संस्थाएं कृषि विषयक जानकारी को 
"किसानों में 'फेलाने का प्रयत्न करती है, सहकारी समितियों द्वारा 
अच्छा बीज, अच्छी खाद किसानों को देती हैं, पशुश्रों की नसल 
सुधारने और गह उद्योग घन्धों को पुनर्जीबित करने का प्रयत्न करती 
हैं, तथा किसानों के कष्ठों की ओर अधिकारियों का ध्यान आकर्षित 
करती हैं। ऐसोशियेशन को सरकार सहायता देती है। प्रारम्भ में यह 
विचार किया गया था कि ये ऐसोशियेशन ही सहकारी साख समितियों 
की देखभाल करें किन्तु अनुभव से ज्ञात हुआ कि वे इस काय को 
नहीं कर सकतीं । 
इन ऐसोशियेशनों की देखभाल करने के लिये डिवीजनल बोर 
स्थापित किये गये हैं | बोड' के ६ सदस्य होते हैं--दो सरकारी (कृषि- 
विभाग तथा सहकारिता विभाग के कमंचारी)/ तथा चार गैर-सहकारी, 
जिनको कृषि विभाग का डायरेक्टर तथा सहकारिता विभाग का 
- रजिस्ट्रार मनोनीत करता है। बोड इन संस्थाओं के लिये कार्यक्रम 
बनाता है, इनके काय का निरीक्षण करता है, तथा इनमें सहकारी 
सहायता बॉटता है । 
बम्बई के अतिरिक्त मदरास,बंगाल, तथा मध्यप्रदेश में भी खेतीबारी 
की उन्नति करनेवाली समितियाँ स्थापित की गई हैं। यह समितियाँ 
- अपने सदस्यों को यन्त्र, उत्तम जाति का बीज, तथा उपयोगी खांद देती 
हैं, कोई कोई समिति कृषि विभाग की सहायता से वेज्ञानिक ढंग से 
' खेती करने का प्रदर्शन भी करती हैं। पंजाब में लगभग दो सो समितियाँ 
“काय कर रही हैं, उनको कुछ सफलता भी मिली है। ये समितियाँ 
'अपने सदस्यों की उत्तम बीज बोने, उपयोगी यन्त्रों का उपयोग करने, 
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कै 


तथा आधुनिक दंग से खेती करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। इन 
समितियों के कार्य का प्रभाव गाँव के अन्य किसानों पर भी पड़ा हैं 
कंषि विभाग इन समितियों को ट्रेंड ओवरसियर दे देते हैं, जो वेज्ञा- 
निक दल्ल की खेती करनेवालों को परामर्श देते हैं । बिहार उड़ीसा में 
सेन्ट्रल वेकु अपने सम्बन्धित समितियों के सदस्यों की खेती-बारी की 
उन्नति करने का अयत्न करते हैं| लगभग पचास सेन्ट्रल बकों ने कंषि 
विभाग की सहायता से अच्छी खाद. और उत्तम बीज को बेचना 
रस्म कर दिया है| ये बेझ प्रदर्शन (डिमाँस्‍्ट्रेशन ) के द्वारा प्रचार- 
काय भी करते हैं | इस कार्य के लिये, जरेंकों ने कामदार नियुक्त किये 
हैं, जिनको कृषि विभाग आधुनिक दक्क की खेती की शिक्षा देकर कार्य 
करने योग्य बना देता है। मदरास में भी खेती की उन्नति करनेवाली 
ऊछे सहकारी समितियाँ हैं, जिन्हें कृषि-प्रदर्शन या कृषि-सुघार सम्रि- 
तियाँ कहते है । ये समितियाँ अपने सदस्यों को अच्छा बीज और खाद 
देती हैं | 

उत्तरप्रदेश में इत ओर अधिक कार्य नहीं हुआ है | सहकारी साख 
समितियों के द्वारा कृषि विभाग के कर्मचारी श्राधुनिक दज्ञ को खेती 
का प्रचार करते है! | दो कृषि-सुधार समितियाँ मी स्थापित की राई हैं | 

चारे आदि की सहकारी पमितियाँ--- पंजाब तथा बड़ौदा में 
कुछ समितियाँ चारे को अच्छी फसल के समय इकट्ठा करके उसे 
अकाल के समय सदस्यों को देने के लिये स्थापित हैं | पंजाब में लग- 
भग पचास समितियां. फसल नष्ट हो जाने पर सदस्यों की सहायता 
करने के लिए स्थापित की गई हैं। ये समितियाँ किसान से हर फसल पर 
कुछ अनाज लेती हैं, और उसे बेच कर उपका मूल्य किसान के नाम 
जमा कर देती हैं। साधारणतया सदस्य यह रुपया निकाल नहीं 
सकता; जिस साल उसकी फ़सल्न नष्ट हो जाती है, उसी साल उसको 
रुपया निकालने को इजाजत मिलती है। इस प्रान्त में फल उत्न्न 


करनेवाली लगभग २६ सहकारी समितियाँ स्थापित को गई है | उनका 
हक 
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उद्देश्य बागवानी की, वेशानिक ठड्ग से, उन्नति करना हैं। उनको 
कार्यपद्धति खेती का सुधार करनेवाली समितियों की तरह ही हैं। दे 
सदस्यों को श्रच्छी पौध औ्रौर खाद देती हैं, ओर सलाइ देती रहती है। 
इसमें से १७ समितियों मरी पहाड़ियों पर ही काम कर रही हैं | इसके 
बाद मुजफ्फ़रगढ़ की समितियों का नम्बर आता है। यह समितियाँ 
अपने सदस्यों को मुरब्चा, चटनी और अचार इत्यादि बनाना सिखाती हैं। 
पशु-सुधार समितियाँ--प्रत्येक प्रान्त में कुछ समितियाँ 
स्थापित की गई हैं, जो अच्छी नसल के पशु उत्पन्न करने का प्रयत्न 
करती हैं| समितियाँ उत्तम जांति के साँढ़ रखती हैं, और सदस्यों के 
पशुओं की उन्नति करने के दूसरे उपाय भी करती हैं। पंजाब में इस 
प्रकार की डेढ़ तो से अधिक समित्तियाँ हैं| श्रन्य प्रान्तों में ऐसी सम्रि- 
तियों की संख्या बहुत कम है । यह समितियाँ चरागाह ले लैती है 
और अपनी गायों की नसल को सुघारने का प्रयत्न करती हैं.) उत्तर- 
प्रदेश में २२ पशु-सुघार समितियाँ है, जो गाय और बैलों की नस्लः 
को सुधारने का काम करती हैं | 


सोलहवाँ परिच्छेद 
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कारीगरों की दशा-दमारे कारीगरों की दशा उतनी ही शोच- 
नीय है, जितनी इमारे किसानों की हे | एक तो उनके झइ-उद्योग-घं्षों 
को बड़े-बड़े कारखानों की प्रतिस्पद्धों करनी पढ़ती है; दूसरे, कारीगर 
व्यापारियों के ऋणी होने के कारण उनके चंगुल में फंसे रहते हैं । 
एक उदाइरण लीबिए | पंजाब में कहीं-कहीं जुलाहों की बस्तियाँ 
बसी हुई हैं । कारखानेदार इन जुत्ञाहों को कुछ रुपया पेशगी दे देता 
है | छुलाहे से यह शर्त की जाती है कि वह केवल कारखानेदार से ही 
छत उधार ले और उसकी आश्ञानुघार कपड़ा तेयार करके उसे उसी 
के द्ाथ बेचे। फारखानेदार खूत का अधिक मूल्य लगाता है और 
बुनाई कम से कम देता है ।' निर्धन जुलाहों को बहुत कम मबदूरों 
मिलती है और वे कारखाने के चिरदास बने रहते हैं। यही हाल 
दूसरे घंधों का हे । श्रस्तु, हमारे घंधे क्रमशः नष्ट हो रहे हैँ | उनकी 
रचा का एकमात्र उगय सहकारी संगठन है। यदि उनको सहकारिता 
के आधार पर सुसंगठित कर दिया जावे तो कारीगरों की दशा सुघर 
सकती है । 


गृह-उद्योग-धंधे ओर उनकी हीन अवस्था--गह- 
उद्योग-बन्धे दो प्रकार के होते हँ--एक तो वे घन्धे, दिन में लगे 
मनुष्य केवल उन्हीं पर निर्भर रहते हैं और वे द्दी उनके मुख्य पेशे 
होते हैं, दूसर, वे धंघे जिनको किसान खेती बारी से अवकाश पाने पर 
ही गौण रूप से करता है। भारतवर्ष में लगभग ७६ प्रतिशत जनसंख्या 
केवल खेतीवा री पर निर्भर है। ग्रद-उद्योग-धन्धों के नष्ठ हो जाने 
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के कारण उनमें लगी हुईं जनसंख्या खेतीबारी की श्रोर चली आईं । 
खेती के योग्य भूमि कम है और खेती करनेवरालों की संख्या पिछले 
८० वर्षों में लगातार बढ़ती गई । इसलिये किसानों के पास भूमि 
इतनी कम रह गई कि उस पर इतनी पेदावार नहीं होती कि वे अपने 
कुटुम्ब का भज्नी माँति मरण-पोषण कर सके । खेतीबारी मोसमी घंधा 
है, यदि किसान के पास यथेष्ट भूमि हो तो भी वष के कुछ महीनों में 
वह अवश्य बेकार रहेगा, क्योंकि उन दिनों खेतों पर कुछ काम नहीं 
होता | मारतवंष में किसान बष में चार मद्दीने बेकार रहता है, और 
कहीं-कहीं तो इस अनिवार्य बेकारी का समय छुः महीने तक 
होता है।जब भारतीय किसान की औसत दैनिक आय सात-श्राठ 
आने से अधिक नहीं है, तव॒ पदि वह अपने अवकाश के समय 
को और किसो धथे में लगाकर अपनी थोड़ी-सी आय को बढ़ा सके 
तो यह धंघे निर्धन किसान के आथिक उद्धार का कारण बन 
सकते है । 
किसानों के लिये निम्नलिखित धंघे उपयोगी हैं--घी-दूध का 
धंधा, मुर्गी पालने का धधा, शइद को मंक्खी पालने का धंघा, भेड़ 
पालने का धंधा, रेशम के कीड़ों को पालसे का धंधा, गुड़ बनाना, 
धान ( चावल ) साफ करना, रुई औ्ोटना, सूत कातना, तेल निकालना 
रस्सी चनना, डलिया बनाना तथा चटाई तेयार करना इत्यादि | 
इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे धंघे भी हैं, जो किसानों के लिये तो 
उपयोगी नहीं है किन्तु जिनमें करीगर लगे हुए हैं! भाग्यवश 
ये नष्ट होने से बच गये हैं, यद्यपि अ्रसंगठित होने के कारण उनकी 
दशा श्रत्यन्त शोचनीय है | उनमें ये धंधे मुख्य हें--सूती, ऊनी, 
शेशमी कपड़े बुतने का घंघा; दरी तथा कालीन बनाने का धंधा; छींट 
तथा अन्य प्रकार की छुपाई तथा रंगाई का घंधा; फूल, पीतल, ताँबे, 
'तथा लेदे के बतंन, तथा मूतियाँ बनाने का थे था; जरी तथा काढ़ने का 
धंधा; सोने, चांदी के जेवर बनाने का घंघा; लकड़ी का सामान बनाने 
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का धंधा; मिद्दो के बतेन तथा खिलौने का धंधा तथा चमड़े को 
बत्तुए बनाने का धंघा इत्यादि | 

भारतवर्ष में इस समय णइ-उद्योग-घध असंगठित दशा में हैं; वे 
पनप नहीं रहे हैं । उनमें लगे हुए कार्र गर अत्यन्त द्वीन अवस्था में 
रहकर अपना उदर पालन कर रहे हैं। धंधों की द्वीन श्रवस्था के 
मुख्य कारण तीन हैं-.- 


(:) पू जी का अमाव । कारीगर को पू जी उधार लेनीपढ़ती है । 
महाबन तथा व्यवतायी ऋण तो देते हूँ, किन्तु सूद इतना अश्रधिक लेते 
है कि बेचारे कारीयर को धंत से कुछु लाभ हो ही नहीं सश्ता | 

( २ ) कब्चा माल खरीदने तथा तैयार माल बेचने की कृठि- 
नाई । माल खरीदने तथा बेवने की कला है. जिसमे निर्धन कारीगर 
नितानत अनभिज्ञ हैं | बात यह है की ये कारीगर कच्चा माल थोंड" 
मात्रा में खरीदते हैं. चह भी अधिकतर उधार। इसलिये उन्हें कच्चे 
माल का अधिक मूल्य देना पड़ता हे, फिर भी माल अच्छा नहीं 
मिलता | तेयार माल के बेचने में कारीगर को श्रत्यन्त कठिनाई होती 
है। वह थोड़ी मात्रा में माल तैयार करता है, इस कारण वह 
आधुनिक ढंग से बेच नहों सकता । श्रौद्योगिक उन्नति के यग में माल 
के लिये बाजार में मांग पैदा करनी पड़दी है, केवल माल तेयार करने 
से कुछ नहीं होता । माल को बाजार में खपत करने के लिये विज्ञापन- 
बाजी करनी होती है. एजन्ट तथा कनवेसर मेजने पड़ते हैं. माल 
का नुमायशों तथा दूकानों में प्रदर्शन करना पड़ता है । किसान यह 
सब कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वह थोड़ी मात्रा में माल तैयार 
करता है श्रौर वह इस कला को जानता भी नहीं | 


( | ) लज्ञगन का अभाव | कारीगर पुराने ढंग से पुरानी डिजा- 
इन का माल तैयार करता है ! जनता की रुचि बदलती रहती है किन्तु 
अशिक्षित कारीगर को इसका ज्ञान नहीं होता; यदि वह जान भी जाता 
है कि जनता कंरेनसी वस्तु मांगती है वो उसे नवीन वस्तु के तैयार करने 
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की शिक्षा देने वाला कोई नहीं होता | बुनकर को ही ले लीजिए. | वह 
नई डिजाइन के कपड़े तैयार नहीं कर सकता । आधुनिक समय में, 
जब कि फैशन शीघ्रता से बदलता रइता है, बुनकर कभी अपने घन्पे 
को उन्नति नहीं कर सकता, जब्र तक कि वह जनता की रुचि के अनु- 
सार बढ़िया डिजाइन तैयार नहीं करेगा । अस्त, कारीगर को परामर्श, 
तथा नवीन प्रणाली के माल तैयार करने की शिक्षा देने के लिये 
संगठन की आवश्यकता है । 

भारतीय ओद्योगिक कमोशन ने प्रान्तों में शह६-उद्योग-धन्धों को 
प्रोत्ताइन देने के लिए तथा मिलों और कारखानों की उन्नति के लिये 
श्रौद्योगिक विमाग स्थापित -करने की सलाह दी थी। यद्यपि प्रत्येक 
प्रान्त में श्रोद्योगिक विभाग स्थापित हो गये, किन्तु अभी तक वे णह- 
उद्योग बन्यों की उन्नति के लिये कुछ नहीं कर सके | हा; पंजाब, 
मदरात् जिद्वार, उड़ोसा तथा मैसूर में ऐसे एक्ट पास किये गये हैं, जो 
प्रान्तीय सरकारों को उद्योग-घन्घों को सहायता करने का अधिकार देते 
हैं| अभी इस दिशा में कुछ विशेष कार्य नहीं हो सका है | 

सहकारी उत्पादक समितियाँ यदि ग्ह-उद्योग-धन्धों का 
संगठन सहकारी सम्रितियों के द्वारा किया जावे तो ये सब कठिनाइयाँ 
दूर की जा सकती हैं। उत्गदक सहकारी समितियाँ प्रत्येक धंधे में लगे 
हुए कारीगरों का संगठन करेंगी | एक समिति एक ही घन्धे का संगठन 
कर सकेगी | समितत परिमित दायित्व वाली होगी | प्रत्येक सदस्य 
समिति का हिस्सा खरीदेगा | समिति डिपाजिट भी स्वीकार करेगी, 
तथा सेन्ट्रल वैज्लों से पू जो उबार लेगी । हिल्सा-पू जी, डिपाजियें तथा 
ऋण समिति की क'यंशोल पू जो होगो | सदस्यों को केवल छाख देने 
का अबन्ध कर देने से हो सयति उनको अब्रह्या नहीं सुधार सकती | 
समिति को वे सब काय करने होंगे, जो व्यवसायी करता है | व्यवसायी 
कारोगर को ऋण देता है, कच्चा मान्न बेचता है, तथा तेयार माल 
खरीदता हे | याद समिति केवल साख का ही प्रबंध करके रह जायगी 


उत्तादक सहकारो समितियाँ श्३ १ 


जो कारीगर कच्चा माल खरोदने तया तेयार माल बे बने में लूट जावेगः. 
श्र जो कुछ उसे कन सूद देने के कारण लाभ हुआ वह व्यवसायी 
की भेंट हो जावेगा | यदि उत्नादह्न समितियाँ दाह्तव में कारोगर को 
आशिक उन्नति करना चाइतोी हैं तो उन्हें व्यवसायी को ज्ेत्र से बिल- 
कुल दी हटाना होगा, अर्थात्‌ उसके सत्र काय अपने हार्थों में लेने 
होंगे | भारतवर्ष में एक तो उत्पादक सहकारों समितियाँ बहुत कम 
हैं, दूसरे, वे केवल साख का ही प्रबन्ध करके रह गई | 

जब तक उत्पादक सहकारी समित्रियां सदस्यों के लिए उचित 
मूल्य पर कच्चा माल खरीदने तथा तेयार माल बेचने का प्रबन्ध नहीं 
करतीं, तब तक ग्रह उद्योग-घन्घे पनप नहीं सकते। किन्तु इतने 
से ही धन्धे का सक्भृठन पूरा नहीं हो सकता | ठमिति को कारीगरों को 
आाधुनक वैज्ञानिक दक्ल से वन्तुएं तैयार करने को शिक्षा दिलानी होगी 
और उत्तम औजारों तथा यन्त्रों का प्रचार करना होगा । 

यहसब कार्य केबल सठकारी समिति सफलतापूर्वक नहीं कर 
'सकती, क्‍योंकि तेयार माल बेचने के लये विज्ञापन देने; बाजार का 
अध्ययन करने, एजन्ट तथा कनवेंधर भेजने, तथा प्रदर्शनियों का 
आआयोजत करने को आवश्यकता दोती है | यह कार्य एक सम्रिति को 
शक्ति के बाहर रे। अस्त, सम्रितियों को एक यूनियन में अपने को 
सज्जठित कर लेना आवश्यक है | यूनियन कुछु कमंचारो रखकर यह 
सब कार्य करेगी | उद्दाहरण के लिए यदि बुनकरों को ए यूनियन 
स्थापित की जावे तो यूनियन बुनाई कला को बाननेकले कुछ ऐसे 
विशेषज्ञ नौकर रखेगी जो घूप-घूपकर कुछु छमय प्रत्येक समिति के 
सदस्य को नई डिजाइन का कपड़ा तैयार करना, अच्छे करवे के लाम, 
तथा अन्य आवश्यक सुवारों की शिक्षा देंगे | यूनियन विज्ञापन के 
द्वारा समितियों के कपड़े का प्रचार करेगे, भिन्न-भिन्न स्थानों पर 
स्टोर स्थापित करके कपड़े को बेचने का प्रचन्ध करेगा. तथा एज़न्ट 
ओर कनवेसर रखेगी । यूनियन बाबार का अध्ययन करके समितियों 
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को यह सूचना दिया करेगी कि किस प्रकार के कपड़े की बाजार में 
अधिक माँग है | समितियाँ उसी प्रकार के कपड़े को सदस्यों से तेयार 
कराया करेंगी । यूनियन प्रति वर्ष प्रदर्शनी का श्रायोजन करेगी | इससे 
दो लाभ होंगे--एक तो उस छ्त्र के कारीगर एक-दूसरे के काम को 
देख सकेंगे और पतिस्पर्दधा की भावना से अपनी उन्नति करेंगे, दूसरे 
माल का प्रचार होगा | समिति कच्चा माल ब्यापारियों से न खरीद कर, 
उत्पन्न करनेबालों से खरीदेगी और सदस्यों को देगी । सदस्यों को कब्चा 
माल उचित मूल्य पर मिलेगा । सदस्य तेयार माल समिति को दे 
जावेगा | समिति कुछु रुपया उसी समय सदस्य को देगी। बाकी रुपया 
माल बिकने पर चुकाया जावेगा । समिति प्रतिशत कुछ कमीशन 
लेगी | वर्ष के अन्त में जो लाम होगा वह सदस्यों में उस अनुपात 
से बॉट दिया जावेगा, जिस अनुपात में वे समिति के पात तैयार माल 
बेचने लावेंगे । इस प्रकार उत्पादक सहकारी समितियाँ गशहब्उद्योग- 
धन्धों का संगठम कर सकती हैं | यदि हम चाहते हैं कि ग३-उद्योग 
धन्धे पनपे तो इमें उत्पादक सहकारी पमितियाँ स्थापित करनी होंगी | 
योरोप में इस प्रकार को समितियां अत्यन्त सफलतापूर्वक कार्य कर 
रह हैं। 

बुनकर समितियाँ-भारतवर्ष में बुनाई का घन्धा अत्यन्त 
प्राचीन है। किसी समय इमारे बुनकरों की ख्याति संसार भर में 
फेली हुई थी, और भारतवर्ष में बना हुआ कपड़ा एक दुल॑भ वस्तु: 
समभी जाती थी | लेकिन राजनीतिक पतन के साथ ही हमारे 
घन्घों का भी पतन हो गया और सस्ते, विलायती मिलों में 
बने हुए, कपड़ों ने तो इस घन्घे की कमर ही तोड़ दी। किन्तु. 
इस गये-गुजरे जमाने में भी बुनाई का धन्धा जीवित है । 
अ्रथशार्रज्ञों की सम्मति है कि इस गयह-उद्योग-घन्धे ने' 
ऐसी प्रतिकूल अवस्था में भी श्राश्वयंजनक जीवन-शक्ति का परिचय 
दिया हे। इससे ज्ञात होता है कि यदि इस घन्धे का ठीक ग्रकार फे 
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कक 


संगठन किया जावे तो यह मिलों को प्रतिद्वन्द्विता में टिक खकता है | 
करघों द्वारा बुनाई के घन्धे का महत्ता तो इसी से प्रकट हेकि वर्ष भर. 
में भारतवर्ष में जितने कपड़े की खपत होती है उठका रफ़ से ३० 
प्रतिशत करघों पर तैयार होता है | 

अनुमान किया जाता है कि मारतवर्ष में लगभग एक करोड़ 
आदमी बुनाई के धन्ध में लगे हुए हैं | इसमें सूती, रेशमी और ऊनी 
कपड़ा तैयार करनेवाले तथा दरी और कम्बल तैयार करने वाले सभी 
सम्मिलित हैं। अ्रस्तु यह स्त्रमाविक था कि पहले वुनकर सहकारी 
समितियाँ स्थायित को जातीं। मःरतवष के प्रत्येक प्रान्त में बुनकर 
सहकारी समितियों की संख्या भिन्न-भिन्न प्रान्तों में जुदा-जुदा है। 
इन समितियों को अभी पूरी सफलता नहीं मिली | इसका कारण यह 
है कि ये बहुत कम स्थानों पर व्यवताधययों को इटा सकी हैं | अब यह 
अयत्न हो रहा है कि सप्रितियों को यूनियन में संगठित किया जावे, 
तथा बेचने , कारों गरों को श्रोद्योगिक शिक्षा देने और तैयार माल बेचने - 
का आयोजन हो | यह होने पर ये समितियाँ अपने उद्देश्य में सफल 
ट्टो सकती हैं । 
मदरास प्रान्त में सहकारों सम्रितियों ने बुनकरों को 
संगठित किया, किन्तु उन्हें बहुत अधिक सफलता नहीं मिली । इतके 
कारण ये हैं--(१) बुनकरों की अज्ञानता और उदाठीनता, (१) तैयार 
माल को बेचने की कठिनाई, (३) व्यापार का विरोब. (४) बुनकरों 
में व्यवछ।यिक ठंग न होना और श्रपनी समितियों का संचालन कर 
सकने वाले योग्य व्यक्तियों का न होना, (४) सूत के मूल्य में भारी 
कमी बेशों होना | इस समय ग्रान्त में लगभग २००८ झुनकर समितियोँ 
काम कर रही हैं, और लगभग १२ लाख उझुपये का कपड़ा 


तैयार करती हें। हि 
सन्‌ १६३५ तक ये समितियां बुनकरों को केवल साख ही देती 


थीं। १६३४ में भारत सरकार ने प्रान्तों को हाथ-कर्घे के घन्धे की: 
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उन्नति के लिए सहायता दी | उस सहायता का पूरा उपयोग करने के 
लिए प्रान्तीय सरकारों ने हाथ-कर्घ के बुनकरों की प्रांतीय सहकारी 
समितियों स्थापित की । प्रान्तीय समिति सूत, अन्य कच्चा माल और 
'कर्घे श्रपने से सम्बन्धित समितियों को, मोल देती है, समितियों के 
तैयार माल को बेचने का प्रबन्ध करती है, तथा समितियों को आर्थिक 
तथा अन्य प्रकार की सहायता देती है ! 
प्रांतीय समिति ने मुख्य-प्ुख्य नगरों में भन्‍्डार स्थापित किये हैं, 
जिनमें सम्बन्धित समितियों का तैयार माल बिकता है । उसने एक 
“फिनिशिंग ज्ञांट' भी खड़ा किया, जिसमें समितियों के सदस्यों के बुने 
“हुए कपड़े का (फिनेश' ( श्रन्तिम परिष्कार ) किया जाता है। 
पंजाब.....पंजाब में औद्योगिक समितियों की विशेष रूप से 
उन्नति हुई है। धब मिलाकर वहाँ ३४६ श्रोंद्योगिक समितियाँ हैं, 
“जिनमें २०७ बुनकरों की, ६३ चमारों की, ३१ घढ़इयों की, /६ 
जुहारों की, तथा € तेलियों की ओर शेष समितियाँ भिन्न-भिन्न पेशे 
वालों की हैं। औद्योगिक समितियों की स्थापना युद्ध की मांग के 
कारण और भी अधिक चढ़ गई | कुछ समितियाँ तो केवल सेना के 
लिए श्रावश्यक वस्तुएं तैयार करने के लिए, स्थापित की गई' | 
बुनकर समितियां सारे प्रान्त में फैली हुई हैं। वे निम्नलिखित 
कार्य करती हैं-- पू जी देना, कच्चा माल और झऔज्ञार देना. तैयार 
माल को बेचना, सदस्यों को हुनर की शिक्षा देना, और उनमें स्वाव- 
'लम्बन की भावना बाणत करना | 


५ पी + पिल...4 


समितियाँ अपरिमित दायित्व वाली हैं, और वे अमृतसर के 
श्ौद्योगिक सहकारी बेकू से ऋण लेकर यूत इत्यादि खरीदती हैं। 
“सदस्यों को कच्चा माल दी उचार दिया जाता है। तैयार माल बेचने 
के लिए सम्रितियाँ निम्नलिखित उपाय काम में लाती हैं :--- 


(१) वे माल के लिए. आडर लेती हैं और उसे सदस्यों से 
“बनवा देती हैं। “ 


उत्पादक सहकारी समितियाँ श्३४ 


(२) वे भिन्न-भिन्न स्थानों पर प्रदर्शनी करती हैं । 

(३) उन्होंने लाहौर, शिमला, देइली, जालंधर, करनाल. होशियार- 
'पुर, छुधियाना, अमृतसर और गुजरात इत्यादि प्रमुख नगरों में 
सम्मिलित जिक्रो भंडार खोल रखे हैं, जो समितियों का माल बेचते हैं। 

(५) वे राज्य के भिन्न-मिन्न विभागों, म्यूनिंडपेलटियों और 

ज़िला-बोर्डा' से आर लेती हैं। युद्ध के उमय में उन्हें सेना के 
आडर बहुत मिले ये 

उत्तरप्रदेश --5त्तरप्रदेश भें बुनकरों को १०७ प्रारंभिक तुनकर 
समितियाँ” हैं, जो १२ केन्द्रीय यूती वस्तु-मंडारों से सम्बन्धित हैं । ये 
मंडार निम्नलिखित हैं --सडोला, बाराबड्डी , गोरखपुर, मगहर, इटावा, 

मऊ, आगरा, क.नपुर इत्या: | इसके श्रतिरेक्त २४ अन्य ओद्योगिक 
समितियों हैं, ज्ञा त्नख का काम करनेवालों मिट्टी के बतन बनाने 
वालों, चमड़ा कमानेवालों और पीतल के बतंन बनानेदालों के लिए 
स्थापित की गई हैं। उनकी कुज्न कायशील पूजी १६ लाख झुप्ये से 
अधिक है और उन्होंने सन्‌ १६४४ में ६३ लाख रुपये का सामान 
बेचा। बुनकर समितियाँ कपड़ा, कालीन, गलीचे, साड़ी. कोर्टिंग-शरटिग, 
तौलिया, निवाड़, तथा बनियान श्रीर मौचा सभो चीज बनाती हैं। 
युद्ध-काल में इन समितियों को अ्रच्छी उन्नति हुईं; उनके बनाये 
सामान को मांग बढ़ जाने के कारण उनका धंवा खूच्र है चसमका। 
आओपद्योगिक सहकारी समितियों को ठीक तरह से संगठित करने के उद्दे श्य 
से लखनऊ में संयुक्तप्रततीय सहकारी ओद्योगिक संघ स्थापित किया गया 
है | सभी स्टोर तथा समितियाँ उसे संब्रधित हईं | इस संब ने सरकार 
के सेना-विमाग को छक करोड़ रुपये से अधिक का सूनी कपड़ा दिया | 
यह संघ अपने से संब्रंधित समितियों को सूत्र देता है। जब से सूत का 
कंट्रोल हुआ है यह संघ समितियों के द्वारा चूत बुनकरें में बॉटता है । 
अभी तो खझ्धिकांश समितियाँ सूत बाँदने का काम करता हैं, किन्तु 
अविष्य में ये भी कपड़ा इत्यादि तेयार करने लगेगी 4 ऐसा अनुमान 


किक 
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्ी 


किया जाता है कि समितियों के द्वारा प्रान्त में णह-उद्योग धंधों की 
स्थिति में सुधार होगा | 


ध॑बईे _..बस्बई में ४० बुनकर समितियां हैं ।आरम्म में वे बुनकरों 
को केवल साख ही देती थीं किन्तु अ्रब प्रान्त में आठ औद्योगिक यूनि- 
यन स्थापित की गई हैं | ये औद्योगिक यूनियने बुनकरों को आधुनिक. 
डिजाइनके कपड़े तैयार करने की शिक्षा देती हैं, श्रच्छे कर्षो' का प्रचार 


करती हैं, सूत और रज्ञ देती हैं, और तैयार माल को अपने मंडारों से 
बेचती हैं | 


चंग।ल--बंगाल में बुनकर-समितियाँ, लगमग ५६५, मछुओं को 
समतयाँ तवरा पौ, श्रोर रेग़म उत्पन्न करनेवालों की समितियाँ८० हैं। 
बंगाल की बुनकर समितियाँ, अधिकतर सदस्यों को साथ ही देती हैं । 
रेशम-समिण्ियों को दशा बहुत अच्छी नहीं है। बिद्दार और उड़ीसा में 
भी कुछ बुनकर सहकारी सर्मितियाँ हैं, किंतु उनकी दशा कुछ प्र॑तोष- 
जनक नहीं है । 

विश्वव्यापी युद्ध के समय सैनिक आबश्यकताश्रों को पूरा करने 
के उद्दे श्य से प्रत्येक प्रान्त में सहकारिता विभाग ने कुछ औद्योगिक: 
समितियों का सज्जठन करने का प्रयक्ष किया है। इस समय बाजार में 

- वस्तुओं की कप्ती तथा ऊँचे मूल्य के कारण वे सफल प्रतीत हुईं | पर 

युद्ध समाप्त हो गया है, अब कारखानों में बने हुए मालकी प्रतिस्पर्दा 
में वे समतियाँ टिक सकेगी, यह कहना कठिन है । 


सतरहवाँ परिच्छेद 
कर ई“5 हू आर ल्‍ का 3७८ 
उपभोक्ता स्टोर, ए-निर्माए और बीम। समितियाँ 


उपभोक्तः स्टोर ० मनुष्य समाज का प्रत्येक सदस्य श्रपनी आवश्य- 
कताए. पूरी करने के लिए कुछ वस्तुओं का उपभोग करता है | 
तरह वह उपभोक्ता है | यदि देखा जावे तो उत्पादन करनेवाले, तथा 
उपभोग करनेवालों का घनिष्ठ सम्बन्ध है | एक वर्ग दूसरे वर्य पर 
निभर है. किन्तु उत्पादन करनेवालों तथा उपभोग करनेवालों के बीच 
में इतने दलाल हैं कि वे एक दूसरे से बहुत दूर पड़ ज.ते हैं । दलाल 
( अर्थात्‌ व्यापारी ) जो मूल्य उत्पादकों को देते हैं, उसकी अपेक्षा 
बहुत " अधिक उपभोक्ताओं से वसूल करते है | उपभोक्ताशओं 
को वस्तुओं का मूल्य अधिक देना ही पड़ता है, साथ ही वस्तुओं 
में मिलावट होती हे तथा वे अच्छी नहीं होती | सहकारी स्टोर 
दलालों को अपने स्थान से हटा कर उपोक्ताओं को उचित 
'मूल्य पर वस्तुओं के देने में सफल हुए हैं। 
सर्वप्रथम इज्जलैंड में राकडेल नामक स्थान के बुनकरों ने अपनी 
आवश्यक वस्तुएं, खरीदने के लिये सहकारी स्टोर चलाया था। इस- 
'लिए इन्हें ही इस आन्दोलन का <न्नघार माना जाता है| संसार को 
उपभोक्ता सहकारी स्टोर जैसी उपयोगी संस्था देनेवाले इन बुनकरों का 
इतिहास बहुत श्राकषक है | सन्‌ १८४४ में फ़लालैन बुुननेवाले इन श८ 
'बुनकरों ने, जो अत्यन्त निधन थे, किन्तु जिनमें विश्वास घैय, साइस 
और बुद्धिमचा कूटकूटकर मरी थी, एक दूकान खोली | इन बुनकरों 
के पास केवल र८ पोंड पूंजी थी, किन्ठ इनमें उत्साह बहुत था, 
:उसके कारण ये सफल हो गये | 
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इसके पहले कुछ स्टोर राबटे श्रोवन के नेतृत्व में खुले थे, किन्तु 
वे असफल रहें; कारण, वे स्टोर वध्ठुण उधार देते थे और उनका 
मूल्य बाजार से कम रखते थे। राकडेल के बुनकरों ने वस्वुओ्नों को 
नकद और बाजार भाव पर बेचना प्रारंभ किया । वर्ष के श्रम्त में 
खर्च काट कर जो लाभ होता. उसको ये सदस्पों में उनकी खरीद 
के अनुपात में बाँट देते थे । इन बुनकरों ने एक हिस्से का मूल्य एक 
पौंड रखा । दो पस प्रति सप्ताह किस्त लेकर पूंजी इकट्टी की, और 
आरम्भ में केवल पाँच वस्तुओं को बेचने का प्रबन्ध किया--मक्खन, 
शक्कर, ओट ( जई ) का श्राटा, मो पबत्ती तथा गेहे का आ्राटा | स्टोर 
सौदा उधार नहीं देता शा, किन्तु वस्तुएं शुद्ध तथा तोल में पूरी 
होती थीं। यदि कभी स्टोर को अधिक पू जी की आवश्यकता होती तो 
किस्ती सदस्य से निश्चित बूंद की दर पर उधार लेली जाती। प्रत्येक 
सदस्य की एक वोट (भरत ) थी। एक-तिहाई लाभ सुरक्षित कोष 
में रखता जाता था, एक-तिहाई सदस्यों को बाँट दिया जाता था, 
और शेष एक-तिदाई शिक्षा पर व्यय किया जाता था | 
सदस्थों को उत्साहित किया जाता था कि वें अपने लाम का' 
हिस्सा स्टोर में जमा कर दें; इस प्रकार स्टोर को पूजी बढ़ती गई। 
_ सदस्यों की जमा, और हित्सा पू जी पर निश्चित सूद दिया जाता था ।' 

राकडेल के बुनकरों ने अपने स्टोर का प्रबन्ध ऐसा श्रच्छा किया 
कि शीघ्र ही नये सदस्य बनने लगे तथा स्टोर की उन्नति होने लगी। 
क्रमशः स्टोर सदस्यों को सब आवश्यक वस्तुएं देने लगा। बिक्की' 
बढ़ने लगी । तब्र बस्तुश्रों को उत्पन्न किया जाने लगा। आरम्म में 
स्टोर ने जूते बनाने तथा कपड़े सीने के विभाग खोले । धीरे घीरे उत्पा- 
दन काय बढ़ता गया । इस स्टोर की आशातीत सफलता देखकर उत्तरी 
इज्लेंड में शोर ही बहुत से घ्लोर खुन गये | 

इससे फुटकर विक्र ता चोंके और उन्होंने इनका विरोध करना शुरू 
किया। जब फुठकर विक्रे ता विरोध में सफल न हुए. तब उन्होंने थोक 
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व्यापारियों पर यह बोर डाला कि वे उस्टोरों को वस्तुएँ अधिक मूल्य' 
पर दें | अब सहकारी स्टोरों के सामने एक नई समरूणश उपस्थित हुई । 
इस समस्या को इल करने के लिये इज्जलेंड के स्टोरों ने दो छेलसेल 
सोसाइटी स्थापित की , होलसेल सोसाइटी माल को थोक ब्यापारियों के 
बजाय सीघे मिलों और कारखानों से खरीद कर अपने सदस्व-स्टोरों के 
हांथ बेचने लगी | इस प्रकार थोक व्यापारियों को भी सहकारी आंदोलन 
ने अपने स्थान से इटा दिया और उनके लाभ को उपभोक्ताओं के 
लिये सुरक्षित कर लिया ! इसके उपरान्त इज्लेंड तथा स्क्रा्टलेंड के 
स्टोरों ने मिलकर सहकारी यूनियन की स्थापना की | इस यू नेयन का 
मुख्य काय विज्ञापन प्रचार, शिक्षा, तथा अ्रंदोलन की देखरेख करना 
है | क्रमशः आंदोलन तीत्र गति से बढ़ता गया और स्टोरों को संख्या 
बढ़ती गई । तब होलसेल सोखायटियों ने उत्पादन-कार्य भी अपने शथ 
में ले लिया | 

१८७३ में इड्जलेंड की होलसेल सोखायटी ने उत्पादन-कार्य करने 
का निश्चय किया | उठी वर्ष सोसायटी ने में चेस्टर का बिस्कुट तथा 
मिठाई बनाने का कारखाना खरीद लिया | कुछ समय केबाद एक 
बूट फेक्टरी खोली गई | क्रमश उत्गन कार्य उन्नति करता गया तथा 
दो बूट फेक्टरियाों और खोली गई । इसके उपरांत साबुन. मुरब्बे, 
मोमबची कपड़े घोने का पाउडर, फलालेन, मोजे. बनियान फर्नीचर, 7 
कपड़े बुरुश, तम्बाकू, सिगरेट, श्राठा, छापेखाने लोइझा टिन. तेल' 
क्या श्रन्य आवश्यक वस्तुण बनाने के कारखाने खोले गये। यही 
नहीं; पीछे जाकर, एक कोयले की खान भी खरीद ली गयी । 

१८७६ में सोसायटी ने अपनी वस्तुओं को लाने तथा लेजाने के 
लिए जद्दाज खरीदे । इसने इंगलेंड में श्रनाभ तरकारी तथा फल 
उत्पन्न करने के लिये फार्म खरीद लिये हैं । वहाँ इत्के इजारों स्टोर 
खुल गये हैं । आसाम में इतने चाय के बाग लगाये हैं. जिनसे स्टोरों: 
के सदस्यों को चाय मिलती है | * 
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इस सोसायटी ने गेहूँ उत्पन्न करने के लिए. कनाडा में दस हजार 
' एकड़ से अधिक भूमि का एक फार्म खरीदा है | पश्चिमी अफ्रोका में 
भी भूमि खरीदी गई है | सोतायटो ने जीवन, ग्रग्नि-दुघंटना तथा 
अन्य प्रकार का बीमा कराना आरंभ कर दिया है । वह बेकिंग, गृह- 
' निर्माण, पत्रिका प्रकाशन तथा बीमारों के लिये स्वास्थ्य-गह बनाने का 
कार्य भी करती हैं: स्काय्लेंड होलसेल सोसायटी ने भी अपने सदस्यों 
के लिये ग्रावश्यक वस्तुएण बनाने के कारखाने चलाये तथा भूमि मोल 
- ज्ञेकर खेतीबारी की । इन दोनों सोसायटियों ने बीमा तथा कुछ अन्य 
कार्य सम्मिलित रूप से किये हैं । इन्होंने ल्यूटन में कोको का एक 
कारखाना खोला है। 

होलसेल सोक्ायटी के सद्स्यनस्टोर, सोघायटी के हिस्से खरीदते 
'हैं। जिस स्टोर के जितने सदस्य होते हैं, उसी के श्रनुपात में स्णोर 
को हिस्से खरीदने पढ़ते हैं। केवल रुटोर ही इसके सदस्य बन सकते 
हैं। स्टोर को माल बाज।र के थोक माव से बेचा जाता हैं ! वाषिक 
लाभ स्टोरों में उनड्री खरीद के श्रनुपात में बाद दिया जाता है। 
- शोलसेल छोसायटी ने सदस्य-स्टोरों को सुविधा के लिए शाखाए खोल 
दी हैं, तथा प्रत्येक प्रमुख मण्डी में वस्तुओं को खरीदने के लिए 
एजं॑सियाँ स्थापित कर दी हैं । 

होलसेल सोधायटियों के कारखानों में मजदूरों की दशा साधारण 
'कारखानों से अच्छा! हे, और उनको मजदूरी भी कुछ श्रधिक मिलती 
है। उनके स्वास्थ्य तथा आमोद-प्रमोद का प्रबन्ध किया जाता है। 
'काम करने के घन्‍्टे भो कुछ कम होते है, प्रत्येक मजदूर को वर्ष में दो 
सप्ताह की छुट्टी वेतन सहित मिलती है। मजदूरों के लिए: प्राविडेंट 
'फंड भी होता है | रकाटलैंड की सोसायटी के कारखानों में मजदूर 
'सोसायटी के हिस्से ले सकते हैं, प्रबन्धकारिणी समिति में उनके भी 
प्रतिनिधि रहते हैं । 

सदस्य-स्टीर अपने प्रतिनिधि चुनकर होलसेल सोसायटी की 
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आओटिय में भेजते हैं| ये प्रतिनिधि संचालक-बोड का चुनाव करते 
हैं। भिन्न मिन्न विमाणों तथा कारखानों के मैनेजरों की नियुक्ति 
डायरेक्टर लोग करते हैं । डायरेक्टर मित्र-मिन्र विभागों को देखभाल 
'करते हैं । 
भारतवर्ष में उप्भोक्ता स्टोर भारतबषे में सहकारी स्टोरों 
का आन्दोलन पिछले महायुद्ध के बाद बहुत बढ़! । उस समय सरकार 
ने खाद्यपदार्थों' का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया था ! जैसे ही 
नियंत्रण इटा स्टोरों की संख्या घटने लगी । बहुत से स्टोर बन्द हो 
गये और बहुतों का दिवाला निकल गया | इसका मुख्य कारण यह हे 
कि सदस्य श्रान्दोलन के मुख्य सिद्धान्त को भूल जाते हैं। वे समझते 
हैं कि स्टोर सस्तो चीज बेचने के लिए खोला यया है | फल यह होता 
है कि जब बाजार-भाव गिरने लगता है तो सदस्य स्टोर से चौजें न 
खरीद दूसरे दूकानदारों से खरीदने लगते हैं । स्टोर के लहोजाता है। 
सिद्धान्त-तो यह है कि बच्तुओं को नाजार भाव पर बेचा जावे; किन्तु 
चौजें श्रच्छी हों और तौल पूरी हो | 
अवलता का दूसरा मुख्य कारण है, सौदा उघार देना। उधार 
देना स्टोर तथा सदस्य दोनों के लिये हानिकारक है | सदस्य को ऋण 
लेने की आदत पड़ जाती है। जब वह देनिक जीवन की आवश्यक 


वरतुओं को उधार लेने लगता है तो वह ब्यर्थ के कामों में रुपया 


फेंकने लगता है । स्टोर को छौदा उधार देने के कारण थोक व्यापा- 
रियों से माल उधार लेना पड़ता है। इन स्टोरों का प्रबन्ध भी ठीडऊ 
'नहीं रहता और व्यय अधिक होता है; यह भी उनकी अधफलता को 
कारण है | एक कारण यह भी है कि यहाँ होलसेल सोसायटियाँ नह 
हैं, इससे स्टोर को माल ऊँचे मूल्य पर मोत्र लेना पड़ता है ! 
सफलता का, इसके अतिरिक्त, एक कारण यह भी है कि भारत- 
वर्ष में बनिया बहुत कम लाभ पर काम करता है: महीने के श्रन्त में 
दाम लेता है और बड़े-बड़े नगरों में तो वह घर पर ही सप्मान दे जाता 
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है। अन्य देशों में उपभोक्ता-स्टोर अधिकतर मजदूरों के लिए स्थापित 
किये घाते हैं। परन्तु मारतवर्ष में मजदूर कारखानों के क्षेत्र में स्थायी 
रूप से नहीं रहते, वे भ्रपने गाँवों को चले जाते हैं। इसलिये वे ऐपे 
कार्यो में उत्साह नहीं दिखलाते | यहाँ तो निम्न मध्यम भेणी हीं 
इनका विशेष उपयोग कर सकती है। हाँ, जैसे - जैसे मजदूर वग 
अधिर सुसंगठित होते जावेंगे, वे उपभोक्त-स्टोर्र को अधिकाधिक 
उपयोग करने लगेंगे | 


पदरास---बड़ी सात्रा में काम करके केवल मदरास्त के ट्रिपली- 
केन सहकारी स्टोर ने आाश्चयय जनक सफलता प्रात की है। यह स्टोर 
€ अपेल १६०४ को खोला गया। आरम्म में दो कर्मचारी रखे गये, 
एक मैनेजर दूशरा बेचने वाला । दोनों का वेतन आ्राठ रुपया पालक 
था | स्टोर के जन्मदाताओं ने अपना बहुत सा समय स्टोर की देख- 
भाल में देना शुरू किया । जहाँ तक होता. ठयय कम किया बाता 
या | १६:८५ में स्टोर की २जिस्टरी कर दी गई ' जब लोगों ने इस स्टोर 
को चलते देखा, तत्र वे प्रभावित हुए औ्रोर सदस्यों को संख्या क्रमशः 
बढ़ने लगी | *४ जनवरी १६३० को स्टोर को जुबली मन हू गई। 
छुतली हाल की नींव मंदराह गबनेर ने डाज्नी थी। इत भत्रन के 
इनवाने में घोर ने लगभग २२ हजार रूयये व्यय किये | 

अर्थिक मन्‍्दी के समय में ट्रिपलीकेन स्थोर के व्यापार की गति 
बहुत धीमी हो गई । लाभ बहुत कम हो गया और मू लघन भी घट सया। 
किन्तु १६३८ के उपरांत स्टोर का व्यापर फिर चमक उठा। ग्रव 
उसको ३३ शाखाए है; £्दस्‍्यों की सख्या सात इजार के क्मभग है। 
बुइ प्रति मात एक लाख रुण्ये से अश्रिक की बिक्री करती है । बिक्री इन 
चीजों की होती है--ग्रनाब, चावल, गुड़, शकर. तेल, मध्ताला. यूसे 
फल, चाय कहा, साबुन, आठा, दाल घो ओर मक्खन | स्टोर मक्खन 
लेकर उसका घी बनाता है. जिसमे सदस्यों को शुद्ध घी मिल सके 
स्टोर तेल, बिस्कुट, मिठाई झषधियाँ भी बेचता है, किन्तु वह 
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अभी तक फल, तरकारी, दूध और दही बेचने का प्रबन्ध नहीं कर. 
सक्रा। यह स्टोर अभी तक मदरास की केवल ५४ प्रतिशत 
घनसंख्या को ही सुविधा देता है; उतके पदस्य अधिकांश पढ़े लिखे 
लोग हैं. मजदूर उसके दस्यों में हें ही नहीं . इन सदस्यों का स्टोर से 
साप्तान लरंदने का कारण यह नहीं है कि उनमें तहकारिता की मावना 
है, परन्तु वे सुविधा, तथा तोल और माव में घोखा न खाने के लिए 
स्टोर से सामान खरीदते हैं | स्टोर ने अमी तक कभी खरीद पर दो पैसा 
फी रुपया से अधिक बॉनस नहीं बांदा | यह इतना कम है कि सदस्यों 
को कोई विशेष श्रावण नहीं है । फिर मी यह स्टोर भारतवर्ष को एक 
महत्वपूर्ण संथा दे ; 
युद्ध जनत काठनाई के कारण प्रान्तीय सरकार ने ट्रिप्लीकेन 
स्टोर को आरथंक सहःयता देकर २४ शाख और खुलवाई, थो नायरिकों 
को अनाज, दाल, तेल, शक्कर तथा अन्य देनिक आवश्यकताश्रों की 
जे देती हैं ; युद छिड़ने के पहले ट्रिप्लीकेन स्टोर के सिवाय मदरास 
में केवल ८+ स्टोर थे जो श्रधिकतर कालेजों, रेलवे तथा कारखानों में 
स्थापित थे; किन्तु लाई छिड़ते ही उपभोक्ता सटोरों की संख्या बहुत 
तेजी से उढ़ं। क्योंकि जनता को दै नक्त आवश्यकताश्रों की चीजों के 
मिलने मे बहत कठि | होने लगी । 
मदराह में द्वतीय मह्ायुद्ध तथा उसके उपरान्त जीवन के लिए 
झावश्यक वस्तुओं के मिलने में कठिनाई होने के कारण उपमोक्ता 
स्टोर। की संख्या तेजी से बढ़ी और आज वहां लगभग दो इजार 
ठपमोक्ता स्टोर राम कर रहे हैं। मद्रास के उपभोक्ता स्टोर आन्दो- 
क्लनन को विशेषता यह है क वहाँ गो में भी स्टोर स्थापित हो मए 
हैं| मदरास के गांगों में लगभग २०० उपभोक्ता स्टोर हैं जिनकी 
सदस्य सख्या दो लाख से अधिक हे, उनकी कार्यशंल पूत्री लममग 
४८ लाख और 'जेक्री चार करोड़ रुपए के लगभग हे |मारत में केवल 
मदर,स प्रान्त दी एक ऐसा प्रान्त है जहाँ गाँवों में स्टोर स्थापित हो गए हैं॥ 
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मदरास प्रान्त में उपभोक्ता आन्दोलन की दूसरी विशेषता यह 
है कि वहाँ केन्द्रय स्टोर स्थापित हो गए हैं तथा होल सेल सोसायटी 
भी स्थापित हो गई दे। दक्षिण भारत में उपभोक्ता आन्दोलन विशेष 
रूप से सफल हुआ है। 
इन उपभोक्ता स्टोरों की सदस्य संख्या लगभग डेढ़ लाख है ओर 
उनकी चुकता पू जी एक करोड़ से अधिक है | मदरास में स्टोर तेजी 
से बढ़ रहे हें क्योंकि तरकार राशन की वस्तुओं को जनता तक पहुँ- 
'चाने के लिए स्टोरों को प्रोत्साइन देती है। 
मैस्वर-. मैसूर में स्टोर आन्दोलन कुछ सफल हुआ है। इस राज्य 
में बंगलोर का स्टोर उल्लेखनीय है, यद्यपि यह ट्रिपलीकेन 
स्टोर से छोटा है। इसके अतिरिक्त अन्य स्टोर अ्धितर रेलवे, भिल्नों 
तथा आफिसों के कर्मचारियों के लिये हैं श्रोर अधिकारियों के संरक्षण 
में कार्य कर रहे हैं। मैसूर में स्टोर सौदा डघार भी दे देते , हैं। वहाँ 
लगभग ८८ स्टोर हैं, जो खानेपीने का सामान और कपड़ा बेचते हैं। 
हा बम्बदे-...बस्बई में आन्दोलन अफसल रहा | इसका मुख्य कारण 
-यह है की यहाँ पर की दूकाने बहुत होने से थोक तथा फुटकर मूल्य में 
अन्तर कम है | दूकानदार सामान घर पर पहुँचा देता है; और मास 
के अन्त में हिसाब कर ले जाता है । इन दूकानदारों से प्रतिस्पर्धा 
-करना कठिन है, क्‍योंकि इनका खर्चा बहुत कम है । 
द्वितीय मदह्ायुद्ध तक उपभोक्ता आन्दोलन को दशा बम्षई में 
अच्छी और संतोषजनक नहीं थी | वहां केवल २५४ उपभोक्ता स्टोर 
'थे जिनमें बी० बी० एएड० सी० आई८ रेलवे का स्टोर उल्लेखनीय 
'था। किन्तु द्वितीय महायुद्ध के फलस्वरूप जो कंट्रोल तथा राशनिंग 
की व्यवस्था की गई उसके कारण बम्बई में उपभोक्ता स्टोरों की 
-संख्या तेजी से बढ़ी और वहां उनको संख्या बढ़ कर ४६५ हो गई। 
“यह कहना कठिन है कि कंट्रोल तथा राशनिंग इट जाने के उपरात्द 
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तथा आवश्यक पदार्थों की कमी दूर हो जाने के उपरान्त इन स्टोरों 
की स्थिति क्‍या होगी । यह भविष्य हो|बतलावेगा | 


उत्तरप्रदेश; उपभोक्ता- स्टोरों के सम्बन्ध में यह प्रान्त बहुत 
पिछुड़ा हुआ है | यहाँ इत उमय ८ केन्द्रोय और २०० उपभोक्ता 
स्टोर हैं। ये युद्ध-काल में #रपने सदस्यों को दैनिक, आवश्यकटा की 
वस्तुश्रों को बेचने के लिए बहुत बढ़ी सख्या में खोले गये ये और 
इन्होंने सफलतापूर्वक कार्य भो किया किन्तु सरकारी कंट्रोल तथा 
राशनिंग हो जाने के उपरान्त उनका काये शिथिल पड़ गया । इनके 
श्रतिरिक्त कुछ उपभोक्ता स्टोर कालेजों तथा अन्य स्थानों में खाद 
वस्तुओं के अतिरिक्त सभी वस्तुओं को श्रपने सदस्यों को बेचते हें । 
इस प्रकार के स्थायी उपभोक्ता-स्टोर २५ के लगभग हैं | प्रान्तीय 
सहकारी मार्केटिंग फेडरेशन भी दैनिक आवश्यकता क्री बस्दुओं को 
व्रेचने का काम करती है | इसकी १२ जिलों में लगभग २०८ दुकानें 
हैं. जो प्रतिवर्ष पाँच करोड़ से श्रधि ऊ का तेल, शक्कर, नमक. कपड़ा, 
खली, और ईंधन बेचती हैं | फेडरेशन के प्रयत्नों से चोर बाजार को- 
कम करने में बहुत सह/यता मिली है | किन्तु यह अस्थायी है | यदि 
उचित दंग से संगठन हुआ तो युद्ध-जनित कठिनाइयों के दूर हो बाने 
पर यह स्टोर आदि लुप्त हो जावेंगे। उपभोक्ता-स्टोर आन्दोलन को 
स्थायी रूप से संगठित करने के लिए होलसेल-सोसायटी की स्थापना, 
आवश्यक है | 


इनके अतिरिक्त बंगाल, आसाम, पंजाब, सिंधु, विहार-उड़ीसा,. 
तथा मध्यप्रान्त में भी कुछ स्टोर हैं; परन्तु उन्हें विशेष सफलता नहीं 
मिली । देशी राज्यों में यद्यपि त्रावंकोर में (२ और ब ददा में 3०. 
स्टोर हैं, परन्तु वहाँ भी यह आन्दोलन सफल नहीं हुआ है | 

स्टोर की सफलता के लिए आवश्यक है कि सदस्य स्टोर के प्रति 
अपना कत्त व्य समझे । प्तन्धकारिणी समिति के सदस्य अपना समय 
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है 


उटोर के प्रबन्ध में लगावे, सौदा उधार न दिया जावे और नियमों झा 
पालन किया जावे । 
झभी तक सहकारिता आन्दोलन के कार्यकर्काशों का ध्यान माँशे 
की श्रोरनहीं गया । भारतवर्ष. तो गाँवों का देश है। और गाँवों में 
चनिया किसान को लूटता है। अस्त, गाँव वालों को उनकी श्रावश्यक 
वस्तुएं देने का प्रबन्ध झिया जावे तो विशेष हित हो। किन्तु गाँवों में 
'केवल स्टोर ही सफल नहों होगा | श्रावश्यकता यह है कि कोई ऐसी 
समिति हो जो इस कार्य के साथ विक्री इत्याद का भी कार्य करे। 
उपभोक्ता स्टोर संबंधी तालिका श्रगले पृष्ठ २४७ पर दी गईं है । 
सहकारी गृह-निर्माण-समिति पाँ-- सहकारी शह-निर्माण 
'समितियाँ दो तरह की होती ईं--(१) जिनमें मकान का मालिक कोई 
व्यक्ति शेता है. (२) जिनमें समिति सामूद्विक रूप से मालिक होती है। 
पहले प्रकार को सनितियाँ दो प्रकार को द्ोठी हैं | एक तो स्थायी, 
दूसरी अस्थायी ! अस्थायी णह-निर्मांण समितियाँ वे हैं; जो एक निश्चित 
संख्या में सदस्य बनाती हैं, प्रत्येक सदस्य को मासिक या साप्ताहिक 
चन्दा देना होता है | यदि कोई सदस्थ सप्तिति को छोड़ दे तो उसके 
स्थान पर नया सदस्य लिया जा सकता है। जब्ब चन्दा जमा होता है, 
तब लाटरी डालकर रुपया एक हदस्य को दे दिया जाता है, और 
उसका मरान बन जाता है। मान समि'ल के ए% गिरवी रहता है, 
और सदस्य सूद त्त ऋश किस्तों भ॑ चुशालता रहता है | इसी प्रकार 
सब्र सदस्यों के मकन तैयार हो ज्ञाते हैं। लमिति उस समय तक नहीँ 
तोड़ी जाती, जड तक मजकोी किस्तें न चुकु जाव | सब्र ऋण चुक छाने 
पर रुपये का हिसाब किया जाता है, तथा लाभ को बांटकर समिति 


तोड़ दी जाती है । 


स्थायी समिति में सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं होतीं। सदस्यों 
को समिति के, हिस्से खरीदने पड़ते हैं | समिति डिपाजिट लेती है, 
तथा आण मी लेती है | परमिति नये सदस्य बनाती जाती है और 
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जैसे-जैसे रुपया मिलता जाता हे, सदस्यों को ऋण देती है | कुछ बड़ी 
समितियाँ इंजीनियर, सर्वे करनेवालों तथा श्रन्य कमंचारियों को नौकर 
रखती हैं, जो सदस्यों को परामश देते हैँ । सदस्यों को इस सहायता 
के लिए एक निश्चित फीस देनी पड़ती है। सदस्यों को मकान के 
ऊपर ऋण दिया जाता है और एक निश्चित समय में रुपया चुका देना 
पड़ता है। समिति मकान की लागत का तीन-चौयथाई ऋण देती है, । 
एक-चौथाई रुपया सदस्थ को लगाना पड़ता है। प्रत्येक इमारत कर 
बीमा कराया जाता है | बीमा समिति के नाम होता है । 

कुछ समितियाँ मकान स्वयं बनवाती हैं। मकान सदस्यों की 
आवश्यकताश्रों को ध्यान में रखते हुए, बनवाते जाते हैं। सदस्य उन 
मकानों में किरायेदारों की तरह रहते हैं, यदि वे चाहें तो प्रतिमास' 
किराये के श्रतिरिक्त कुछ रुपया मकान के मूल्य को चुका देने के लिए 
दे सकते हैं । जन मकान का मूल्य चुक जाता है, तब मकान उदय काः 
हो जाता है। किन्तु इस प्रकार वही समितियां मकान बना सकती है । 
जिनके पास यथेष्ट पू जी हो। इज्जलेर्ड के उपभोक्ता स्टोर तथा फ्रेंडली 
सोसायटियाँ अपनी बेकार पूजी को मकानों में लगा देती हैं | इस प्रकारः 
की समितियों का जिनमें सदस्य मकान का मलिक हो, जाता है, एक. 

ल्‍ल्ल्ड़ा दोष यह हे कि सदस्य को यह अ्रधिकार दो जाता है कि यदि वह 

चाहे तो मकान को बेच दे। इसका फल यह होता है कि समितियों 
द्वारा बनाये हुए मकान ऐसे लोगों के पास पहुँच जाते हैं, जो उनको 
बेचकर लाभ उठाने का प्रयत्न करते हैं । 

इस दोष को दूर करने के लिये बम्बई में एक नवीन योजना कामः 
में लाई गई है | समिति भूमि या तो पट्टे पर लेती हे या मोल ले लेती 
है। वह उस भूमि पर सड़के बनाती है, फिर भूमि को छोटे छोटे ज्ञाठों! 
(चौरस टुकड़ों) में बॉट देती हे । यह ज्ञाट सदस्यों में बांठ दिये जाते 
हैं। कुछ भूमि पाक, वाचनालय, खेलने के लिये तथा अन्य ऐसे ही 
सावजनिक कार्यो' के लिए रख ली जाती है । यदि समिति ने भूमि पढे: 
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पर ली है तो सदस्य को ज्ञाठ समिति के पट्टे से एक साल कम के पढे. 
पर मिलेगा । याद समिति ने भूमि मोल लो है तो सदस्य को ज्ञाट ६९६ 
साल के पट्टे पर दिया जाता हे। शर्ते यह होठी है कि जब कमो 
वह भविष्य में मकान अथवा स्ाट बेचे तो स्रादने शा +हिला अधिकार 
समिति को, अथवा समिति जिस सदस्य के लथे इह्े उसको, होगा। 
प्रान्तीय सरकार इस प्रकार की समितियों के सदस्यों ७ उनको दी हुईं: 
पूजी का दुगुना ऋण देती दे किन्तु किंठो एक सद॒त्य को १०,०००र० 
से अधिक ऋण नहीं दिया जा सकता। सदस्य को २० साल में 
ऋण चुका देना 5५ड़ता है। समिति या तो स्वयं मकान बनाती है 
अथवा निर्भारित ज्ञाट पर सदस्यों को मकान बनाने देती है । जत्र मकान 
बन जाते हैं तो सम्रति उस छोट से उपनिवेश की म्यूनिसपेलटी का. 
कार्य कम्ती है। 

यह तो उनस पतियों की बात हुई, जिनमें मकान का मालिक कोई 

एक व्यक्ति हांता है। अब उन पमितियों का विचार करें जो सामूहिक 
रूप से मकान की मालिक होती हैं | इस प्रकार की समिति एक बड़ा 
ज्ञाट खगीदना हैं और उस पर सदर्स्यों की ञ्रअश्यकनानुटार मझान 
बनाती है| उदस्य महानों में किराणेदरों की मंति रहते हैं। सदस्य 
मकानों की तक्ागत की १/४५ से लेकर १३ तक पू ज', समिति को देवे«-> 
हैं| बाकों पूजा समिति इमारतों की जमानत पर डिबेश्वर वेच कर: 
इकट्ठी करती है। इज्जलेंड में इन समितियों के डिवेशर जनता खूब 
खरीदती है। किन्तु भारतवर्ष में ऐसा नहीं दे। इस कारण प्रान्ताय 
सरकार समितियों को ५॥ प्रतिशत सूद पर ऋण दे देती है । १६१७ में 
मारत सरकार ने एक प्रस्ताव पास करके प्रान्तीय सरकारों को यह 
अधिकार दिया था कि वे दह-निर्माण समितियों को ऋण दे सकें | 

.. इस प्रकार की समितियों में, इमारतों की मालिक समिति होती हें, 
आर समिति को सदस्य ही चलाते हैं। इस कारण उनसे अधिक 
किराया नहीं लिया जा सकता। मकानों का किराया एक निश्चि 
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(क्षद्धान्त पर तय किया जात! है । यदि कोई सदस्य चाहे तो नोटिस 
देकर मकान छोड़ सकता है। समिति बह मकान किगी दूभरे सदत्द 
को दे देती है । नया सदस्य जो पूजी देता है, वह जानेगाले सदस्य 
को दे दी जाती है । 
बम्बई में सबसे पहले सारस्वत सहकारी गणइ-निर्माण समिति 
“स्थापित हुईं । उसने इम्पूवमेन्ट ट्रस्ट से €९६ साल के पट्टे पर भूमि 
लेकर इमारतें बनवाई। यह समित्ति सामूहिक स्वामित्व वाली है। 
“अदस्यों ने एक-तिहाई पू जी दी, तथा बाकी ऋण लिया गया । मकानों 
'का किराया निर्धारित करते समय लगान टेक्स, रेट ( शुल्क ), अग्नि- 
बीमा, मरम्मत. पूं जी पर सूद, तथा सिंकिग-फंड आदि सत्र खर्चो' का 
-टिसाव लगाया जाता है। सिंकिंग-फंडः इसलिये श्रावश्यक होता हे 
“कि ८० या १०० वर्षो" के उपरांत जब्र इमारतों को फिर से बनवाना 
' पड़े तो उनके लिये पू जी मिल जाय । अस्तु, इमारतों की लागत का 
१३ प्रतिशत इस फंड में जमा कर दिया जाता है, और यह द्रव्य 
“इकट्ठा होता रहता है। प्रान्तोय धरकार ने ऋण देने के अ्रतिरिक्त, 
लैंड एक्विजिशन एक्ट! में संशोधन करके सहकारी समितियों को 
'अपने लिए भूमि पाने की सुविधा प्रदान करदी है ! 
..... भारतवर्ष में बड़े शइरों में निम्न-मध्यम श्र णी के लोगों के लिये 
मकान की समस्या बहुत कठिन है। यदि णह-निर्माण समितियाँ स्था- 
'पित की जा सके तो यह समस्या इल हो जावे, किन्तु अमी तर यह 
आन्दोलन घनी-मध्यम ब्रग को ही कुछ सुविधा पहुँच। सका है। 
पश्चिमी देशों में ग़द निर्माण समितियाँ श्रधिकतर मिल-मजदूरों के 
“लिए स्थापित की गई हैं, किन्तु भारतवर्ष में उनके लिए. अ्रभी तक 
कोई समिति नहीं खोली गई । 
बम्बद॑ मे सहकारी ग्रृह-निमोण समितिया---बम्मई 
आन्त में 'सारस्वत गइ-निर्माण समिति १६१४ में स्थापित हुई 
स्वमी से इस आन्दोलन का बम्बई में प्रादुर्भाव|हुआ । बाद को 
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ब्लग बम्जई को प्रान्तीय सरकार ने सहकारी गह-निर्माण समितियों को 
"सहायता देने की नीति घोषित की तो इस आन्दोलन को अधिक बल 
मिला ! परन्तु १६३० के उपरान्त प्ञो शारथिक मंदी आई उसमें इस 
आन्दोलन को धक्का लगा और समितियों को सरकार अऋुण को 
'चुकाने में कठिनाई हुई | सरकार को कुछ छूट देनी पड़ी | परन्तु 
दूसरा युद्ध आरग्म होते ही बम्बई नगर में जनसंख्या बहुत तेजी 
से बढ़ी । बम्बई, अइमदाशद नथा अन्य ओद्य गिर केन्द्रों में युद्ध कार 
में इतनी श्रधिकर रनसंख्या बढ़ गई कि मकानों का अकाल पड़ 
“गया। विमाजन के उदरान्त तो परिचमीय शाकेस्तान से आये हुए 
शर्णायियों के कारण तो वह प्रकानों का दुनिक्ष ही पड़ यया ! परि- 
झाम यह हुआ कि बम्बरे तथा अन्य औद्योगिक केन्द्रों के लिए एक 
'गृहस्थी के योग्य मकानों के लिए पांच से दस इजार तक पयगड़ी दी 
आने लगी।| श्रच्छे मगझ्नों के लिए दख इबार से २० इन्चार तक 
'पगड़ी देनी पड़ती थी | 
प्रान्तीय सरकार ने मकानों की इस मंयकर समस्या को इल करने 
के लिए एक प्रान्तीय गह निर्माण बोड स्थापित किया। तथा एक 
प्रान्तीय गह-निर्माण समिति स्थापित को, खहकारी शदइ-निर्माण 
सपम्तितियों को प्रान्तीय शरकार ने सब तरह की सद्दायता देना 
'आरम्म करदी जिससे कि वे बररईं, अहमदाबाद, पूना, शोलापूर, तथा 
हुबली में गइनिर्माण करके मकानों की समस्या को इल कर सके | 
इसका परिणाम यह हुआ कि सरकारी शइनिर्माण समितियों 
की तेजी से स्थापना होने लगी और वम्पई प्रान्त में लगमग ४०० 
समितियां काम कर रही हैं । 
प्रान्नीय सरकार इन समितियों को जमीन तथा इमारत की 
लागत का ३० प्रतिशत से लेकर ७४ प्रतिशत ऋण दे देती हैं. और 
उस पर ३ प्रतिशत यूद लिया जाता है।यह ऋण ३५ वर्ष में 
ज्लौटाया ज्ञा सकता हे। यही नहीं, सइकारो यह-निर्माण समितियों 
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को इमारती सामान दिलाने को सुविधा कर दी गई है। समितियों को 
इमारती सामान मिलने में प्राथमिकता दी जाती है | 


पिछुड़ी हुईं जातियों के लिए. मकानों की एक गश्मीर समस्या 
है। बम्बई सरकार ने सूरत जिले में 'इलपाती' नामक पिछड़ी जाति 
के लिए प्रयोग के रूपए में ९० सहकारी गइहनिर्माण समितियों को 
स्थापित करने की आज्ञा दी है | सरकार समितियों को सहायता नीचे 
अनुसार देगी | 

एक मकान की लागत ४०० रु: होगी, जिसका आधा खर्च सरकार 
कर्ज के रूप में बिना व्याज देगी जो दस वर्षों में अदा करन! होगा। 
जंगल विभाग लकड़ी और बांस कम कीमत पर देगा ! 

जो सरकारी जमीन खाली पड़ी है वह सरकार इन समितियों को 
श्राघी पाई प्रति बर्ग गज के हिसाब से देगी | जहाँ ऐसी जमीन नहीं 
है बहा उरकार जमीन को लेकर प्रति मकान के लिए. २०० से ३०० 
वर्ग गज जमीन ८ आना प्रति मास लगान पर देगी । 


सप्तितियां कुओआं बनवाने पर जो ब्यय करेंगी उसका श्राधा सर- 
कार सहायता के रूप में देगी । 


0... (६४६ में प्रान्त में भीषण बाढ़ आ गई अतए,व प्रान्तीय सरकार 
ने नागर ज़िले के २० गांवों में मकान बनाने के लिए. सहायता की 
घोषणा की, यदि वहाँ सहकारी ग़ह निर्माण समितियाँ स्थापित हो 
जावें। श्रस्तु उन २० गांवों में यह निर्माण समितियाँ स्थापित हो 
गई हैं | इन समितियों को सरकार ने कम सूद पर ऋश दिया है और 
जमीन मुफ़्त दी हे | 

सहकारो श॒ह निर्माण समितियों को संगठित करने, उनकी देख- 
भाल्न तथा उनके नियंत्रण करने तथा उनके हिसाव की जांच करने 
के लिए और उनको जमीन तथा इमारती सामान दिलाने में सह्यायता 
करने के लिए एक प्रान्तीय सहकारी ग्रह निर्माण फेडरेशन स्थापित 
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'की गई है । अब इस फेडरेशन के नेतृत्व में उहकारी ण-निर्माण 
समितियां कार्य करेंगी | 
मदरास --मदरास में भी सहकारी छह-निर्माण समितियों की 
'संख्या तेजी से बढ़ी है। वहाँ लगभग १५० णहइ निर्माण समितियाँ 
काम कर रही हैं। द्वितीय महायुद्ध के उपरान्त नगरों में मकानों की 
भयंकर कमी अनुभव होने कगी ओर मध्यम वर्ग के रहने के लिए 
मकान मिलना असुम्भव हो गया | ऐसी दशा में सरकार ने एक प्रांतीय 
गह-निर्माण कमेटी बिठाई और उस कमेटी की सिफारिशों के अनुसार 
सरकार ने गृह-निर्माण योजना को स्वीकार किया है । अ्रतएव मदरास 
आन्त में गह-निर्माण समतियों तेजी से बढ़ती जा रहा है | 
यों तो मदरास प्रान्त में प्रथम णह-निर्माण समिति १६१३-१४ 
'कोयमबरट्रमें स्थापित हुई थी ओर क्रमशः मदरास मदूरा, डिडीगुल. 
और कुंभकोनभ में भा णह निर्माण समितियाँ स्थापित हुई परन्तु 
वास्तव सें इस आन्दोलन को १६२४ में विशेष बल मिला. जबकि 
प्रान्तीय सरकार ने णह-निर्माण समितियों को कम सूद पर ऋश देने 
की नीति को स्वीकार कर लिण और समितियों के लिए भूमि मिलने 
की सुविधा प्रदान कर दी । द्वितोय मद्दायुद्ध के पूर्व ( १६३६ ) तक 
मद्रास प्रान्त में १२६ समितियाँ काम करती थीं। उनकी सदस्प्र 


संख्या ४५८३ थी। उनकी चुकता पूजी १० लाख ४३ इजार थी और 


लगमग २४०० मकान बनाये जा चुके ये। द्वितीय महायुद्ध के उपरांत 
प्रान्तीय गह-निर्माण कमेटी की सिफारिश के अनुसार जो गइ-निर्माण 
योजना स्वीकार की गई है उसका सारांश हम यहां देतें हैं । 

सरकार ने प्रत्येक म्यूनिस्पेलटी तथा बड़े पंचायत क्षेत्र में उन 
'मध्यम श्रेणी के लोगों के लिए, णह-निर्माण समितियाँ स्थापित करने 
का निश्चय किया है जो खोग भूमि का मूल्य तथा इमारत को लागत 
का २० प्रतिशत तुरन्त जमा कर सकते हों और शेष रूपया २० वर्षो 
में मासिक किश्तों में चुका सकते हों | 


क 


रशट.. भारतीय सहकारिता आन्दोलन 


प्रान्त में चार प्रकार को सहकारी गह-निर्माण समितियाँ स्थापित 
कीजारहींदें; 

(१) सहकारी गृह समितियाँ--- रह उमितियाँ एड प्रकार 
से मकान बनाने के लिए ऋण देने वाली पमितियों द्वोती हैं। प्रत्येक 
सदस्य को समिति सरकार से ऋण लेकर २० वष के लिए ऋणा दे 
देती है जो सदस्प २० वर्षो ' में चुकाता है। ऋण सदस्य की जमीन 
तथा मकान की जमानत पर होता है। मकान सदस्य स्वयं बनवाता है 
आर वह उसको व्यक्तिगत सम्पत्ति होती है। समिति मकानों के लिए 
भूमि प्राप्त करती हैं और उसके द्ष/ट बनाकर सदस्यों को दे देती हैं 
तथा इमारतों सामान को भी खरीदकर सदस्यों को बेंवती हैं। पान्त में 
श्रधिकांश समितियां इसी प्रकार की हैं। 

(२) दूसरे प्रकर की समि तियाँ भी व्यक्तिगत स्वामित्व के आधार 
प्र ही स्थापित ईं। वे भी भूमि को प्राप्त ऋरके उसके प्लाट बनाती हैं 
कोर सट>्यों बो ऋण देती हैं | परन्तु पहले प्रकार की मप्रिति से' 
इनमें यष्ट भेद है 'क वे पदस्य के लिए मकान साय बनवा कर देती/ 
हैं| सदस्य व्यक्तिगत रूप से स्वयं प्रकान नहीं बनवाता। इससे दो” 
बड़े लाभ होते हैं एक तो यह है छि समिति इमाग्ती धहापान किफायत/ 
बन्‍न्‍हे..प्रभत कर लेती है दूधे समिति कुशल ओवरसियर श्रथवा ईं जिनि- 
बर की देख भाल में मकान बनवाती है | 

(४) सहकारी गृह-निर्माण समितियाँ:--.. यह तमितियाँ 
मूमि प्राप्त करती हैं. उनपर मकान बनवाती हैं और उन्हें सदस्यों. को 
डठा देती हैं | सदस्य मकान का दिरशाया देता रहता है और २० वर्षों) 
में जब मझान का मूल्य चुका देता है तो मकान सदस्य का हो जाता 
है | तब तक मकान समिति का रहता है | 


(४)महकारी नगर-निर्माण समितियाँ---जो नगर घहुत' 
बढ़े हैं और जहाँ मकानों की बहुत कमी है उनका विस्तार करने के. 
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क्र 

उद्ये रय से इस प्रकार की समितियाँ स्थापित की जाती हैं। समिति' 
नगर के समोप भूमि को प्रात करती हैं तथा उसमें से स्कूल, खेल के 

मैदान पार्क | सड़कों, हास्पीटल इत्यादि के लिए भूमिनिकाल कर प्लाट 
बना देती हैं जो सदस्यों को दे दिए जात हैं । इस प्रकार की समितियों 
को विशेजता यह होती है द्वि सभी नागरिक सुविधाओं जैसे पानी. 

बिजलो, नालियाँ, श्रस्पताल, सफाई स्कूल, तथा मनोरंजन की 
सुविधायें प्रदान करती हैं| इस प्रकार के उपनयरों भ्यूनिस्पेलटी का 
सारा वाय॑ यह समिति ही करती है| 

सरकार इन समितियों को ३॥ प्रतिशत पर ऋण देती है; जो 
२० वर्षो में जौटाना पड़ता है। सरकार उन्हें इं ब्नियर इत्यादि को 
सेवायें मुफ्त देती है तथा इमारती समान दिलाने के लिए सम्रितियों 
को प्र. थमिकता देती है । * 

१६४७ में पंच वर्षीय सहकारी गृद्-नर्माण योजना प्रान्त में 
चलाई*गई | अब तक लगमग १०० नई सममन्याँ स्थापित हो चुझे- 
हैं। और अडयार मैलापूर, और अ्रयानावग्म में ग्रह-निर्माण झार्य- 
कर रही हैं । को 

ग्रा्तों में गृह-निर्माश--फ्रस्त'थ र्मेटी ने गबों में मो 
मकान बनाने की योजना सरकार के सा/ने एस्तुत की थी | कमेटी 
का मत था कि २७० वर्षो में ६-- करोड़ रुपए की लागत से गांबों कै: ५ 
मकान बनाने का कार्य किया जावे | क्मेटा की राय में 9२० करोड़ 
पर & प्रतिशत सूद किसये के रूर में मि उता रहेगा परन्तु शेष ५६० 
करोड़ रुपए सरकार को सहायता के रूप में साथ सु सरकारी आय में 
से व्यय करने होंगे। इस योजना को कार्या न्‍नत करना सरकार की 
शक्ति के बाइर की बात थी अ्रस्तु वहां सहऊऋारिता विभाग के रजिस्ट्रार ने 
२ करोड़ ६२ लाख रुपए की एक योजना सरकार के सामने रक्‍्खी है | 
इस योजना के अनुषार प्रत्येक ताल्लुका में एक अच्छी साख॑- 
थमिति को छांट लिया घायेगा बिसे अपने सदस्यों-के लिए मझान 


“१५६ भारतीय सहकारिता आन्दोलन 


-चनाने का काम सौंपा जावेगा | समिति सरकार की सहायता से अथवा 
खरीद कर भूमि आाप्त करेगी | समिति भूमि की कीमत अपने पास से 
देगी। मकान बनाने की जो लागत होगी उसका पांचवां द्विस्‍्सा प्रत्येक 
सदस्य समिति में अपने हिस्से का मूल्य स्वरूप जमा करेगा। यदि 
- कम से कम १२ सदस्य रुपया जमा कर देते हैँ तब समिति सरकार से 
३॥ प्रतिशत सूद पर ऋण ले लेगी। समिति रुपया सदस्यों को न 
- देकर स्वयं मकान बनवावेगी और सदस्यों को इतने किराये पर देगी 
कि २० वर्षो में सूद सहित ऋण चुक जावे | समित्ति सदस्यों से ५॥ 
प्रतिशत सूद लेगी | जब सरकारी ऋण चुक जावेगा ओर समिति को 
भूमि की कीमत भा उदस्य से आस हो जावेगी त्तो समिति भूमि सहित 
- मकान सदस्य को दे दंगी | प्रत्येक मकान का लागत उयय ३००० २० 
कृता गया है | सरकार इंजिनियर इत्यादि की सेवायें मुफ्त देगी। 


हरिजनों के लिए मकान बनाने की व्यवस्था 

प्रान्तीय सरकार ने एक करोड़ रुपये की सहायता इरिज्ननों के 
लिए दी है ; इस योजना के श्रन्तर्गंत प्रत्येक ताल्‍्लुका में एक हरिजन 
उपनिवेश २० मकानों का बनाया जावेगा। प्रान्त में २४० ताल्‍लुका हैं। 
प्रत्येक मकान का लागतव्यय १००० रू० होगा । प्रत्येक स्थान पर णहां 
यह उपनिवेश स्थापित होंगे,एक सरकारी समिति स्थापित को ज्ञावेगी। 
मकानों का आधा व्यय इस एक करोड़ इरिजन सहायता कोष में से 
दिया जावेगा और आधघा रुपया सरकार सहकोशी समिति को ऋण 
' स्वरूप उचित सूद पर दे देगी। समितियाँ मकान बनवावेंगी और 
यह आधा रुपया जो ऋण स्वरूप लिया है २० वर्षा में सदस्यों से 
किश्तों में वसूल करके सरकार को लौटा देगी । 


बुनकरों की गृह-निमोण समितियाँ--मदराप्त के गांबों 
में जहां बुनकर रहते हैं वश उनके लिए, बुनकर सहकारी समितियों 
ने गह-निर्माण काये अपने हाथ में लिया है। यह कार्य सर्वप्रथम 
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अमियानूर बुनकर सहकारी घम्रिति ने अपने हाथ में लिया | यह समिति 
आान्त में बुनकरों की खबसे बड़ी समिति है और उसकी आशिक स्थिति 
बहुत अच्छी है। इस समिति ने अपने सदस्यों के लिए. मकानों की 
व्यवस्था की है | ५४ एकड़ भूमि प्रात करके वह ९०० अच्छे मकान 
बनवा रही हे | यह भूमि समिति ने ३८. ६५४ र० में मोल ली है | 
इस योजना में एक हाथकर्बा फेक्टरी, रंगखाजी का मकान, अतियि रद 
समिति का कायोलय, पुस्तकालय और वाचनालय बनाने की मी 
योजना है | प्रत्येक मकान के साथ एक बाटिका होगी बिसमें सब्जी 
इत्यादि उत्तन्न हो सकेगी | सरकार ने इस समिति को एक लाख 
रुपए दिए हैं और शेष समिति अपने रह्धित कोष में से लेगी | 
इस योजना से प्रोत्स! हित होकर प्रान्त की अन्य बुनकर सहकारी 
समितियां ने भी इस ओर प्रयत्न किया है। सेलम जिले में 
धरमपुरी तथा तिव्येनगोदे में, कुरनूल जिले में पेदाकांडुला में, अनन्त- 
धुर जिले में उराबाकोंडा, तथा उत्तरयी आरकट जिले में गुर्दायाताम 
आर फिलकोदुन गालूर में बुनकर समितियों की ग्रह निर्माण योजना 
को सरकार ने स्वक्किति प्रदान करदी हैं| इनके अतिरिक्त मर 
अन्य बुनकर समितियों ने भीणइ निर्माण योजना बनाकर सरकार के 
सामने उपस्थित को है। _ तु 
ओद्योगिक मजदूरों के लिए गृहनिर्माण समिति--“ 
इावेर श्रमज्ीवी सहकारी उपनिवेश इस बात का प्रमाख हैं कि 
सहकारी समिति के द्वारा श्रमबीवियों के लिए मकानों की 
समस्या इल की जा सकती हे। मदूरा में हावेरी मिल ने इस 
समिति की अपने अमछीवियों के लिए, स्थापना की । मिल ने 
हावेरपट्टी में लगभग ६८ एकड़ जमीन लेकर मकान बनवा दिए ! 
प्रत्येक मकान की लागत ६०८२० रक्‍्खी गई है | मिल ने उन मजदूरों 
क्रो एक सहकारी समिति बना/दी जो कि मकान मोल लेना चाइते हैं । 
मिल फ्लेश टट्टियां, कुर्ये, बिजली, स्कूल अस्पताल, बाबार, तथा 
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नालियाँ इत्यादि अपने व्यय से बनवाई हैं | प्रत्येक सदस्य को 
१२३ वर्ष तक प्रति मास ४ रु के हिसाब से देना पड़ता है। उसके 
बाद सकान उसका हो जाता है। परन्तु एक शर्त रहती है कि सदस्य 
मकान को बिना समिति की राय लिए बेंच नहीं सकता | 
मद्रास प्रान्तीय कमेटी ने ओद्योगिक केन्द्रों में श्रमजीवियों के 
लिए मकान बनाने की भी एक योजना उपस्थित की है। उससे 
अनुसार ७५ करोड़ रुपए! की लागत से २ + लाख मकान बनाये जाने की 
व्यवस्था होगी प्रत्येक मकान की लागत ३००० रु० होगी । योजना के 
अनुसार मजदूरों को अपने वेतन का १० प्रतिशत देना होगा | इस 
प्रकार मजदूरों से ४१ करोड़ प्राप्त होगा । शेष ३७ करोड़ प्रान्तीय 
सरकार, केन्द्रीय सरकार तथा मिल मालिक बराबर बराबर दें | 
भारत के विभाजन हो जाने के फल स्वरूप पंजाब और सिंध से 
से जो शरणार्थी आये उनकी मकान की समस्या को हल करने के लिए 
सरकार ने आथिक सहायता देकर उनके लिए उपनगर बनाने की 
व्यवस्था की हे। यह सारे उपनगर सहकारी गड़निभाण समितियों के 
ढारा ही बनवाये जारहे हैं। इधर युद्ध काल में तथा उसके बाद बड़े 
तथा छोटे नगरों में भी मकानों की समस्या ने भंयकर रुप धारण कर 
लिया है। मध्यमवर्ग कै लिए मकान बना सकना अ्रसंभव हो रहा 
““> हैं। ऐसी दशा में भविष्य में. मकानों की समस्या का एकमात्र इल 
सहकारी गह निर्माण समितियों की स्थापना है | 
ऊँड उमय हुआ भारत सरकार ने १० वर्षो' में दस लाख मकान 
श्रौद्योगिक केन्द्रों में मिल मजदूरों के लिए क्नवाये जाने की घोषणा 
की है| यह मकान एक केन्द्रीय हाउसिंग बोर्ड की देख-रेख में बनेंगे.। 
इस योजना. क़े कार्यान्वित होने पर ग्रह निर्माण समितियों की 
तेजी से स्थापना होगी ! मा न 
, .. सहकारी बीमा समितियाँ 
. अन्य देशों: में मनुष्यों तथा, पशुओं का जीवन-बीमा. :कराने के 


हे 
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लिये भी सहकारी बीमा समितियाँ स्थापित की गई हैं। भारतवर्ष में 
पशुओं का जीवन-बीमा करनेवाली समितियों की आवश्यकता है; 
क्योंकि इस देश की अधिकांश जनता खेती करती है। गरीब किसान 
की अगर कोई कीमती चीज होती हे तो वह गाय, वेल, तथा भेंठ ही 
है | पशुओं की बीमारियाँ इस देश में इतनी अधिक है कि उनके 
कारण प्रति व लाखों पशुओं की मृत्यु हो जाती है। गरीब किठान 
को कर्ज लेकर बेल खरीदने पड़ते हैं, इस कारण पशु-बीमा समितियाँ 
किसान को इस जोखिम से बचाने के लिये जरूरी हैं ! पंजाबमें कुछ 
पशु-बीमा समितियाँ स्थापित की गई, किन्तु उनको अधिक सफलता 
नहीं मिली | कारण यह है जब तक पशुओं की मृत्यु-संब्रन्धी आँकड़े 
ठीछ-ठीक श्रांकड़े मालूम न हो तब तक यह हिसाब नहीं लगाया जा 
सकता कि अमुक उम्र के पशुओं का बीमा करने में कितनी जोखिम 
उठानी पड़ेगी । हाँ, सहकारी बीमा समितियाँ मनुष्यों को जीवन-बीमा 
बिना किसी कठिनाई के कर सकती और अन्य बीमा कम्पनियों को 
ग्रतिस्पर्द्धा में सफल भी हो सकती है, क्‍योंकि सहकारी ढंग से काम 
अधिक मितव्ययितान्यूबक किया जा सकता है। भारतवर्ष में ८ 
सहकारी जीवन-बीमा समितियाँ इस ८मय काम कर रही हे। इनमें 
मदरास, बम्बई, बढ़ौदा, और हेदराबाद की जीवनन्बीमा सहकारी 


समितियाँ अधिक सफल हुई हैं। बंगाल की समिति को अधिक ४ 


सफलता नहीं मिली | 

मदरास।---मदरास प्रान्त में ७ बीमा कंपनियां इस समय काम 
कर रही हैं | (१) दक्षिण भारत सहकारी बीमा समिति लगमय श्८् 
वर्षों से काम कर रही है| प्रतिवर्ष एक करोड़ रुपए के लगभग 
' की जीवन बीमा पालितियां समिति निकालती हे। अधिकतर यह 
समिति मदरास प्रान्त में ही जीवन बीमें का काम करती है । परन्तु 
अ्रव उसने लखनऊ में एक शाखा खोलकर उच्चर प्रदेश में भी क 
करना आरम्म कर दिया है | 
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पोस्टल बीमा कंपनी 'बणन्‍णवयूटू सहकारी बीमा समिति 
केवल पोस्ट आफिस विभाग के कर्मचारियों का जीवन बीमा 
करती है। 
सहकारी अग्नि तथा जनरल बीमा समिति।--क 
अग्नि फायडैलटी गारंटी, तथा मोटर बीमा करती है। प्रतिवष एक 
करोड़ रुपये से कुछु कम की पाल्लिसियां निकालती है। 
मदरास सहकारी मोटर बीमा समिति---बह केवल मोटर 
कार का बीमा करती है । 
आखिल भारतीय सहकारी बीमा समितियों की 
एसोसियेशन३--.१ ६४५ में सहकारी बीमा समितियों का एक भ्रखिल 
भारतीय संगठन खड़ा किया गया है | इस एसोसियेशन का मुख्य काय 
उनकी सहकारी बीमा समितियों का अध्ययन करना उनको सलाह देना 
तथा समस्यायों को सरकार के सामने इल करवाना है | 
उदाहरण के लिए कानून द्वारा साधारण बीमा कंपनियों को 
एक हजार रुपये से कम की पालिसी देना वजित है परन्तु ऐसोशियेसन 
के प्रयत्न के फल स्वरुप सहकारी बीमा समितियों को एक हजार से 
कम की पालिसी निकालने का अधिकार दिया गया हे | 
ऐसोशियेसन का यह भी प्रयत्न हैं कि सरकार सहकारी बीमा 
समितिबों के रुपये पर मिलने वाले सूद पर आय कर न कै। इसके 
अतिरिक्त ऐसोशियेसन की सरकार से यह भी मांग है कि मजदूरी 
अदायगी कानून में इस प्रकार का संशोधन कर दिया जावे कि मजदूरों 
की तनखाह से उनके बीमे का प्रीमियम काटा जासके | इससे बीमा 
मतियों को यह सुविधा होगी कि जो मजदर धीमा करवावेगा उसके 
चेतन में से वे प्रीमियम कटवा सकेगी | 
कूसल और पशु बीमा समिति 
केन्द्रीय सरकार ने श्री जी० यस० प्रियाल्कर को पशु और फसल 
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बीसा के सम्बन्ध में एक योजना बनाने के लिए. नियुक्त किया था| 
उनकी [रेपोर्ट का सारांश नीचे लिखा हैः-- 


(क) फलों को सभी प्रदार की हानिके विरुद्ध जिनको रोकना 
किसान के बश में नहीं हे बीमा करना चाहिए। प्रत्येक फल का 
एक लम्बे समय का औसत लिया जाय और जब फसल उससे कम हो 
तो जितना कम हो तो उसका दो तिद्दाई छति पूर्ति करदी जाय । 

(२) इसी प्रकार पशुओं को छूत के रोगों से मृत्यु का बीमा भी 
होना आवश्यक हे | 


इस रिपोट के प्रकाशित होते ही लोगों को ध्यान इस आवश्यक 
बीमा कार्य की ओर गया है और पहले एक समिति क्षेत्र में इस 
प्रकार के बीमा की व्यवध्था करके इस सम्बन्ध में अनुभव प्रात करने 
का प्रस्ताव है। भारत सरकारने अभी तक इस सम्बन्ध में कोई 
घोषणा" नहीं को दैे। भारत में फल तथा पशु बीमा की 
ग्रावश्यकता है इसमें तनिक भी संदेह नहीं । 


भारत जैसे गरीब देश में सहकारी बीमा समितियों की बहुत 
आवश्यकता हे, क्योंकि वे कम खर्चीली होती हैं। भारत जैसे ऋृषि- 
प्रधान देश में फतलों का बीमा करनेद्ाली सहकारी समितियों की भी 
बहुत आवश्यकता है| 


अठारहवाँ परिच्छेद 
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पिछले परिच्छेदों में कई प्रकार की सहकारी समितियों के बारे में 
व्योरेवार लिखा जा चुका हैं। उनके और भी बहुत से भेद हैं। 
हम शेष भेदों में से कुछ मुख्य-मुख्य का इस परिच्छेद में विचार 
करेंगे। मूल उिद्धान्त सब के एकसे ही है, वे पहले बताये जा 
चुके है । 


शिक्षा सहकारी समितियाँ-..भारतवर्ष में, शहरों तथा बड़े २ 
कस्तरों में सरकार, म्यूनिसपेल्टी, जिला-बो्ड तथा अन्य गैर-सरकारी 
संस्थाश्रों ने शिक्षा का कुछ प्रबन्ध किया है, जिससे वहाँ के रहनेवालों 
को अपने बालक पढ़ाने में अधिक श्रद़चन नहीं शेती । परन्तु भारतीय 
ग्रामों की श्रोर से तो मानों सब ही उदासीन हैं। जब तक गाँवों में 
शिक्षा का प्रचार नहीं कर दिया जाता तब तक गाँवों का सुधार होना 
कठिन है। सहकारिता के द्वारा गाँवों में शिक्षा-प्रचार किया जा सकता 
हें। क्या ही अच्छा हो, यांद सरकार समितियों को आर्थिक सहायता 
देकर आमीण शिक्षा का कार्य उनको सौंपदे | इन समितियों की सफलता 
के लिये यह आवश्यक दे कि शिक्षक उत्साही हों। देश में इस समय 
शिक्षित नव्युवकों में भीषण बेकारी फैली हुईं है, यदि उन्हें गाँवों 
में शिक्षा-का्य करने को शिक्षा दी ज्ञावे तो बहुत सफलता मिल 
सकती है । 


अजाब-.. पश्चात्र में दो प्रकार की समितियाँ हैं-.एक, प्रौढों के 
लिये; दूघरी बच्चों के लिये। प्रौढ़ों की शिक्षा देनेबाली सप्रितियों के 
सदस्यों को प्रति, मास फ़ोस देनी पड़ती हे, निर्धनों से फ़ोस नहीं ली 


अन्य सहकारी समितियाँ २६३ 


जाती, सदस्यों को स्कूल में नियमित रूप से इाजरी देनी पढ़ती हे | 
जो मास्टर बालकों के स्कूल का शिक्षक होता हे, उसी को कुछ मासिक 
बंतन देकर रख लिया जाता है | इस प्रकार के स्कूलों को पीछे 
डस्ट्रक्ट बोड ले लेता है। पञ्ञाब में प्रोढों को शिक्षा देनेवाली 
लगभग १०० समितियाँ हैं । 

बालकों को अनिवार्य शिक्षा देनेवाली समितियों के सदस्य बालकों 
के माता पिता होते हैं। माता पिता को अपने बालकों को स्कूल में 
भेजने की प्रतिज्ञ करनी होती है. और प्रतिमास कुछ फ़ोस देनी पढ़ती 
है. ब्रिससे शिक्षक का वेतन दिया जाता है | इस समय पश्चाब में डेढ़ 
सो के लगभग समितियां शक्षा देने का कार्य कर रही हैं 


उत्तरप्रदश-. उत्तरप्रदेश में पश्मञाब की ही भांति प्रोढ़ों को 
शिक्षा देनेवाली समितियां स्थापित की गई हैं। इन समितियों की 
संख्या दीस के लगभग है. जिनमें ठीन स्त्रियों के लिये हैं। संयुक्तप्रान्त 
में इन स्कूलों का उपयोग प्रचार-कार्य के लिये खूब हो रहा है| कृषि, 
स्वास्थ्य तथा शिक्षा विभाग के कम चारी इन स्कूलों में गांव वालों को 
उपयोगी बातें बतलाते हैं |श्रच्॒ यह प्रयक्ष किया जा रहा है कि शिक्षकों 
की पत्नियों को शिक्षा देकर उन्हें स्त्रियों की शिक्षा का कार्य सॉपा जावे। 

बिहार-उड़ीसा --जिद्दार-उड़ीसा में राख समितियों ने गांवों में 
पाठशालाएँ स्थापित करके शिक्षा को खूत्र प्रोत्वाइन दिया है | प्रति 
वर्ष यथेष्ट संख्या में पाठशालाएं स्थापित की जाती हैं। सेन्‍्द्रल बेड: 
भी इन पाठशालाओं को प्रति वर्ष ययेष्ट आ्िक सहायता देते है | 
कुछ बैछु पाठशाला की इमारत के लिये भी आथिक सुद्ायता देते 
है। दो स्थानों में समितियों के सदस्यों ने पाठशाला के लिये भूमि 
द्वान दे दी है | 
, बड़ाल--बन्नाल में बहुत सी समितियाँ गांव की शिक्षा का 
आयोजन करती हैं, और रात्रि-पाठशालाएं भी चलाती हैं। बंगाल 
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में गाँजा उत्पन्न करनेवालों की समिति, तथा कविवर रवॉीन्द्रनाथ ठाकुर 
की विश्व-भारती का काय विशेष उल्लेखनीय है । 

बम्परे....बम्बई में समितियाँ पाठशालाओं को आर्थिक सहा- 
यवा देती हैं । घारवार जिले में सहकारी शिक्षा समितियों भी स्थापित 
की गई हैं । 

कशमीर --कशमीर में कुछ अनिवार्य सहकारी शिक्षा समितियाँ 
ध्यापित की गई हैं, जिनके सदस्यों को अपने बालकों को श्रनिवाये 
शिद्धा दिलाने की प्रतिशा लेनी होती है। प्रौद्ों के लिये भी समितियाँ 
स्थापित की जाती हैं। सहकारिता विभाग शिक्षा विभाग की सद्दायता 
से अधिकाधिक समितियाँ स्थापित करने का प्रयत्न कर रहा है| 

श्रमजीवी समितियाँ--सहकारी श्रमजीवी समितियों को खब- 
प्रथम स्थापित करने का श्रेय इटली को है। इनका उद्द श्य ठेकेदारों 
को इटाकर स्वयं ठेके लेकर अपने सदस्यों द्वारा काम करना है। 
आरम्म में इन समितियों ने सड़कें बनाने, साधारण इमारतें तैयार 
करने तथा अन्य साधारण कार्यों के ठेके लिये; अब तो ये समितियाँ 
बड़े से बड़े काय करती हैं; यहाँ तक कि रेलवे लाइन दालने, तथा 
खानें को खोदने का काम भी करने लगी हैं । यह आन्दोलन श्ट्ृ८० 
में प्रारम्भ हुआ, और १६०० से उन्नति करने लगा। पिछले योरोपीय 
अद्यय॒द्ध के उपरान्त यह तीत्र गति से बढ़ने लगा। राज्य ने इन 
समितियों को खूब अपनाया, इन समप्तितियों को आरथिक सहायता दो, 
तथा सहकारी संस्थाओं, म्यूनिसपेलटियों तथा अन्य संस्थाओं का सारा 
कार्य इन्हीं समितियों को दिया | 

भारतवर्ष में बम्बई तथा मदरास प्रान्तों में इस प्रकार की समि- 
वियाँ स्थापित की गईं हैं। बम्बई में दो समितियाँ इस समय कार्य कर 
रहीं हैं । बेलगांव जिले में हुकेरी अमजीवी समिति अछूतों के लिये 
स्थापित की गई है । यह समिति सदस्यों को कुछु रुपया पेशगो दे देती 
दे और बाद में मजदूरी में से काट लेती हैं | यह समिति ठेके लेत 
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हे | दूसरी समिति भड़ोंच में इमारते बनानेवाले मजदूरों की हे। 
बम्नई में दो समितियाँ और मो स्थापित की गई। किन्तु वे सफल 
नहीं हुईं। 

मद्रास प्रान्त में ६० से ऊपर अ्रमजीवी समितियाँ ई। ये समितियाँ 
सड़क बनाने, लकड़ी कांटने, गाड़ी से माल ढोने तथा मिट्टो खोदने 
का काम करती हैं। मदरास प्रान्त के रजिस्ट्रार ने वार्षिक रिपोर्ट 
में इन समितियों का उल्लेख करते हुए लिखा है कि सरकारी 
विभाग, जिज्ञा बोर्ड, तथा म्यूनिसपेलटी इन समितियों को प्रोत्साइन 
नहीं देते, इस कारण ये समितियाँ ठेकेद.रों की प्रतिस्पर्धा में खड़ी 
नहीं हो सकतीं | 

नावंकोर राज्य में राज्य के प्रोत्त इन तथा सहानुभूति के कारण 
अ्रमजीवी समरितियाँ सफलतापूर्वक काय कर रही हैं । 

यदि प्रान्तीय सरकार, जिला बोर्ड. श्रो९ स्यूनि८पेलटियाँ श्रमचीदी 
सम्रितियोँ को प्रोत्साइन देने को नीति स्वीडार करलें, तो यह आन्दोलन 
सफलता-पूवक सब्न प्रांतों में चलाय्य जा सकता है। प्रान्तीय 
सरकार द्वारा आथिक सहायता मिलने पर ये समितियाँ ठेकेदारों 
को इटा कर ठेके ले सकती हैं और मजदूर दर्ग की आर्थिक उन्नति 
कर सकती हैं । हि 

रहन-सहन सुधार समितियो--मभारतीय आमों में समा*» - 

जिक तथा धामिक कार्यों में बहुत अपव्यय होता है, यद्यपि किसान 
निधन होता हैं, फिर भी जन्म, मरण, तथा विवादोत्सव के समय पर 
जाति-बिरादरी को दावत देने में, तथा अन्य कार्यों में कर्ज लेकर व्यय 
कर देता है। इस अपव्यय को रोकने के लिये कुछ प्रार्न्तों में घमितियां 
स्थापित की गई हैं | पंजाब में और संयुक्तप्रांत में इन समितियों ने 
प्रशंधनीय कार्य किया है। पंजाब के रजिस्ट्रार का कथन है कि 
जिन स्थानों पर ये समितियां स्थापित हो गई हैं, वशँ के रहनेवालों 
को इनके द्वारा प्रति वष हजारों रुपये की बचत होती है । जो मनुष्य 
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“इन समितियों के सदस्य होंते हैं, वे तो नियमानुसार इस प्रकार का 
“अपव्यय फर ही नहीं सकते; साथ ही वे अन्य किसी मनुष्य के विवांहो- 
त्खव में सम्मिलित नहीं हो सकते, जहाँ इस प्रकार का अपव्यय किया 
'जञावे। इस प्रकार समिति का प्रभाव गैर-सदस्यों पर भी पड़ता हैं। 
समिति विवाह तथा अन्य उत्सवों में कितना व्यय होना चाहिए, यह 
"निश्चित करती है; और जो सदस्य नियमानुसार कार्य नहीं करता,उस पर 
जुर्माना करती है | ये समितियाँ गाँवों की सफाई का काय करती हें; 
गलतियों को साफ तथा एकता करवाती हैं । कुछ समितियाँ गांव बालों 
को इवा का महत्व बतलाकर मकानों में खिड़की बनवाती हैं। ये समि- 
तियाँ जेवर बजवाने का भी विरोध करती हैं, क्योंकि आशिक दृष्टि से 
'तो यह हानिकारक है ही; साथ ही, इससे चोरों का भी भय रहता 
है| ये समितियां सदस्यों को बाध्य करती हैं कि खाद गडढहों में डालें; 
जिससे कि गाँव गन्दा न हो और खाद उत्तम हो। पंजाब में एक 
'अमिति ऐसी है, जिसके सदस्यों ने कंडे न बनाने और सारे गोबर की 
खाद बनाकर खेतों में डालने का निश्चय किया है। सब समितियों 
की संख्या पंजाब प्रान्त में लगभग २३०० है। ये समितियों इस बात 
का प्रयत्न करती हैं कि अपव्यय कम हो। कशमीर राज्य में सहकारी 
साख समितियों ने यइ निमम बना लिया है कि यदि कोई सदस्य 
चामाजिक कार्यों पर अधिक व्यय करे तो उस पर जुर्माना किया जावे | 
पिछले वर्षो में उत्तरप्रदेश में ये समितियाँ हजारों की संख्या में 
स्थापित की गई है.। अधिकांश-समितियाँ प्रान्त के पूर्वी भाग में हूं । 
सब सम्मितियाँ ग्राम-सुधार विभाग की देखरेख में सड़कों .की मरम्मत 
-करती हैं, कुएं खोदती हैं, तालाब साफ रखती हैं, औषधालय चलाती 
हैं, ग्रांव की सफाई करती हैं, स्कूल खोलती हैं, सामाजिक कृत्यों पर 
फिजूलखर्ची रोकती. हैं, उन्हें बीज और खाद देती हैं, वैज्ञानिक दंग 
की खेती का प्रचार करती हैं और पशुश्रों की नस्ल का सुप्रार करती 
'हैं। संक्षेप में ये आम-सुधार सम्बन्धी सभी काय करती है.। 
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कल 
उत्तरप्रदेश में ५५०० जीवन-सुधार समितियाँ हैं। वे पहले आम- 
आुधार विभाग की देखरेख में कास करती थीं । कांग्रेस सरकार इन 
समितियों को बहु-उद्दे श्य समितियों की प्रारम्मिक समितियों बनाना 
चाइती थी। किन्तु युद्ध-काल में ये समितियाँ शिथिल हो गई | अब ये 
समितियाँ सहकारी विभाग के अन्तर्गत हैं और गांवों के घुधार का काम 
क्र रही हैं | 
५. इन जीवन सुधार समितियों के कार्यो. को इम चार श्े णियों में 
बॉट सकते हैं ( १) कृषि की उन्नति ( २) सफाई तथा स्वास्थ्य रद्द, 
( ३) सामाजिक तथा घार्सिक कृत्यों पर फिजूल खर्चा को कम 
करना (५ ) शिक्षा सम्बन्धी काये | 
समितियाँ खेती की उन्नति के सभी उपाय करतो हैं गेहूँ. गन्ना, 
तथा अन्य फ़सलों के उत्तम बीजों को किसानों को बाँटती हैं, सुधरे 
हुए खेती के औजारों का प्रचार करती हैं. रोलर कोल्हू को किराये 
'बर देती है अथ्या उनको किसानों को वेंचती हैं तथा गड़हों में 
खाद बनाने तथा व्यापारिक फसलों को रखायनिक खाद देने के 
लिए किसान को प्रोत्साइन देती हैं । 
सफाई और स्वास्थ्य रक्षा के लिए. समितियाँ ऊँची मन वाले 
कुयें बनवाती हैं। बिन कुश्ों की मन नहीं होती है उनके चारों 
ओर ऊँची मन बनवाती हैं, कुश्रों की सफाई करतो हैं, गाँवों में” 
दवाइयों के बक्स रखती हैं, दाइयों की शिक्षा का प्रबंध करती हें, 
तथा खाद को गड़झें में बनाने का काय करती हैं, चेचक तथा अन्य 
छूत की बीमारियों के टोके ल्ैंगवाना तथा रोगों से बचने के उपायों 
का प्रचार करना भी इन समितियों का मुख्य कार्य है। 
: । इनके अतिरिक्त समितियाँ स्कूल चलाती हैं तथा सामाजिक और 
ब(सिंक कृत्यों पर फिजूल खर्ची को रोकती हैं । 
इस सम्बन्ध सें यह जानने योग्य बात है कि इन समितियों के 
भ्यत्न से उत्तर प्रदेश में उत्तम गेहूँ तथा गन्‍ने के बीज को बहुत 
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प्रचार हुआ है और कई लाख एकड़ भूमि पर उत्तम बीज बोये जाके 
हैं। प्रतिवर्ष २० इजार के लगभग मेघ्टन हल किपषान लेते हैं तथा 
सुधरे हुए कोल्हुओं का प्रचार तेजी से बढ़ रद्द है। इन समितियों 
ने सेकड़ों गांवों में औषधि वितरण का प्रबन्ध किया है प्रतिवर्ष 
दो हजार दाइयों को उनके कारय की शिक्षा दी जाती है तथा नये 
कुओं को बनाने का कार्य होता है। यह समितियाँ लगभग २ हजार , 
ओषधालय चला रही हैं। 

इतना कहते हुए भी यह कहना होगा कि कार्य अधिक संतोष- 
जनक नहीं हुआ | सामाजिक तथा धार्मिक कार्यों पर फिजूल खर्ची/ 
पर अभी कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और न शिक्षा तथा सफाई का 
काय ही संतोष जनक हो पाया है । 

बंगाल में भी इन पमितियों की स्थापना हुई है। पंजाब में तो 
इन समितियों का आम-सुधार के लिए खूब प्रयोग डिया जा रह हैं। 
वहाँ मुकदमा तय करनेवाली उप्रयोगी समितियों को भी जन्म दिया 
गया हे। हमारे देश में मुकदमेबाजी का रोग बहुत बुरी तरह से फैला 
हुआ हे। प्रत्येक गाँव, वर्ष भर में हजारों रन्‍ये वक्नीलों और अदालत 
की भेंट क देता है| घर में भोज्नन नहीं है. तो भो हमारे मूर्ख झितु 
निर्धन किसान माई कर्ज लेकर, पशुधन बेचकर. मुकदमे लड़ते हैं। 
इसे भयंकर अ्रपव्यय को रोकने के लिये पंजात्र में लगभग ४० सहकारी 
समितियां स्थापित की गई हैं | यदि समिति की पंचायत सदस्यों के 
मुकदमों में समकोता नहीं करा पाती तो पंच नियुक्त कर दिये बाते हैं: 
और वे फेसला करते हैं | पंचों का फैसला श्रद:लत को मान्य होता 
है। किन्तु ऐसे बहुत कम अवसर आते हैं, जब समिति को फैसला 
अदालत के द्वारा मनवाना पड़े । सदस्य स्वयं फैसले को मान लेते 
हैं। संयुक्तप्रान्त में पंचायते' स्थापित की गई हैं, जो मुकदमों का 
फेसला करती हें। 

मितव्ययिता सहकारी समितियाँ---भारतवर्ष में नौकरी-पेशा' 
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है 


ज्लोगों तथा मज़दूयें में मितब्ययिता के भाव जागृत करने की श्रत्यन्त 
आवश्यकता हे, क्योंकि यहाँ सामाजिक तथा घामिह ऊृत्यों में मनुष्य 
को श्रत्यधिक व्यय करता है। आम-निवासी को कुछु-न-कुछु श्रवश्य 
'बचाना चाहिये; नहीं तो उसे बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता 
'है। सितच्ययिता सहकारी समितियाँ अ्रपने सदस्यों से प्रतिमास उनके 
वेतन में से कुछ लेकर जमा करती हैं तथा उस रुपये को किसी लाम- 
दायक कार्य में लगाकर अपने सदस्यों के लिये यूद प्राप्त करती हैं। 
दो-चार वर्षा के उपरान्त वह रुपया सूद सहित वापिस कर दिया 
जाता है। प्रायः ये धर्मितियाँ कर्ज नहों देतों; हाँ; कुछ समितियां चितना 
रुपया जमा हो जाता है, उसका &० फ्री सदी कर्ज देती है। यदि 
समिति जमा किये हुए से श्रधिक कज दे दे तो वह मितव्यविता 
'समिति नहीं रह जाती, वह साख समिति हो जाती है। 


पूंजाब में लगभग १००० मितव्ययिता समितियाँ हैं, बिनमें 
'ह्गभग आठ लाख रुपये जमा हैं। इन समितियों में अधिकार शअ्ध्या- 
'पक ही सदस्य होते हैं। किन्तु कुछ वकोल, पुलिसमेन, रेलवे कर्मचारी 
तथा दुकानदार भी इन समितियों के सदस्य हैं । पंजाब में सच्रा सौ 
'समितियाँ केवल ख्त्रियों की हैं, जिन्होंने एक लाख रुपये जमा कर 
लिये हैं| इस प्रान्त में स्कूलों के विद्यार्थी के लिये भी मितव्ययिता 
समितियाँ स्थापित की गई हैं। एक स्कूल की समिति ने एक नई 
योजना निकाली है। विद्यार्थियों से जंगलों की कुछ चीजों को इकट्ठा 
“करने के लिए, कद्दा जाता है; जब वे चीजें अधिक राशि में इक्ट्ठी 
'हो जाती है तो बेच दौ जाती हे और विद्यार्थियों के नाम उनको 
ऋपया जमा कर लिया जाता हैं | 


मदरास में ऐसी लगभग सवा सौ समितियां है; संयुक्तप्रान्त, 
अजमेर-मेरवाड़ा; और बस्बई में भी थोड़ी सी समितियां मजदूरों में 
अफल्ञता-पूर्वक कार्य कर रही हैं। यह समितियाँ अपने सदस्यों को 
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होमसेफ' (छोटी तिज्ञोरी) देकर कुछ रुपया बच्चोने को आदत डाल 
सकती हैं | बम्बई, तिद्दार तथा संयुक्तप्रान्त में कुछ समितियों ने ऐसा 
किया भी हैं! । इसमें कोई सन्देह नहीं कि यदि मियव्ययिता का प्रचार 
किया जावे तो यथेष्ट रुपया जमा किया जा सकता है । 
बद्भाल तथा बिहार में सहकारी छाख समितियों ने मुठियां पद्धति 

चलाई है । प्रति दिन प्रत्येक सद॒स्य से मुट्ठी भर चावल अथवा और 
कोई अनाज लिया जाता है और उसको बेचकर सदस्यों के नाम रुपया 
जमा कर दिया जाता है। सन्‌ १६२६ में बंगाल के एक जिले में 
सहकारी साख समितियों ने मुठियों द्वाग प्राप्त अन्न ८३,००० र०. 
का बेचा, गांवों में मितव्ययिता को प्रचार करने का यह दक्ष 
श्रच्छा है । . 

अन्न-गोला--किसान को, निधन होने के कारण, अपना' 
अनाज फसल कटते दी बेच देना पड़ता है, उस समय बाजार में भाव 
गिरा रहता हैं| इसका फल यह होता है कि किसान के पास इतना 
श्रनाज नहीं रहता कि वह अपने कुद्धम्व का ब्ष भर भरण-पोषण कर 
सके | उसे महाजनों से ड्योंढे पर श्रनाज उधार लेना पड़ता हैं. 
अन्न-गोंला किसान को 3उत समय जब कि भाव गिरा होता है, अनाज 
नहीं बेचने देता, वह किसान को श्रनाज उधार देता है। यह ययेष्ट 
अनाज जमा कर लेता है, जिससे उसका उपभोग श्रकाल के समय: 
हो सके । ठ 


गोला अपरिमित दायित्व वाली संस्था होती है। साधारण सभा 
को सब अधिकार होते हें; प्रबन्धकारिणी सभा रोजमर्स के काम की 
देखभाल करती है | गोले की पूंजी अनाज की डिपाजिट, अनाज के: 
दान तथा अनाज के ऋण से इकट्ठी होती है, सदस्य केवल्न प्रवेश - 
फीस. अनाज में नहीं देते | खमिति अधिक से अ्रधिक कितना अनाज/ 
डिपाजिट के रूफ में ले सकती है, तथा कितना उधार ले सकती है 


ख्रन्‍्य सहकारी समितियाँ २७१ 


इसका निश्चय साधारण समा करती हे। प्रत्येक सदस्य गोले को: 
अ्रनाज को, सभा द्वारा निर्धारित शशि देता है, जो उसे कुछ वर्षा 
में सूद सह्दित वापिठ्ठ दे दी जाती है। गोला सदस्यों को,ही अनाज 
उधार देता है; अनाज बीन के लिये, कुठुम्ब पालन के लिये तथा 
अधिक सूद पर लिये.हुए अनाज को वापिस देने के लिये दिया जाता 
है सूद २४ फी सदी लिया जाता है| अनाज के गोले बिहार-उड़ीसा, 
पंजाब, मैसूर तथा कुर्य में पाये बाते हैं । 


उन्नीसप्राँ परिच्छेद 
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भारतवर्ष में सहकारिता आन्दोलन को सरकार ने चलाया, जनता 

“ने नहीं । बात यह है कि भारतीय जनता विशेषकर किसान अशिक्षित 

- तथा कजदारी के बोक से ऐसा दवा हुआ है कि उसको अपने आर्थिक 

सुधार की आशा ही नहीं रही आत्मनिर्भरता तथा स्वावलम्बन के भाव 

' आमीण जनता से लुप्त हो चुके थे, इस कारण राज्य को ही इस आनन्‍्दो- 
लन का श्री गणेश करना पड़ा | 


रजिस्ट्रार का काय-मार; क्रमशः हलका होना- 

ऐसी दशा में यह स्वाभाविक ही था कि सरकारी अधिकारी रजिस्ट्रार 
ही इस आन्दोलन का सर्वेसर्या हो जावे | आ्रारम्म में रजिस्ट्रार को आंदो- 

' लन चलाने के लिए प्रचार कार्य समितियों का संगठन, उनकी देख- 
माल, निरीक्षण, आय-व्यय निरीक्षण, सहकारिता श्रांदोलन से संबंध 
जरखनेवाले सहित्य का श्रध्ययन, जनता में आंदोलन के विषय में रुचि 
उत्पन्न करना, अपने अ्रधीन कर्मचारियों का शिक्षण तथा अन्य प्रान्तों 

' में श्रांदोीलन की गति-विधि का अध्ययन करने का काये और अ्रांदोलन 
तथा समितियों के लिए पू जी जुटाने का काम भी करना पड़ता था | 

- यदि समिति तथा उसके सदस्यों में कोई कग दा होता तो उसका फैसला 
रजिस्ट्रार ही करता; समिति की दशा खरात्र हो जाने पर वद्दी उसको 
'तोड़ता तथा उसका 'लिकीडेटर” ( हिलाब निपटानेवाला ) बनता था । 
जैसे-जैसे श्रांदोलन बढ़ता गया इस बात का अनुभव होने 
"ल्ञगा कि रजिस्ट्रार इतने कार्यों को भली भाँति नहीं कर सकता, उसके 
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क्र 


बोझ को कुछ हलका कर दिया जावे, तथा आन्दोलन को क्रमशः 
जनता के हाथ में दिया जावे। अस्ठ॒, सेन्ट्रल बेड तथा प्रान्तीय बेह्ढों 
के स्थापित होतेह्दी पूजी जुठाने का कार्य रजिस्ट्रार के हाथ से 
निकल गया | 


सहकारिता आन्दोलन जनता का आन्दोलन है, और इस आनन्‍्दो- 
लन को बाइरी सहायता पर निमर न रह कर स्वावल्म्बी होना चाहिए | 
समितियों को डिपाजिट आकर्षित करके कार्यशीलपू जी इकट्ठी करनी 
चाहिए | श्रबन्धकारिणी सभा को समिति की देखभाल करनी चाहिए | 
समितियों की सम्मिलित यूनियन को आय-व्यय निरीक्षण करना चाहिए 
ओर सहकारिता की शिक्षा देनी चाहिये। रहा प्रचार कार्य, उसके 
हिये सफलता पूवक कार्य करती हुई सहकारो समिति ही सर्वोत्तम 
साधन है। किन्तु भारतवर्ष में अशिक्षा, तथा रूद्ियों में फंसे हुए 
भाग्यवादी ग्रामीण जन यह कार्य नहीं कर सकते ये। इसलिये यह 
ग्रावश्यकता प्रतीत हुईं कि जो काय एक समिति नहीं कर सकती, वह 
यूनियन करे । इस उद्देश्य से भारतवर्ष में मिन्न-मित्र कार्यो को करने 
के लिये यूनियन स्थापित की गई--गारन्ठी यूनियन तथा डुपरवाइनिंग 
यूनियन । 


गारन्टी यूनियन--यद्यपि गारन्टी यूनियन अपने से बम्बन्धिती 
सहकारी साख समितियों की देखभाल भी करकी थी, उनकामुख्य कार्य 
सेन्ट्रल बेड को अपनी सहकारी समितियों को दिये हुए ऋण की गारंटी 
देना था | इसीलिये उनको गारन्टी यूनियन कहते थे | गारन्टी दनियन 
का प्रयोग पहले बर्मा में किया गया था। पीछे इनका उपयोग अन्य 
प्रान्तों में भी किया गया, किन्तु वे नितान्त असफल हुई। अ्रतएव वे 
तोड़ दी गई । फिर किसी भी प्रान्त या देशी राज्य ने उन्हें नहीं श्रप- 
नाया | सच तो यह है कि अपरिमित दायित्व वाली साख-समितियों 
के लिये इस प्रकार की संस्था की आवश्यकता ही नहीं थी | 
श्ट 
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सुप्रवाइजिंग यूनियन--सुपरवाइजिग यूनियन निम्न- 
लिखित कार्य करती हैं -- अमीण सहकारी समितियों की देखभाल करना, 
उनको उन्नति का मार्ग दिखलाना, अपने क्षेत्र में नई सहकारी समि- 
तियों का संगठन करना, दथा उनको उन्नति करना, सम्बंधित समितियों 
की पू जी की आवश्यकता का पता लगाना, उनके सदस्यों की हैसियत 
का लेखा तैयार करके समिति को साख निर्धारित करना, समितियों को 
उनके प्रबन्ध तथा कायसंचालन के विषय में उचित परामर्श देना, 
समिति के सदस्यों तथा उनके पंचायतदारों को सहकारिता की शिक्षा 
देने का प्रबन्ध करना, समितियों को ग्रावश्यक्रता होने पर क्रय-विक्रय 
कार्य में सह|यता देना, तथा समिति और सेन्‍्ट्रल बेड के बीच में 
सम्बन्ध स्थापित करना | 
सुपरवाइजिंग यूनियन से सम्बन्धित समितियाँ अपने प्रतिनिधि 
यूनियन की साधारण सभा में सेडती हैं। साधारण सभा एक काय- 
कारिणी समिति का निर्वाचन करती है, इस सम्रिति में उठ 
क्षेत्र के सेन्ट्रल बेक का भी एक प्रतिनिधि रहता है। यह समिति 
सारा प्रतन्ध करती है, और सहकारी समितियों-की देखभाल के 
लिये एक सुपरवाइजर नियुक्त करती है | प्रत्येक स मति अपनी कार्य- 
शील पू नी के अनुपात में यूनियन को चन्दा देती है। सेन्‍्ट्रल बैड भी 
थूनियन को आथिक सहायता देते हैं। इन यूनियनों को चलाने में 
कुछ व्यय अवश्य होता है, किन्तु ग्रामीण सहकारी समितियों का 
संगठन करने तथा आन्दोलन को सफल बनाने के लिये यह 
झ्ावश्यक हे। | 
मदरास प्रान्त में २६४ यूनियन देखभाल कर रही हैं | एक यूनि- 
यन एक ताल्लुंके से बड़े क्षेत्र में कय नहों करती | उससे २० से ० 
समितियाँ तक सम्बन्धित रहती हैं। मदरास में यूनियनों ने जिला-संघ 
बना लिये थे | जिले में जितनी यू'नयनें होती थीं, उनका एक संघ बनाया 
जाता था, थो यूनियन को देखभाल करता था | किन्तु जिला-सघ सत्र 
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चोड़ दिये गये और ये यूनियनें ही देखभाल का काम करती हैं | इनकी 
देखभाल सेन्‍्ट्रल बैंक करते हैं । 


बम्बई में मदरास की भाँति, देखभाल का काम सुपरवाइन्िंग 
यूनियन करतो हैं। वहाँ हन यूनियनों की देखभाल जिज्ञाबोर्ड करते 
हैं| बोर्ड सुतरवाइजरों का नियन्त्रण करते हैं। उनमें सेन्‍्ट्रल बैंक. 
सहकारिता विभाग, तथा सुपरवाईजिग यूनियनों के प्रतिनिधि होते हैं | 
वध में भी सुपरवाइजिज्ञ यूनियन देखभाल का काम करती हैं, वहाँ 
तब यूनियनों के ऊपर प्रान्तीय सुपरविजन बोड है । 

उड़ीसा में देखभ[ल का काम सुपरवाइजिज्ञ यूनियन ही करती हैं। ' 
किन्तु सुपरवाहजरों की नियुक्ति सेन्ट्रल बेड्डों द्वारा होती है। बेड 
है उनका वेतन देता है। सुपरवाइजर इन यूनियनों द्वारा समितियों 
का देखभाल करता है। उत्तर उड़ीसा में सुपरवाइजिज्गञ यूनियन नहीं हैं 
वहाँ बेछू का सुपरवाइजर अकेला द्वी यह काम करवा है | 

पंजाब में देखभाल का काम प्रांतीय यूनियन द्वारा नियुक्त सुपर- 
वाइजर और इन्स्पेक्टर करते है। समितियों से प्रांतीय समिति जो फीछ 
लेतो है और प्रांतीय सरकार प्रांतीय यूनियन को जो आन्ट देतो है, 
उनमें से ही देखभाल करनेवाले कर्मचारियों को रखा ब्ाता है। संयुक्त 
ग्रात्त में पंजाब की तरह हों प्रान्तीय यूनियन सुपरवाइजर नियुक्तु 
करके प्रा रम्मिक समितियों को देखभाल करतो हे । 


मध्यतदेश में डिविजनल सहकारी इस्टिव्यूट हैं. इनका 
केन्द्रीय चोड सुपरवाइजरों द्वार देखभाल और शिक्षा का काम करवाता 
है । इस इंस्टिव्यूट के केंद्रीय बोर्ड की अधीनता में प्रत्येक सेन्ट्रल वें छू 
एक स्थानीय सुपरविजन और शिक्षा कमेटी संगठित करता है ओर यह 
कमेटी केंद्रीय बोड द्वारा नियक्त ऊिये हुए सुपरवाइज़रों के काम का 
नियंत्रण करती है। सहकारिता विभाग का सकल-श्राडिटर मी इस 
कमेटी के काम में सहायता पहुँचाता है। बरार में बरार-सहकारी 
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इंस्टिव्यू2 सुषरविजन कमेटियों की सहायता के लिये सुपरवाइजरों से 
अलइदा कुछ ग्रप-अफसर नियुक्त करता है । 

बंगाल में प्रत्येक सेन्ट्रल बेड अपने से सम्बन्धित सह ऋारी समितियों 
के सुपरविजन ( देखभाल ) और इंस्पेकशन ( निरीक्षण ) के लिए 
कमंचारी नियुक्त करता है जो उस सकल के सहकारिता-विभाग के 
अफसर की अधीनता में काय करता हे । 

आसाम में बंगाल का सा ही प्रबन्ध है, परन्तु वहाँ देखभाल का 
काम तो कुछ होता नहीं, सुपरवाइजर समितियों के सदस्यों से केवल 
सेन्ट्रल बेड का रुपया उगाहते हैं । 

अन्य छोटे प्रान्तों तथा देशी राज्यों में सहकारी विभाग के कर्मचारी 
ही समितियों की देखभाल का काम भी करते हैं, कोई स्व॒तन्त्र संस्था 
यह काम नहीं करती । 

ऊपर दिये हुए विवरण से यह स्पष्ट है कि सब जगह देखभाल की 
पद्धति एकसी नहीं है। बहुत से प्रान्तों में देखभाल का सप्तुचित प्रवंध 
नहीं है। समिति को कई आदमी सलाह देते हैं, इससे विचार-भेद पैदा 
होता दे । जो लोग समितियों के सम्पक में आते हैं, उनमें कोई जोड़ने- 
बाली कड़ी नहीं होती । कहीं-कहीं सेन्ट्रल बेंक तथा सहकारिता विभाग 
के कमंचा रियों द्वारा जो निरीक्षण शोता हे, उसका और सुपरवाइणरों 
का कार्यक्षेत्र एकसा ही है। 

इस सम्बन्ध में रिजव बंक की राय यह है कि प्रत्येक ताल्लुका या 
तहसील में एक बर्किंग यूनियन स्थापित को 'जाय और वह अपने से 
सम्बन्धित समितियों के सभी कार्यों में दिलचस्पी ले। यही यूनियन 
समितियों की देखभाल मी करे | इसमें कोई संदेह नहीं कि भारतवष 
में सहकारी समितियों को सनल और सफल बनाने के लिये यह 
आवश्यक हे कि देखभाल का समुचित प्रबन्ध हो | 

निरीक्षण--सहकारिता आन्दोलन शिथिल न होने देने के लिए, 
रुशितियों का निरीक्षण होते रहना आवश्यक है। इस कार्य का भार 
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सइका रिता विभाग पर है | सहकारिता विभाग का सर्वोच्च कर्मचारी 
रजिस्ट्रार होता है । उसके नीचे अ्रस्िन्टेन्ट रजिस्ट्रार होते हैं, जो 
एक-एक सकते के जिम्मेवार होते हैं। इनके नीचे इंस्पेक्टर होते 
है, जो एक-एक जिले के काम का निरीक्षण करते हैं| कहीं कहीं सत्र 
इंस्पेक्टर भी होते हैं। रजिस्ट्रार तथा उप्के सहायक श्रघिकारी 
आन्दोलन की नीति निर्धारित करते हैं, वे बराबर दौरा करके 
सहकारी संत्थाश्रों का निरीक्षण करते हैं और त्रटियाँ बतलाते 
हैं और मावी कार्यक्रम के विषय में सलाह देते हैं। अम्बई, सिन्ध 
श्र मदरास में सेन्ट्रल बेंक भी निरीक्षण-कार्य के लिये इंस्पेक्टर 
नियुक्त करते हैं। 

आय-व्यय-परीक्षक-.सहकारिता-कानून के अनुसार प्रति व 
प्रत्येक सहकारी समिति के आय-व्यय की-परीक्षा करना रजिस्ट्रार का 
कर्तंब्य है | इस काय को करते समय आय-ब्यय-परीक्षक लेनी और 
देनी की जाँच करता है, उनका मूल्यांकन करता है; वह ऐसे ऋण 
की भी जांच करता है, जिनकी श्रदायगी का समय ब्यतीत दो गया 
किन्तु वह अदा नहीं किये गये । भिन्न-भिन्न प्रान्तों में आय-ब्यय-परीक्षा 
_ की पद्धति में भो थोड़ी-थोड़ी मिन्नता हे । बम्बई, सिंघ, विहार, उड़ीसा 
: संयुक्तप्रान्त और आखाम में आय-ब्यय-परीक्षा का कार्य सहकारिता 
विभाग के आडिटर ( आयब्यय-परीक्षक ) करते हैं। इन प्रान्तों में ऋुछ 
बेक्कों के आय-ब्यय की जाँच रजिस्टर्ड श्रकाउंटेंट भी करते हैं, पर 
उसको पर्यात् नहीं उमा जाता; सहकारिता विभाग के आडिटर भी 
उस कार्य को करते हैं| मदरास, बंगाल और पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त 
में यद्यपि सहकारिता विभाग के आडिटर ही ग्राय-वयय की जाँच करते 
हे, किन्तु रजिस्ट्रार कुछ बेझ्लों के आय-व्यय की जाँच रजिस्टड श्रकाउटेंट 
से करा लेने की आज्ञा दे देते हैं और उनके द्वारा किये जाने पर ही 
आय-ठ्यय. की जाँच ययेष्ट समझो जाती है। मध्यप्रदेश में 
बढ़ी बड़ी समितियों के आय-व्यय -की परीक्षा सहकारिता विभाग 
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के सकंल-आडिटर करते हैं; परन्तु छोटी समितियों का आय-व्यय- 
निरीक्षण आय-वब्यय परीक्षकों दहवारा होता है. जो रजिस्ट्रार की 
अधीनता में काम करते हैं । उनका वेतन रजिस्ट्रार आडिट फंड' में 
से दिया जाता है| पंजाब में रजिट्रार ने प्रान्तीय सहकारी यूनियन 
अ।डिटरों को समितियों के श्राय-व्यय की जाँच की श्राज्ञा प्रदान करदो 
है और प्रान्तीय यूनियन को आय-व्यय-परीक्षा की फीस लगाने का 
भी अधिकऋर दे दिया है। प्रत्येक प्रान्त में सहकारी सम्रितियों को 
आडिट-फौोस देनी पड़ती है । 

आय-व्यय की परीक्षा सुचार रूप से करने के लिए यथेष्ट आय- 
व्यय-परीक्ष क होने चाहिए, उन्हें अपने कार्य की श्रच्छी शिक्षा मिलनी 
चाहिए और उनका उचित नियंत्रण होना चाहिए | साथ ही निरीक्षण 
करनेवाले कसंचारियों से आय-व्यय परीक्षक भिन्न और प्रथक्‌ होने 
चाहिए. । 

सहकारिता को शिक्षा.....8इकारिता आन्दोलन की पूर्ण 

समझ्लता के लिये यद आवश्यक है कि सहकारिता आन्दोलन को 
चलानेवाले कम चारी तथा समितियों और सेन्ट्रल बेंकों के पंचायतदार 
तथा डायरेक्टर सहकारिता के सिद्धान्त को भली भांति जाने | यह 
कार्य केवल शिक्षा के द्वारा दो सकता है | सहकारिता के उछिद्धान्तों का 
शिक्षा देने की ग्रावश्यक्ता पर मेडइलेगन सहकारिता कमेटी तथा 
कृषि.कमीशन दोनों ने ही बहुत जोर दिया था। इसी उद्देश्य से 
प्रस्येक प्रान्त में प्रान्तीय सहकारी यूनियन, इंस्टिल्यूट या फेडरेशन 
स्थापित की गई थीं। इन प्रान्तोय सस्थाओं ने प्रचार-झार्य तो अच्छा 
किया. किन्तु सहकारी समितियों के सद्यों को सहकारिता के दिद्धान्तों 
की देने का काय नहीं के बराबर किया | 

सन्‌ १६३४-३५ में सर मैलकम .डालिंग ने भारत घरकार को 
सहकारिता आन्दोलन के सम्बन्ध में जो रिपोर्ट दी थी, उसमें उन्होंने 
एक बार फिर सहकारिता के सिद्धान्तों और व्यवहार को शिक्षा पर 
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जोर दिया ।| उस रिपोट के फन्न-स्रूप भारत धरकार ने १६३५ मे 
सहकारिता की शिक्षा के लिए प्रान्तों को बिरोष ग्रान्द (सहायता) दी । 
हसके अतिरिक्त पान्तोय सरकार भी उन सध्थाश्नों को जो सहदास्ति 
को शिक्षा देती हैं, अधि इ भ्र/न्ट देते लगीं | 

प्रत्येक प्रान्त में दो प्रकार को कक्षाएं खोली गई हैं। (१?) वे 
कत्ताएं, जिनमें सहकारिता विभाग तथा सहझारो संध्याध्रों में कार्य 
ऋरनेवालों को उहका रेता के पिद्धान्त, ग्राम्य अ्रथशज्न. बेकिंग तया 
'हसाब की शिक्षा दी जःती है इसके अतिरिक्ति आडियरों, भूमिका 
मूल्य बाँचने वालों, विक्रय समितियों के मेनेजरों तथा, सेन्ट्रव बेड के 
मेनेजरों को अपने अपने कार्यो, की विशेष शिक्षा दी जाती है। 
(२) वे ऋक्षाएं, जिनमें समितियों के निर्वाचत पदाधिकारियों और 
सदस्यों को शिक्ष[दी जाती है यह शिक्षा बहुत खाघ रण होती हे, 
इसमें अधिकतर सहकारिता के सिद्धान्तों कौ मोदी-मोंटी बातों, 
समितियों का प्रबन्ध, पदाधिकारियों के कच व्य, ग्राम-संगठन 
ह््यादि का ज्ञान कराया जाता है। 

इसके अतिरिक्त रजिस्ट्रार मिन्न-भिन्न स्थानों पर “रिफ्रे शर कोस” 
की कक्षाएँ भी लगाते हैं, जिनमें सहकारिता सम्बन्धी भाषस होते हैं 
और विशेष समस्याश्रों पर वादविवाद होते हैं | 

बंधाल, बिहार तथा संबुक्तप्रान्त में इंस्टिव्यू,ट स्थापित को गई, 
हैं. सहकारिता विभाग के अनुभवी अफसर सहकारिता विभाग तथा 
सहकारी संस्थाओं के भावी कमचारियों को शिक्वा देते हैं। सदस्यों 
ओर पंचों की शिक्षा के लिए कक्नाएं खोली जाती हैं। बम्बई और 
मदरास सें प्रांतीय सहकारी इंस्टिल्यू,ट शिक्षा का प्रबन्ध करती है । 
अन्य प्रान्तों में सहकारिता विभाग अपने कमचारियों को शिक्षा से 
कार्य के लिए. नियुक्त करके शिक्षा का भ्रत्रन्ध करते हैं। मदरास 
सहकारी कमेटी ( १६४० ) की राय हे कि गत्वेक प्रान्त में एक 
कालेज स्थापित किया जावे, जिसमें. स्थायी रूप से उहकारिता को 
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शिक्षा का प्रबन्ध हो सके | जब तक स्थायी रूप से कोई संस्था 
स्थापित नहीं की जावेगी, तब तक शिक्षा का समुचित प्रबन्ध नहीं 
हो सकता | 

सहकारिता आन्दोलन में कार्य करने वालों का यह अनुभव 
था कि सहकारिता आन्दोलन को योग्य व्यक्ति देने के लिए सहकारिता' 
की शिक्षा के लिए कालेज स्थापित करना आवश्यक है | इसी उद्ये- 
श्य से कुछ ग्रान्तों में इस ओर प्रयत्न किया गया है | 

बम्बई में पूना में एक सहकारिता कालेज है, दूसरा सहकारिता 
की शिक्षा देने वाला कालेज गोहाटी ( आसाम ) में है और तीयरा 
कालेज त्रिबंदरम में स्थाफ्ति किया गया है। इन कालेजों में किसी 
विश्विद्यालव का ग्रेजुयेट ( स्नातक ) ही प्रवेश पा सकरता है और 
सभी आवश्यक विषयों के अध्ययन का प्रबंध किया गया है। आवश्य- 
कता इस बात की है कि प्रत्येक प्रान्त में एक सहकारिता 
का कालेज हो । हे 

बस्मइ--बम्बई में प्रान्तीय सहकारी इंस्टिट्यूट सहकारी 

शिक्षा का प्रबन्ध करती है। पूना में एक सहकारी ट्रेनिंग कालेज 
है जहां एक वर्ष का कोस है। ग्रेजुयेट इसमें प्रवेश पा सकते हैं 
उस का उद्ये श्य सहकारिता विभाग के उच्च कर्मचारियों को; ट्रे नि 
द्वेना हे । कालेज में लेकचरों के सिवाय ३ महीने व्यवहारिक शिक्षा 
भी दी जाती है। 

इंस्टिट्यूट ने प्रान्त को भाषा के आधार पर तीन प्रदेशों में बाय 
है और तीन प्रादेशिक सहकारी शिक्षा देने वाले स्कूल पूना, सूरत 
तथा धारवार में स्थापित किए हैं। यहाँ सहकारिता विभाग के नीचे 
दजे के ऊमचारियों, सहकारी संध्थाश्रों के मुख्य कमचारियों जैसे 
सुपरवाइजर, बक इंस्पेक्टर, बड़ी समितियों के मंत्रियों को शिक्षा दी 
जाती है। यहाँ का कोस ६ महीने का होता है, जिधमें दो महीना 
व्यवहारिक शिक्षा भी दी जाती है । 
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इंस्टिव्यूट प्रत्येक जिले में सहकारी कहछायें चलाती है जहाँ 
सहकारी समितियों के मंत्री शिक्षा प्राप्त करते हैं ।|-यहाँ का कोर्स 
& सप्ताह का होता है-। 


विहार “बिहार में एक प्रथम श्रेणी का सहकारिता की शिक्षा 
देने वाला कालेज था जिसमें एक प्रिंसिपल और ३ प्रोफेसर थे | किन्तु ' 
यह उपयोगी संस्था बंद कर दी गई । अब बिहार में सहकारिता विभाग 
एक सहकारिता ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट चलाता है जिसमें शिक्षाविभाग के 
कमचारी तथा संस्थाश्रों के कमंचारी शिक्षा पाते हैं और यहाँ का 
कोर्स तीन महीने का है । 


उड़ीसा:--.उड़ीसा में एक ओऔष्प कालीन स्कूल चलाया बाता' 
है जहां गरमियों में एक मास १०० ब्यक्तियों को सहकारिता सम्बन्धी 
शिक्षा दी जाती है । यह स्कूल एक मास चल्नता है | 

उन्नर्रदेश “उत्तरप्रदेश में सहकारिता विभाग द्वारा प्रता- 
पगढ़ में एक इंस्टिट्यूट है जहाँ इंस्पेक्टरों तथा आडिट्रों को 
शिक्षा दी जाती है। अब प्राग्तीय सरकार प्रान्त के गांवों 
की उन्नति का कार्य बहु-उद्देश्य वाली समितियों के द्वारा 
कराना चाइती है। इस उद्देश्य से कार्यकर्ताश्रों की शिक्षा का नीचे 
लिखे केन्द्रों में प्रबंध किया गया है। (१) सेवापुरी आश्रम, बनारस 
(२) महोबा ननदन आश्रम गोरखपुर (३) से वाकुब-गंगाधार-उन्नाव, 
(४) आसपुर बदाये (५) घातेरा सह्ारनपुर,(६) घोरीघाट-आजमगढ़ । 


पश्चिमीय बड़ाल $-..बंगाल में सहकारी ट्रेनिंग इंस्टिल्य,ट 
शिक्षा का काम करती है। इस इंस्टिव्यूट में एक श्रध्यत्त ओर 
८ शिक्षक हैं। सहकारिता विभाग के कर्मचारी, सेन्‍्ट्रल बेक के 
मैनेजर सुपरवाइजर तथा अन्य सहकारी संस्थाओं के कमंचारियों को 
शिक्षा दी जाती है| प्रत्येक डिवीजन में एक घूमने फिरने वाला 
शिक्षण युनिठ होता है जिधमें एक इंस्पैक्टर तथा एक आडिटर 


श्टर भारतीय सहकारिता आन्दोलन 


होता है जो कि घूम घाम कर समितियों के कार्यकर्ताओं को शिक्षा 
देते हैं | 
मध्यप्रदेश में सहकारी शिक्षा--मध्यप्रदेश में पाँच सह 
कारी इंस्टिल्यूड है जो श्रपने ज्षेत्र में ट्रेनिंग कक्षा चलाते हैं। इन 
' ट्रेनिंग कन्नाओं में से शिक्षा का कार्य होता है । 
मदगास--मरदरात में सरकार का सहकारिता विभाग एक 
सहकारी इस्टिस्यूट चलाता है, जिसमें विभागीय कर्मचारी शिक्षा 
आस करते हैं तथा प्रकार सहकारिता सम्बन्धी एक परोक्षा भी लेती 
है और उत्तीर्ण ठयक्तेयों को डिल्पोमा देती है। 
मेसर--मैदूर में भी सहकारी इंस्टिल्यू,ट भिन्न भिन्न स्थानों 
पर सहकारिता को शिक्षा देने के लिए कक्षाएँ चलाती है। मैथूर में 
चंद्रशेखर अयर कमेटी ने एक स्थायी सहकारी स्कूल को स्थापित 
करने की तिफारिश को है | जिपमें तीन कोर्स होंगे (१) ६ महीने का 
कोर्स, जिसमें छहकारी समितियों के कर्मचारियों को शिक्षा दो जावेगी | 
(२) एक वर्ष का कोर्स जिसमें शाडिटर तथा इंस्पैक्टरों को शिक्ता 


दी जावेगी (३) एक वर्ष का को जिसमें ऊँचे कर्मचारियों को शिक्षा 
दी जावेगी । 


ढः हैदराबाद... हैदराबाद में विभाग के लिए. कम चारियों की 
' शिक्षा के लिए कक्षाये' चलाई जाती हैँ । सहकारी योजना समिति 


ने यह सिफारिश की है कि प्रत्येक प्रान्त में एक स्थायी सहकारिता 
कालेज होना आवश्यक है | 


अब भिन्न-भिन्न प्रान्तों में प्रचार और शिक्षा का कार्य करनेवाली 
'संस्थाश्रों का कुछ परिचय दिया जाता है । 

प्रान्तीय सहकारी संस्थाएं. 
वृम्ब--बस्वई प्रान्तीय सहकारी इंस्टिट्यूट के मुख्य कार्य थे 


निरीक्षण, प्रचार और शिक्षा | स्प्रे 


है :--(१) शिक्षा, (२) प्रचार, (३) निरीक्षण, (४) सुघार-कार्य, (५४) 
अनता की श्रान्दोलन के सम्बन्ध में सम्पति प्रकट करना । समितियां 
तथा व्यक्ति दोनों ही इसके सदस्य हो सकते हैं। इसे सदस्यों के चन्दे 
के अतिरिक्त सरकार से ३ ११००५ र० वाधिक सहायता मिलती है] 
कुछु बिला-बो्ड तथा स्थुनिसिपल ब्ोड भी इसे ग्रायिक सहायता देते 
हैं| इसकी शाखाए, प्रत्येक जले में हैं | इंस्टिय्यूड ने एक शित्षा ब्रोडे 
नियुक्त कर दिया है। उसकी देखरेख में प्रान्त के भिन्न-मित्र स्थानों 
पर स्कूल खोले गये हैं, जिसमें सहकारिता की शिया दी जाती दे। 
इसके अतिरिक्त अग्रेजी तथा देशी भाषाओं में त्रेमासिक पत्रिकाएँ 
प्रकाशित की जाती हैं | प्रदार-कार्य जिलों तथा डिवित्ञनों के के यंकर्तो 
शाखाओं की सहायत। से करते है। इस्टिद्यूड ने शड-निर्माण, पैसा 
विक्रब-समितियों की स्थापना की | वह आम सुघार कार्य के लिये 
आर्थिक उद्दायता देती है । इंस्टिद्यूट का प्रबन्ध करने के लिये दो 
समितियाँ हैं;--(१। कोंसल, जि५में रजिस्ट्रार के १० मनोनीत उदस्य 
रहते है, और (२) कायकारिणी,जिपमें रजिस्ट्रार के दो प्रतिनिधिरहते दे । 
पंजाब- पंजाब में प्रान्तीय कोआपरेटिव यूनियन है। ईरसका 
मुख्य काम प्रचार, शिक्षा, आय-व्यय-परीक्षा तथा देखभाल करना हे । 
रबिस्ट्रार इसका सभापति होता है। यूनियन आय-ठ्यय-परीक्षा तथा 
देखभाल का कार्य अपने कर्मचारियों से कराती है. जिनको संख्या 
लगभग १०० है| प्रचार का काम इन्सपेक्टर करते दे | युनियत एक 
मासिक पत्र उर्दू में निकालती है । इसके अतिरिक्त वह सिनेमा. मेजिक 
लालटेन, व्याख्यान और प्रदर्शन करनेवाली ट्रेन से तथा पुस्तकों को 
अकाशित करके प्रचार करती है| वह प्रान्तीय सम्मेशन का मो आयो- 
ज्ञन करती है। उसको आडिट फोस मिलदी है तथा प्रान्तीय सरकार 
आर्थिक सहायता देती है। 


मदरास--मदरास यूनियन के मुख्य काय प्रचार, नई तथा 


श्ध्वड भारतीय सहकारिता श्रान्दोलन 


विशेष प्रकार की समितियों को स्थापित करना, तथा सुपरवाइजिंग' 
यूनियन की सहायता करना है | यूनियन अंग्रेजी में सहकारिता विषयः 
की मासिक पत्निका प्रकाशित करती है, पंचायतदारों की शिक्व का 
प्रबन्ध करती है, सहकारिता के सिद्धांत का प्रचार करती है, ग्राम- 
संगठन-केन्द्र चलाती है, तथा प्रान्तीय सहकारिता सम्मेलन का श्रायो- 
न करता है प्रत्येक ग्राम-सज्ञठन-केन्द्र पर हर साल एक अच्छी 
रकम खर्च होती है | यह खर्च उस क्षेत्र का सेन्ट्रल बैड तथा सहकारी 
बेड देता है | यूनियन को मदरास सरकार केवल आर्थिक सहायता देतीः 
है। साथ ही उसे सहकारी समितियों से भो आर्थिक सहायता मिलती है। 
बिहार-बिद्दार में प्रान्तीय फेडरेशन है। उसमें प्रत्येक समिति 
अपना प्रतिनिधि भेजती है। उसका वाषिंक अधिवेशन होता है। 
प्रचार कार्य के लिये प्रत्येक डिवीजन में पाँच कर्मचारी रखे गये हैं| 
प्रस्येक समिति तथा सेन्‍्ट्रल बैक को श्रपनी कार्यशील पू जी के, अनुपात 
से फेडरेशन को चन्दा देना पड़ता है | प्रान्तीय सरकार लगभग १०००० 
रु० वाषि क सहायता देती है । सहकारिता की शिक्षा देने के लिये इंस्टि- 
ट्यूड स्थापित की गई है | फेडरेशन एक हिन्दी मासिक पत्निका (बिहार 
सहयोग ) तथा एक अंग्रेजी त्रेमाधिक पत्रिका प्रकाशित करती है | 
, बड्भाल-बंगाल में सहकारी आरगेनीजेशन सोसा यटी थी, अब 
इसका नाम बंगाल सहकारो एलायंस है। यह प्रांतीय संस्था अपने से 
सम्बन्धित समितियों की देखभाल करती है, दो पत्रिकाएँ प्रकाशित 
करती है, कलकर्त में पुस्तकालय चलाती है; व्याख्यानदाताओं को 
जिलों में भेजकर प्रचार-काय करती है, प्रान्तीय सम्मेलन का आयोजन 
करती है, तथा कमचारियों की शिक्षा का प्रबन्ध करती है । 
उत्तरप्रदेश-यहाँ प्रांतीय सहकारी यूनियन है, जिसका समभा- 


पति रजिस्ट्रार होता है | सेंट्रलबेडू तथा सहकारी समितियाँ उसके: 
सदस्य होती हैं | यूनियन 4म्बन्धित समितियों की देखभाल करती है 


निरीक्षण, प्राबर श्रोर शिक्षा र८* 


वह १०० से अधिक आय-व्यय“निरीक्षक नियुक्त करती है । 
आंतीय सरकार उसे लगभग ६६ ५,००० ० वाषिक सहायता देती है | 
इसके अतिरिक्त सदस्यों से फीस ली जाती है। आय व्यय-परीक्षा के 
. लिए अ्लइद फीस ली जाती है | 

सध्यप्रदश-...यहां प्रान्तीय फेडरेशन शिक्षा, तथा देखभाल का 
'कार्य करती है। प्रांत को पाँच भागों में बाँठ गया है और प्रत्येक में 
इस काये के लिए एक इंस्टियूट स्थापित की गई है। इनमें बरार 
'इंह्टियूट सबसे अच्छा कार्य कर रही है। समितियों की देखभाल 
'करने के लिए कमचारी नियुक्त किये गये हैं | फेडरेशन एक हिन्दी 
मासिक पत्र ( ग्राम ) सी प्रकाशित करती है | 

आसाम - यहाँ सुरमा घाटी की एक प्रान्तीयः संगठन समिति 
स्थापित की गई है। प्रत्येक सामति प्रान्तीय समिति को अपनी कार्य- 
'शील पूंजी के अनुपात में चन्दा देती है। आ्रासाम में शिक्षा बहुत 
कम है, इंस कारण समिति मेजिक लालटेन के द्वारा प्रचार-कार्य करती 
है। इस काय के लिये उपदेशक भेजे जाते हैं। समिति एक बंगाली 
त्रेम्मासिक पत्रिका भी प्रकाशित करती है | इसी प्रकार की एक समिति 
आसाम के उत्तरी आधे हिस्से में कायः करती हे । 

अखिल भारतवर्षीय सहकारी इंस्टिव्यूट --शंवीय 
'सहकारी संस्थाएं अखिल मारतवर्षीय सहकारी इंस्टिल्यू,.ट से सम्बन्धित” 
हैं। यह इंस्टिक्यू2 एक बहुत अच्छी ज्रेमासिक अंग्रेजी पत्रिका 
“कोआ्रापरेटिव जनरल”? निकालती है, सहकारिता श्रान्दोलन से 
'सम्बन्धित;उपयोगी साहित्य प्रकाशित करती हे,और श्रान्दोलन सन्बन्धी 
समस्याओं पर अपना मते प्ररु८ करती है। समय-समप्तय पर वबाद- 
विधाद होता है । सन्‌ १६४२ से इंस्टिट्यू2 ने “कोआ्रापरेटिव शयर- 
बुक? प्रकाशित करना शुरू किया है, वह सहकारिता आन्दोलन 
सस्बन्धी शातव्य बातों की खान है | एक प्रह्वार से यह संत्था सहकारी 
आन्दोलन के प्लेटफार्स और प्रेस का काम करती हे १ 


२८६ भारतीय सहकारिता आन्दोलन 


भारत सरकार द्वारा नियुक्त सहकारिता सम्बन्धी 

उप्मपमिति की रिपोट--भारत सरकार ने सहकारिता के सम्बंध 
में एक उपसपििति नियुक्त को थी जिघतक्री रिपोर्ट नीचे लिखे अ्रनु- 
सार हे । ह 

(१' तीनों अखिल भारतीय सरकारी ऐसोसियेशनों अर्थात्‌ 
(१) अखिल भारतीय इंस्टिट्रयूट एसोतियेशन, (०) अखिल भारतीय 
प्रान्तीय सहकारी बैंक एसोवियेशन (३) अखिल भारतीय सहकारी' 
बीमा समिति एसोसियेशन को मिल्लाकर एक एसोसियेरान भारतीय 
सहकारी एसोसियेशन' स्थापित की जावे | 

यह भारतीय सहकारिता एसोसियेशन समस्त सहकारिता 
श्रान्दोलन का नेतुत्व करेगी तथा उसके सम्बंध में सरकार से 
बातवीत करेगी | इसके अतिरिक्त यह एसोडटियेशन सहकारिता 
सम्मेलन को मी प्र त-वर्ष बुलावेगी | 

उप-समिति की यह भी राय थी ऊक़ि दो श्रखिल् भारतीय सम्मे- 
लन, गैर सरकारी सहकारिता सम्मेलन और रजिस्ट्रार सम्मेलन 
मिलाकर एक सहकारी सम्मेलन बुलाया जावे। भारतीय सहकारिता" 
एसोसियेशन का सभापति ही इस सम्मेलन का भी सभापति हो | 

एक केन्द्रीय महकारिता कोंसिल स्थारित को जवबे जो भारत 
ध्रकार की कृषि मिनिस्टरी को परामशं दे »और उससे सम्बंधित हो | 
कोंसिल में दस प्रतिनिधि सरकार मनोनति करे, दस प्रतिनिध भारतीयः 
सहकारिता एसोछियेशन रक्खे और एक प्रतिनिष रिजर्व बैंक का हो। 
मारत घरकार का मत्री, जिसके आधीन सहकारिता विभाग हो, उछकाः 


अध्यक्ष हो... हे 
रिज्ञव बक को प्रान्तीय सहकारी बको को उनके प्रामिसरी नोद 


पर ऋण देना चा हए | प्रान्तीय बेंक साख समितियों तथा सेंट्रल: 
अ्रकों की जमानत पर रिजव बैंक से ऋण प्राप्त कर सके ऐसी सुविध! 
होनी चाहिए | « 


निरीक्षण, प्रचार और शिक्षा... श्८७ 


रिजन बेंक को सहकारिता श्रान्दोलन के लिए. आवश्यक साख 
देने का प्रबंध करना चाहिए | 

सहकारी संस्थाओं के रुपए, को एक स्थान से दूपरे स्थान तक 
ब्रिना कुछ फीछ दिए, अपना रुपया भेजने की सुविधा मिलनी चाहिए। 

रिजव बेक सहकारी बेकों को साख सम्बंधो अविक सुविधा दे। 
उन साख समितियों के क्लेनी देनी के लेखे तथा आडिट रियो्ट को 
देना अनिवार्य न बना दिया जाय बिनके लिए प्रान्दीय जैक रिजव 
बेंक से ऋण लेना चाहते हैं | 

भारत सरकार ने भारतीय सहकारिता एसोसियेशन की स्थापना 
करदी है । 


बीसवाँ परिच्छेद 
ग्राम-सुधार ओर सहकारिता 


गाँवों की दशः--भारतवष गांवों का देश है, सात लाख गांवों 
- मेँ देश की लगभग ६० फी सदी आबादी रद्द रही है। लेकिन गाँवों 
- में गरीबी, कलइ, बीमारियों, गंदगो, श्रशिकज्ञा और पुरानी हानिकर 
रस्पों का ऐसा जोर है कि गांवों की दशा बहुत गिर गई हैं। इसमारे 
. गांव मनुष्यों के रहने लायक नहीं[हैं, यही कारण है कि गांव का 
रहनेवाला जो आदमी पढ़-लिख जाता है, वह गाँव में न रह कर 
शहर की ओर दौड़ता है | यही नहीं, बृद्ध श्रवस्था होने पर जब 
वह नौकरी या अपने घन्घे से छुट्टी लेता है, तब भी वह “गाँव को 
न लौटकर शद्दर में बस जाता है। पढ़े-लिखे लोगों की बात 
जाने दीजिये, जमींदार भी गाँवों में रहना नहीं चाहते; वे भी 
जमींदारी की आमदनी से शहरों में ही रहना चाइते हैं | जो 
कारीगर गांव में रहकर कुशलता प्राप्त कर लेता है, वह भी शहर की 
छोर चल देता है। इस प्रकार आज्ञ इमारे गांवों से पूंजी, मस्तिष्क, 
तथा हुनर बाइर निकलाजा रहा है। गाँवों में अ्शिक्षित तथा 
निर्धन किसानों और कारीगरों के बीच चतुर साहूकार उनको लूटने के 
“लिये रह जाता है। निधन किसानों को रास्ता दिखलानेवाले कोई नहीं 
है। गाँवों को उजड़ ने से बचाने के लिए यह श्रावश्यक है कि गाँवों 
की दशा में सुधार किया जावे, जिससे पढ़े-लिखे तथा पैसे वाले ग्रामीण 
“गाँव छोड़ कर बाइर न जाव | 

सुधार क्ार्यं--गाँवों की दशा इतनी बुरी होने हुए भी सर- 


- कार और जनता सभी गाँवों की ओर से उदासीन हैं। स्वास्थ्य तथा 
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सड़कें बनवाने का जो थोड़ा-बहुत क य॑ होता है, शहरों में ही होवा 
है। बात यह है कि शहर वालों के पास पत्र है, प्लेटफार्म है, वे शोर 
मचाना जानते हैं, अ्रमेम्ननी तथा कोहलों में इमारे प्रतिनिधि चिल्त्ाया 
करते हैं, इस कारण सरकार को शहरों के लिये कुछ न-कुछ करना 
ही पड़ता है। कपड़े, स्टील तथा शक्कर के कारखानों के मालिक, 
विधान सभा के सदस्य तथा समाचार-पत्र आश्श पाताल एक 
कर देते हैं ओर इन धन्धों को संरक्षण मिल जाता है; परन्तु खेती- 
बारी की ओर, जिम पर इस देश का आर्थिक संगठन श्रवलम्बित हे, 
कोई ध्यान तक नहीं देता ! ग्रामोष जनता मूछ तथा अशिक्षित हे, 
इस कारण यह प्रतिवाद भी नहीं कर सकती । किन्तु कतिपय सज्जनों 
ने आमीण जीवन के दुखदाई पतन को देखकर इ दिशा में कांये 
किया है| बम्बई के कांग्रेस अधिवेशन ( दिसम्बर १६३४ ई० ) ने 
महात्मा गांषी के नेतृत्त्र में जो ग्राम-उद्योग-संघ संस्था को जन्म दिया 
उसके कारण जनता और सरकार का ध्यान इ8 श्रोर आकषित हुआ्रा 
सरकार ने महात्माजी के इध कार्य को केवल गाँवों में कांग्रेस के 
' प्रभाव को बढ़ाने को 7क चाल समभी | अतएव भारत सरकार ने 
भी एक करोड़ रुपये की ग्र/ट देकर प्रान्तीय सरझारों को ग्राम-पुघार 
करने को प्रोत्सद्वित किया । अल्तु, सभी प्रान्तों में १६३५ के आरम्म 
सेग्राम-संगठन का-कार्य दोने लगा | तब तक इस कार्य के लिए प्रान्तो 
में कोई पृुथक_ विभाग स्थापित नहीं किया गया थां। जत्र नया 
निर्वाचन हुआ तो हर एक प्रान्त में ग्राम सुधार विभाग स्थापित 
करके मन्निमंडलों ने हस कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया। 

सन्‌ १८३८ के रहले मी देश में कुछु स्थानों पर ग्राम सुधार काय 
हो रहा था | पंजाब के गुरगाँतव जिले में श्री एफ० एल०» ब्राइन तथा 
श्रीमती ब्राइन ने १४०० गाँवों में अआम-सुघार कार्य क्रिया था। किन्तु 
उनकी योजना दोषपूण थी; उनका तबादला हो जाने पर उनका 
सारा कार्य क्रमशः नष्ट हो गया, और गाँव पूर्व दशा में पहुँच ग़ए 
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२6० भारतीय सइकारिता आन्दोलन 


बंगाल में महाकवि स्वर्गीय रवीन्द्रनाथ ठाकुर के नेतृत्व में, शान्ति 
निकेतन विश्व भारती के साथ-साथ श्रीनिकेतन नाम की ग्राम-सुघार 
करनेवाली संस्था स्थापित हुईं | श्रीनिकेतन वीरभूमि जिले से गाँवों में 
सुधार कार्य करता हैं । किन्तु महाकवि की मृत्यु के उपरांत इस कार में. 
शिथिलता आ गई । बंगाल के सुन्दरबन प्रदेश में स्वर्भीय सर डेनियल' 
हेमिल्टन ने आधुनिक ढंग की बस्तियाँ बसाई थीं, जिसमें सहकारी 
समितियों के द्वारा ग्राम-सुधार होता था | दक्षिण भारत में वाई: 
एम० सी० ए.० ( यंग मेन क्रिस्चियन एसोखियेशन ) का ग्राम-सुधार 
कार्य भी उल्लेखनीय है। उसका कार्य विशेष रूप से च्रावंकोर राज्य 
में केन्द्रित है। कुछ श्रन्य स्थानों पर भी काय हो रहा था, किन्तु बड़ी 
मात्रा में यह कार्य भारत सरकार द्वारा एक करोड़ रुपये की ग्रांट दिये 
जाने पर द्दी आरम्म हुश्रा | 
ग्राम-सुधार-कार्य में सहकारिता का कहाँ तक उपयोग हो सकता 
है, इसको पमभाने के लिए. गाँवों की, श्रोर आम-सुधार-कार्ये की सम- 
स्पाश्नों को जान लेना आवश्यक हैं । 
भारतीय गाँवों की समस्याएं--इहमारे गाँवों की मुख्य 
समस्याएं, ये हैं-. 
(१) ग्रामवासियों का निराशायादी दृष्टिकोण | गाँव का रहने- 
“वाला इस बात का विश्वास द्वी नहीं करता कि उसको दशा सुधर 
सकती है | वह आम-सुधार-कार्य में रवि नहीं दिखाता और न 
अपनी दशा को सुधारने का प्रयत्न ही करता है | 
(२) गांवों में सफाई का अभाव । 
(३) गांवों में चिकित्सा के साधनों का श्रभाव | 
(४) गांवों में शिक्ष! कां अभाव | 
(५) गांवों में सुदचिपूर्ण मनोरंजन के साधनों का श्रमावः). 
(६) पशुओं की उन्नति की श्रावश्यकता | 
(७) खेती के धंधे की उन्नति की आवश्यकता | 


ग्राम-सुधार और सहकारिता , रह्१ 


(८) मुकदसेबाजो को कम करने की आ्रावश्यकता | 

(६) गांवों में ऋण को समस्या । 

(१०) स्वास्थ्य-रक्षा के पिद्धान्तों की जानकारी न होना । 

(११) घरों को श्राकषक और सुन्दर बनाने की आवश्यकता | 

(१२) किसानों के लिए बेकार समय में गोण सहायक घधंर्घों की 
आवश्यकता | 

(१३) सामाजिक कुरीतियां और बुरी रस्में | 

(१४) गांवों में आने-जाने के साधनों का अभाव | 

ये सब समस्याएं एक-दूसरे से मिलो हुई हैं, और प्रथक्‌ नहीं 
की जा सकती । उदाइरण के लिए मुकदमेबाजी, सामाजिक कुरीतियाँ 
और पशु की मृत्यु किसान के ऋणी होने का मुख्य कारण हैं। और 
अशिक्षा से: घरों के आकष णहीन होने से तथा मनोरंजन के साधन 

होने से, गांव वालों में मुकदमेत्राजी की श्रादत पड़ गई है | इस . 
प्रकार एक समस्या दूसरी का कारण है श्रथवा किसी तीसरी समस्या 
का फल है 

ध्यान देने की बात--जास्तव में इन समस्याओं का इल 
करना ही ग्राम-सुधार है| किन्तु इस सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण बाते 
शेसी हैं. जिनको कार्यकर्ता भूल जाते हँ-- 

(१) शासन के बढ़ते हुए करों और लगान ने तथा जमीदार 
महाजन, नगरवासी, व्यापारी, दलाल, वकील, पुलिस, वहसील, के 
कर्मचारी इत्यादि, शिक्षित वर्ग के वैज्ञानिक शोषण ने भारतीय आमीण 
के अन्तिम रक्त-बिन्दु को चूस लिया है। ग्राम-सुधार पूणतः तर्म 
सम्भव हे कि जब्र बिना बिलम्ब यह बहुमुखी शोषण रोका जावे। 
और देश में उत्तरदायी शासन हो जाने से यह काय सरल झे गया 
है, तथापि बघह्दों तक हो सके इसका प्रयत्न करते रहना चाहिए ) 

(२) आज हमारी आम-संस्था निबल और निर्बीव हो रही हे, 
उसे सबल और सतेज बनाने के लिए यह श्रावश्यक दे कि गांव 
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बालों में अपनो वर्तमान दयनीय स्थिति ने असंतोष उत्पन्न कर दिया 
ज्ञाय, जिससे उनमें अपनी 'ध्थ त में सुधार करने को इच्छा चलवती 
हो उठे | गांवों में बादर से सुधार लादने से कभी भी. सफलता नहीं 
मिल सकती । खेद है कि इस महत्व[[र्ण तथ्य की ओ्रोर क यंकर्ताओ्रं 
का ध्यान बहुत कम गया है । गाँव वाले श्रधिकरांश बातों को अधि- 
कारियों के दबाव के कारण स्वीकार कर लेते हैं। कुछ समय के उपरान्त 
सुधार के सब चिह्न नष्ट ई! हते हैं | ग्राम सूघार का कार्य तभी स्थायी 
हो सकता है, जब सुधार अन्दर ने हो | इधके लिये ग्रामीण नेतृत्व 
उत्पन्न किया जाय, नही तो सात लाख गांवों में ,ग्रम-सुधार-काव 
कर सकना सम्भव न होगा | 


(३) अभी तक ग्राम धुधार-कार्य डुकड़े-ठुकड़े करने का प्रयत्न 
किया गया है। किन्तु इस प्रकार सफलता मिलना कठिम है। छपर 
चतलाया जा चुका है कि गांव की जतनी ,भी समस्याएं हैं वे एक 
दुसरे से घनिष्ठ सम्बन्ध रखती हैं। अ्रतएब ग्रम-सुचार काय में 
छफूलता तभी मिल सकता है कि जच सारी समस्याश्रों 'के विरुद्ध एक 
साथ युद्ध छेड़ दिया जाय । भारतीय समस्याओं को एक-एक करके 
इल नहीं, किया जा सकता । 

(४) आम-सुधार की भ्रणाली केसी हो ! एक केन्द्रीय ग्राम में ग्राम 

थार केन्द्र स्थापित किया ज्ञाय । व्शं जो कार्य हो उसे आसपास के 
जमाँव अहण करते रहें। १यकर्ता का आरम्भ से ही यह उद्देश्य होना 
चाहिए कि वह उस ज्षेत्र के गांवों में स्थान|य संस्था और स्थानीय नेता 
उत्पन्न कैरदे, जो उस काम को अ्प्ने हाथ में ले लें। जब वे इसे 
अच्छी तरंह चलाने के योग्य हो जावें तो आम-सुधार-केन्द्र को वहाँ से 
हटाया जा सकता हे। 


सहकारित। का उपयोग-+प्रम-सुधार कार्य सहकारिता के 
आधार पर ही हो सकता दे उसके बिना सफाई, शिक्षा. मनोर॑जन, 


ग्राम सुधार और सहकारिता , रहरे 


£“मेबाजी, खेती ओर पशु की उन्नति सम्मव ही नहीं है । फिर गांवों 
ओ आमसुधार कार्य को स्थायित्व प्रदान करने के लिये भी एक सइ्कारी 
संस्था की स्थापना की आवश्यकता हे, जो इन रुभी समस्थाओ्ं के 
विरुद्ध एकसाथ युद्ध छेड़ सके | श्रस्तु, आवश्यकता इस बात की हे 
कि प्रत्येक गाँव में एक बहु-उद्द श्य सहकारी समिति स्थापित की जाय । 
यह समिति एक प्रकार से गांव की शासनकता द्ोगी, जिसका सञ्यालन 
बाहर वालों के हाथ में न होकर स्वयं गाँव वालों के द्वाथ में होगा | 
ग्रत्येक घर का सुख्य पुरुष या स्री इसकी सदस्य होंगी। यह समिति 
उन सभी कार्यों को करेगी, जो श्रावश्यक होंगे। इसके कई विभाग 
शोेंगे और प्रत्येक विभाग को एक विशेष कार्य सोंगा जावेगा । उदाहरण 
के लिये एक विभाग स्वास्थ्य और सफाई का, दूसरा ब्िभाग मनोरखन 
का, तीसरा शिक्षा का कार्य देखेगा. इत्यादि | पूरी समति की बेठक 
भ्रति पखवारा या महीने में होगी, जिसमें प्रत्येक विभाग को क्या करना 
चाहिए, इस सम्बन्ध में नीति निर्धारित की जावेगी! समिति की 
कार्यकारिणी यह देखगी कि निर्धारित नीति पर कार्य हो रहा दै। 

इस प्रकार की एक बहु वह श्य सहकारी समिति होने से, ग्रामसुधार 
कैन्द्र का कार्यकर्ता इस समिति तथा इमके नेतृत्व का, ग्राम-सुधार-कार्य 
के लिये. सफलतापूर्वक उपयोग कर सकता है | राज्य के जन-हितकारी 
विभागजेसे कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि, इस समितियों के द्वारा अपना 
अपना कार्य करें और इन्हें सहायता दें | समिति को राज्य सट्टायता टें, 
और वह कुछ फीस सदस्यों से ले। इस प्रकार ऐसी समिति के द्वारा 
आम-सुधार कार्य सफलतापूर्वक हो सकता है। 

इ्ष की बात है कि ग्राम-सुधार काय में सहकारिता का उपयोग 
समझ लिया गया हे। संयुक्तप्रान्त में हजारों रहनसइन-सुघार-समि- 
तियां स्थापित बरके यह कार्य किया जा रहा है। पंजाब तथा अ्रन्य 
आान्तों में सहकारिता का पूरा उप्योग करने का प्रयत्न हो रहा है। 

संयुक्तप्रान्त में ग्राम सुधार काय. श्री कैलाशनाय काटजू का 
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आर 


योज्ञना के अनुसार, बहुठद्दंश्य समितियों के द्वारा होगा। उनकी 
योजना यह है कि प्रत्येक गाँव में एक समिति हो और गाँव के प्रत्येक 
घर का मुखिया उसका सदस्य बनाया जावे। समिति आरम्भ में साख, 
अच्छी खेती, खेत की पैदावार की बिक्री, पशु-पालन और पशु-सुधार 
दूध-घी के घन्चे की उन्नत, सूत कातना और गाँव वालों के लिए 
आवश्यक वस्तुओं को बेचने का काम करेंगी। किसान की खेत की 
पेदाबार, तथा सूत की जमानत पर इन कार्थो' के लिए. सदस्य को 
नियन्त्रित साख दी जावेगी । खेती में सुधार करने के ल्लिए. समिति-- 
अथवा यदि वह काफी बड़ी न हो तो कई सपम्तितियों की यनियन-बीज 
गोदाम, खाद ओर अच्छे यन्त्रों के भडार रखेगी और इन वस्तुश्रों 
को सदस्यों को देगी । यदि कोई किसान खाद, बीज या इल इत्यादि के 
लिए ऋण चाहेगा तो उसको नकद ऋण न देरूर वस्तुएं उधार दी 
जावेंगी | इन स्टोरों में सदस्यों के काम की बुर भी रखी जावेंगी, 
छो किसान को प्रति दिन आवश्यक होती हैं, जैसे मिद्दी का तेल कपड़ा, 
नमक इत्यादि | जहा तक वस्तुश्नों की बिक्री का सम्बन्ध हैं प्रत्येक 
सदस्य अपनी खेती की पैदावार तथा सूत समिति के द्वारा बेचने की 
प्रतिज्ञा करेगा | यदि आवश्यकता पड़ी तो वानून बनाकर सदस्यों को 
अपनी पैदावार तथा सूत की समिति के द्वारा बेचने पर बाध्य किया 
जवेभा | इस प्रकार की समिति में प्रत्येक व्यक्ति स्वतः सदस्य होना 
चाहेगा ओर आवश्यकता होगी तो दबाव डाला जावेगा | 


सिकमकमाल्‍ंध! जज, सटअकपरलपार का #>म+तकाकरपपब०. पिययानधाप पाक, 


इकीसवाँ परिच्छेद 
उपसहार 

सहकारिता आन्दोलन की स्थिति--भारतवर्ष में 
सहकारिता शान्दोलन को आरम्म हुए ४४ वर्ष हो गये, किन्तु आन्दो- 
लगन ने इस देश के आथिक जीवन में विशेष परिवर्तन उपस्थित कर 
दिया दो, ऐसा दिखतलाई नहीं देता | इसका कारण यह है कि 
आन्दोलन अभी तक शक्तिहीन है। आताम, मध्यप्रान्त, बिहार- 
उड़ीसा, बंगाल तथा पश्चिपोत्तर सीमा प्रान्त में आन्दोलन फेल नहीं 
रहा है। १६२६ के उपरांत आर्थिक मंदी का भर्यकर प्रभाव पड़ा तो 
इन प्रान्तों में आन्दोलन के जजेर होकर नष्ठ होने का भय होने 
जगा । सहकारी साख समितियों के सदस्य अपने ऋण न चुका सके । 
सेन्ट्रल बेझ्लों की स्थिति डांवाडोल हो उठी, यहाँ तक कि प्रांतीय 
बैडू भी डगमगाने लगे । यदि प्रान्तीय सरकारों की सहायता न होती 
और पुनरनिर्भाण योजनाएं न चलाई जाती तो इन ग्रांतों में आन्दोलन 
के मर ज्ञाने में कोई संदेह नहीं था |फिर भी स्थिति 
बहुत अच्छी नहीं है। सोभाग्यवश खेती की पेदवार का युद्ध।के 
कारण कल्पनातीत बढ़ा हुआ मूल्य आन्दोलन के पुननिर्माण के 


लिए अनुकूल हे। ; 
पंजाब, बम्बई, मदरास और उत्तरप्रदेश में पू् रूप से तो नहीं 


किन्तु साधारण रूप से आन्दोलन की स्थिति अच्छी है। बम्बई और 
मदरास सें गैर-सरकारी कार्यइतोश्रों के कारण, और संयुक्तप्रांत तथा 
धंजाब में सरकारी कर्मचारियों की सकता के कारण, आन्दोलन 
कुछ इद तक सफल हुआ दे। यदि इन प्रान्तों में मो बहुत सी 
समितियाँ हैं, जिनकी दशा सनन्‍्तोषजनक नहीं हे और प्रतिवर्ध सैड़कों 
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समितियाँ दिवालिया होती हैं, फिर भी आन्दोलन की दशा अत्यन्त 
शोचनीय नहीं है। अजमेर मेरवाड़ा, कुर्ग तथा देहली प्रान्तों में 
श्रान्दीलन की दशा साधारण है। 
देशी राज्यों में भी आन्दोलन की दशा सनन्‍्तोषज्ञनक नहीं हे । 
मोपाल में ब्रान्दोलन की दशा श्रत्यन्त शोचनीय दे। ग्वालियर, 
इंदौर तथा काशुमोर में आन्दोलन श्रमी शक्तहान है; मैम्ूर, हेदरा- 
बाद, बड़ोदा तथा त्र॒.वंकोर राज्यों में आ्रान्दोलन डी साधारण दशा 
हैं। अधिकतर देशी राज्यों में आ्रान्दोलन श्रभी आरंभ ही नहीं हुआ । 
पेंतालीस वर्षों में सहकारिता आन्दोलन को स्वयं अपने आप 
बढ़ना चाहिये था । ग्रामीण जनता को अन्य सहकारी ध_मितियों की 
माँग करनी चाहिये थी, महाजन को इस भ्रान्दोलन से डरना चाहिये 
या. तथा सहकारी समितियों के सदस्यों की ग्राथिक स्थिति सुधरनी 
चाहिये थी, किन्तु अभी तक ये चिह्न नज़र नहीं आ रहे हैं। इस- 
लिए हम इस नतीजे पर पहुँचते हैँ कि श्रान्दोलन की दशा'“संतोष- 
छनक नहीं है । 
असफलता के कारण---श्र न्दोलन की अमफन्नता के 
कारण बहुत हैं; विव्थि विद्वानों ने भिन्न-भिन्न कारणों को मुख्य 
माना है, जिनके विषय में आगे लिखा जावेगा। किन्तु शअ्रभी 
तृक दिद्वानों का ध्यान ग्रामीण ऋण की ओर ययेष्ट आक्ित नहीं 
हुआ है; लेखक की सम्मति में आन्दोलन की असफलता का यह कारण 
मुख्य है। यहाँ ग्रामीण ऋण के विषय में वे सत्र बातें दोहराने क॑ 
आवश्यकता नहीं, जो तीक्षरे परिच्छेद में लिखी जा चुकी हैं; इतन 
कह देना पर्याप्त होगा कि कितान ऋण के चंगुल में बुरी तरह से 
फंसा हुआ है। महाजन के शोषण करने का ढंग ऐसा विचित्र तथा 
सयंकर हे कि किसान कभी ऋण-मुक्त नहीं हो सकता | इस का फल 
यह हुआ है कि किसान तथा श्रन्य निर्धन वर्गों का जीवन निरशा- 
वांदी बन गया है | बिनको विश्वास नहीं, जिनको आशा नहीं कि 
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हमारी दशा सुधर सकती है, उनमें सहकारिता श्रान्दोलन कैसे सफ़ल 
हो सकता है | अ्रस्तु; सर्वप्रथम इस समस्या को इल करने का प्रयद्ू 
होना चाहिए. यद्यपि पिछुले वर्षो में कुछ कानून चने, किन्तु जब 
तक मावब्रनगर की योजना की भांति कोई क्रान्तिकारी योजना न हो 
तब. तक समस्या इल नहीं हो तकती । 

शिक्षा प्रत्येक आन्दोलन की सफलता के लिये आवश्यक इोती 
है| रुहकारिता आन्दोलन में तो शिक्षा की ओर मी आवश्यकता है. 
क्योंकि सदस्यों को स्वयं सहकारी साख-समितियों को चलाना पढ़ता 
है| समितियों के हिसाब रखने और कार्यवाही लिखने के लिये शिक्षा 
की आवश्यकता है | भारतवर्ष में सहकारी ठाख-समितियों को पढ़े-- 
लिखे सदस्य नहीं मिलते, जो मंत्री का कार्य कर सके ।डसलिए ऐसे 
आराटमी को मंत्री बनाना पड़ता है जो सदस्य न हो । आठ दस समि- 
तियों का एक मन्त्री होता है, फल यह होता है कि मन्‍्त्री ही इचः 
समितियों का कर्ता-घर्ता बन जाता है और सदस्यों को कार्य करने की ' 
कोई शिक्षा नहीं मिलती । इन मंत्रियों के विरुद्ध बहुत शकायत है. 
किन्तु वे जमे हुए हैं । इससे शिक्षा प्रचार की आवश्यकता स्पष्ट है | 
यदि यह न भी हो तो सहकारिता की शिक्षा की व्यवस्था तो द्ोनी ईः' 
चाहिए | गांव वालों को सहकारिता के सिद्धांतों की शिक्षा ठीक प्रकार 
से दी जावे तो वे छमिति मली प्रकार चला सकते हैं। की 

मारत में बहुत से विद्वानों कः मत है कि श्रान्दोलन सावंजनिक 
न हो कर एक सरकारी नीति (स्टेट पालिसी) के रूप में चलाया 
जा रहा है, यही आन्दोलन की निबलता है | है भी यह बहुत-ऊुछ 
सत्य | यदि देखा जावे तो सहकारिता विभाग का रजिस्ट्रार हा आन्दो- 
लन का सर्वेरर्वा है। समितियों का निरीक्षण करना. नई समितियों * 
का रजिस्ट्रर करना, खराब समितियों का तोड़ना तथा उनका आडिट 
कराना उसके ही कार्य हैं। वह अ्रधिकतर कोई सिविलियन होता है. 
अथवा उसी ग्रेड का कोई कर्मचारी; उसके नीचे डिप्टी रजिस्ट्रार 
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“सथा इन्सपेक्टर होते हैं | अ्रस्िस्टेंट रजिस्ट्रार तथा डिप्टी रब्िस्ट्रार 
 प्रान्तीय सिविल सविस के इाते हैं। कोई भी सिविलियन अधिक 
दिनों तक रजिस्ट्रार नहीं रह पाता, क्योंकि वह अपनी उन्नति को, 
"आन्दोलन के लिये नह्ठी छोड़ सकता | फल यह द्वोता दे रजिस्ट्रार 
जल्दी बदला करते हैं, और एक नीति स्थायी रूप से काम में नहीं 
लाईं जाती । रजिस्ट्रार को नियुक्त होते समय सहकारिता का ज्ञान नहीं 
होता, ( सर्वश्री कैल्वर्ट, स्टिकलेंड तथा डालिंग आदि इसके अपवाद 
स्वरूप हैं ) | डिप्टी रजिस्ट्रारों को आन्दोलन से कोई विशेष प्रेम 
-नहीं होता, क्योंकि वे दूसरे विभागों में जाने की चेष्टा करते रहते 
हैं। एक डिप्टी कल्लेक्टर डिप्टी रजिस्ट्रार बनने पर प्रणन्न नहीं होता | 
' किसी भी आन्दोलन के लिये यह आवश्यक है कि उसके संचालक 
उत्साह और लगन के साथ उसमें जुटें | सहकारिता विभाग के अधि- 
'कतर कायकर्ताश्रों में इस बात का अभाव है। जो सज्जन इस आन्दो- 
लन में अ्रवैत.नक कार्य करते हैं, वे सेवाभाव से काम नहीं करते वरच्‌ 
सरकार को प्रसन्न करके पदवी इत्यादि प्राप्त करने के उद्द श्व से करते हैं ! 
यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि मदरास तथा अन्य प्रान्तों में 
'भी कुछ ऐसे सज्जन अवश्य मिलेंगे, जो शुद्ध सेवा भाव से काम कर 
रहे हैं। श्रीयुत देवघर, सर लल्लू माई सांवल दास, श्री एछ० एस० 
'ज्ञालमाकी, श्रीयुत्‌ रामदास पंतलू तथा मद्राघ् के श्री टी० के० 
.इनुमतराव और सवन्टन्ञाफ़-हण्या सोसायटी के कार्यकर्ताशों को 
जितनी प्रशंसा की जावे, वह थोड़ी है, किंतु अधिकतर कार्य कर्ता सेवा- 
- भाव से काय नहीं करते | 
इसका फल यह है कि सहकारी साख-समिति का सदस्य सम्तिति 
“को अपनी संस्था न समझ कर सरकारी बक समझता हैं | बह समझता 
है कि जिस प्रकार सरकार तकावी बांदती हैं, उसी प्रकार यह सरकारी 
बैड! ऋण देता है। इसका अर्थ यह है कि सहकारी समिति का सदस्य 
सहकारिता के मूल सिद्धान्त से अपरिचित है। वह यह नहीं समझता 
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“कि सहकारिता का मूल सिद्धान्त स्वावलम्बन है | इस्का मुख्य कारण 
यह है कि सेम्ट्रल भेक के कर्मचारी तथा अन्य संगठनकर्त्ता सदस्यों 
“को सहकारिता के सिद्धांतों की शिक्षा नहीं देते जो श्रत्यन्त आवश्यक 
हैं, और जिस पर मैऊलेगन कमेटी ने विशेष जोर दिया था।वे 
"सदस्यों को यह नहीं बतलाते कि यह समिति तुम्हारी है, तुम्हीं इसके 
मालिक हो, तुम इसका प्रचन्ध स्त्रयं जैसा चाहो कर सकते हो। 
कमंचारी यह समभते हैं कि ऐसा करने से सदस्यों पर रोब नहीं रहेगा 
'सथा सेन्ट्रल वक वा रुपया वसूल नहीं होगा | ऐसी परिस्थिति में भला 
' किसान यह केसे समझ सकता है कि समिति उसी की चीज है। और 
जब तक किसान ऐसा न समभने लगें ओर उनमें स्मवलम्बन के 
भाव जाणशत न हो उठे, तब तक यह आन्दोलन सहकारिता आन्दोलन 
नहीं कह जा सकता श्रौर सफल नहीं हो सकता। आन्दोलन की 
'भारम्भिक स्थिति सें सरकारी सहायता की आवश्यकता थी। अब वह 
चात नहीं रही। अब ते आन्दोलन को जनता के ह्वार्थों में सोंर देना 
चाहिए, गैर-सरकारी अवैतनिक कार्यकर्ताश्रों को आन्दोलन में आने के 

' लिए प्रोत्साहित करना चाहिए | 
इस सम्धन्ध में एक बात उल्लेखनीय है, कहीं कहीं सहकारी 
समितियों का उपयोग डिस्ट्रिक्ट बो्ड, प्रान्तीय बॉसल, तथा असेम्पली 
' के चुनाव सम्बन्धी प्रचार में किया जाने लगा है। सेन्ट्रल अच्छे, के 
डायरेक्टर तथा अन्य प्रभावशाली कायकर्ता अ्रपने चुनाव में सामतियां 
का उपयोग करते हैं | पंजाब के रजिस्ट्रार महोदय ने पिछली रिपोर्टा 
' में इस ओर संकेत किया था| अभी यह रोग अधिक नहीं है. किन्तु 
“सम्भव है कि भविष्य में यह भयंकर रूप घारण करे, इस कारण अभी 
: से इसे रोकने का प्रयत्न होना चाहिये। पिछुले वर्षा" में कहीं-क्डीं 
सहकारी समितियों के द्वारा सरकार ने राष्ट्रीय आनन्‍्दोलनों के विरुद्ध 
'अचार-कार्य कराया था, उससे आन्दोलन ने जनता को सहानुभूति 
वो दी | हि 
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सहकारिता आन्दोलन की अ्रसफलता का एक कारण सहकारी' 

८४ ण्रेः है 
समिति के साथ अस्भ्य व्यवहार होना भी है। बक के कमचारीः 
उस गाँव में पहुँचते हैं, जिसके सदस्यों पर ऋण होता है। बेंक के 
मैनेजर अथवा निरीक्षक (सुपरवाइजर) मालिक की भाँति बैठते हैं, 
ओर उदस्य हाथ बांघ कर दूर खड़ा रहता है; जो आदमी समय पर 
रुपया आदा नहीं कर पाते उन पर फटकार पड़ती है, गाली दी जाती! 
है, ओर कभी कभी पिटवाया भी ज्ञाता है। इससे दो बड़ी हानियां होती 
हैं, एक तो सदस्य की दृष्टि में समिति का मूल्य नहीं रहता | वह 
महाजन की तरह ही बंक के कमचारी को ऋणु-दाता समझता है। 
बूसरे, जो किसान यह सब्न देखते हैं, वे यह समभते हैं कि समिति से 
तो महाजन ही अच्छा है, क्योंकि वह सत्र के छामने अ्रपमानित तो 
नहीं करता। यही कारण है कि सहकाग्ति आन्दोलन श्रभमी तकः- 
जनता को आकर्षित नही कर सका | पंजाब तथा मदरास को छोड़कर 
अन्य »न्तों में सहकारी साख समितियों ने महाजन का ध्यान भी' 
अपनी श्रोर ग्राकंषत नहीं किया। महाजन को स्थिति गाँवों में 
उतनी ही मजबूत है, जैछी पहले थी; वह सहकारी साख समितियों से: 
भयमीत नहीं हुआ है। इन सब्न बातों से स्पष्ट हो जाता है कि. 

झान्दोलन में जावन-शक्ति की कमी है । 

., भारतीय सहकारिता अन्दोलन की एक कमी यह भी हे कि आन्दो- 
लन साख्र-समितियों तक ही सीमित रहा | गेर-साख-समितियां संख्या 
में बहुत कम है | बात यह थी कि आमीण ऋण की इतनी भयह्कूर 
समस्या साम्ने उपस्थित थी कि श्रारम्भ में केवल साख-समितियों ही: 
स्थापित करने का प्रयत्न किया गया और आज क'येंक्ताओं का ध्यान: 
साख-समि तयथों की ओर ही अधिक है। भारतवर्ष जैसे कृषि-प्रधान देश: 
: में साख स'मतियों अत्यन्त आवश्यक है, उनके मध्त्व को कोई श्रस्वी- 
कार नहीं कर सकता, किन्तु गेर-साख समितियों की भी उतनी हीः 
आवश्यकता है । गाँव का महाजन किसान को केवल ऋण ही नहीं देता 
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कक 
व्यह गांव का दुकानदार भी होता है, अथात्‌ किसान के हाथ आवश्यक 
वस्तुएं बेचता हैं और उसके खेतों की. पैदाब।र खरगीदता है | जब तक 
“सहकारी समितियाँ क्रय-वक्रय को भी अपने हाथ में लेकर महाजन को 
उसके स्थान से हटा नहीं देतीं, जब तक मद्दाजन का बल नष्ट नहीं होगा 
ओर न किसान की श्रार्थिक दशा! ही सुधर सकती है गइ-उद्योग घंषों 
में लगे हुए कारीगरों के लिये मी उत्पादक समितियों की नितान्त आ्राव- 
:श्यकता है । हर्ष का विषय है कि कुछ दिनों से सहकारिता वभाय तथा 
अन्य कार्यकर्ता गौ र-साख-समितियों की श्रावश्यकता का अ्रनुभव करने 
गे हैं और इस और भी प्रयत्न किया जा रद्दा है | 


एक दोष, जो आन्दोलन में घुप्त आया है. कागरी लेन- 

“दैन है , जब समिति के सदस्य रुपया श्रदा नहीं कग्ते तो समिति «से 

उतना डी ऋण ले लेते हैं, जितनी किस्त 3 न्हें चुकानी होती है| बेंक 

के वही-खाते में विछुली किस्‍्त चुकती दिखा दी जाती है और उतना 

“ही रुपण्श नये ऋण के रूप में दिखला दिया जाता है। इसका अर्थ 

-यह है कि रुपया वसूल नहीं होता, केवल लिखापढ़ी कर ली जती हे, 
-और अधिकारियों को धोखा दिया जाता दे | 


आंदोलन की निरबेलता का एक कारए यह भी है कि सहचरिता 
विभाग के कर्मचारी तथा आरगेनाइज* ऊंचे अधिकारियों की दृष्टि में 
अच्छे कार्यकर्ता साबित ने के लिये शीघ्रतापूंक बिना अधिक ध्यान 
(दिये, समितियाँ स्थापित करते चले जाते हैं। कुछ समय उपरांत वे 
कर्मचारी दुसरे स्थान पर चले जाते हैं। जल्दी में संगठित समितियाँ 
ठीक तरह से कार्य नहीं करतीं, अन्त में दिवालिया हो जाती हैं। 
आन्दोलन पर इसका प्रमाव बुरा पड़ता है । 
कहीं-कट्टी पंचायत के सदस्य बेईमानी करते हैं, और कहीं-कहों 
. महाजन ही. सर्मात को इथियाने का प्रतन्ध करता है, किन्त अब यह 
“दोष कम हो रहे हैं । परन्ठ एक बात भपानक है, कहीं-कशा 
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समिति के प्रभावशाली सदस्य समिति को इथिया लेते हैं और वे (हैः 
उससे अधिक लाम उठाते हैं | 
ऊपर लिखी हुईं आलोचना से पाठक यह न समझ लें कि. 
आन्दोलन से कोई लाभ ही नहीं हुआ है । यह ठीक है कि श्रान्दोलन 
श्रभी निर्बल है, दोष-पूर्ण संगठन तथा कार्यर्चाओं की श्रकमंस्यता 
के कारण यह अभी तक सबल नहीं दह्ो सका है | फिर भो आंदोलन से/ 
देश को बहुत लाभ हुआ है | शाही कृषि कमीशन की सम्मति में 
“सहकारिता आंदोलन के विषय में जानकारी बढ़ रही है, मितव्ययिता 
को प्रोत्साहन दिया जा रहा है । बेकिंग के सिद्धांतों की शिक्षा दी जा रही' 
है; जहाँ आन्दोलन को नींव दृढ़ है, वहां महाजन ने सूद की दर घटा दी' 
हे, तथा महाजन का प्रभुत्व कम हो गया हे। इसका परिणाम यह 
हुआ है कि किसानों की मनोचृत्तियों बदल रही हैं।? आन्दोलन' 
के दोषों की ओर सकेत करते हुए कृषि-कमीशन ने कहा है कि आन्दो- 
लन की आर्थिक दशा सन्तेषजनक है; हों, उसके सशञ्ञालन में बहुत' 
से दोष हैं । 
अभी तक सहकारिता! का प्रचार बहुत कम्त हो पाया है। ऐसा 
अनुमान किया जाता हे कि सहकारी साख समितियाँ आमीण जनता 
को जितने ऋण की आवश्यकता होती है, उसका केवल पाँच फीसदी 
ऋण देती हैं। सहकारी साख-समितियों के सदस्यों को एक शिकायत 
यह रही हे कि जब उनको रुपये की आवश्यकता होती है, तब उन्हें 
रुपया नहीं मिलता; लिखापढ़ी तथा जाँच में बहुत समय लग 
जाता है। किसान को समय पर रुपया न मिलने पर उसे बहुत 
कठिनाई होती है, इस कारण विवश होकर उसे महाजन से रुपया लेन! 
पड़ता है । | 
भारतवर्ष में लगभग ७ लाख गाँव है, अधिकांश (६० प्रतिशत, 
जनसंख्या गाँवों में निवास करती.है । आज हमारे याँवों की दश 
अत्यन्त शोचनीन है, और उनमें ग्डनेवाली अधिकांश जनता १ 
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जीवन निर्धनता, श्रश्ञान तथा गन्दगी से भरा हुआ है, उसका शोषण" 
श्र॒त्यन्त निर्देयता से हो रहा हे | ऐसी दशा में ग्रामीण जनता जीवित” 
हे, यही क्या कम आश्रय की बात है |आयरिश किसानों के उद्धार- 
कर्ता आयरलेंड में सहकारिता आन्दोलम के जल्म-दाता, सर होरेस 
प्लेंक्ट के शब्दों में किसान के उद्धार-के लिये तीन वस्तुश्नरों की आव- - 
श्यकता हैः--अच्छी खेती, अच्छा जीवन तथा अच्छा कारोबार | 
भारतीय ग्रामीण को इनको अत्यन्त आवश्यकता हे | 

जिन प्रांतों में सहफ़ारी साख-समितियों को विशेष सफलता मिली: * 
है, उनमें उन्होंने किसान को उचित-दर पर ऋण देने की व्यवस्थः' 
को है; यह नीचे दी हुईं तालिका से स्पष्ट हो जावेगा | 


धारम्मिक समितियाँ:--- 
सदस्यों से लिया जानेवाला सूद ७ से ६ प्रतिशत । 
ड्विपाजियों पर दिया जानेवात्ा सूद ४ से ६ प्रतिशत । 
सेन्ट्रल बैंकों को दिया जाने बाला सूद £ से ७ प्रतिशत | 
सेन्ट्रल बेड :--- 
डिपाजिटों पर दिया गया सूद ३ से ४ प्रतिशत | 
प्रान्तीय बैड्लों को दिया गया सूद ४ से £ प्रतिशत | 
प्रान्तीय बेड !--- 


डिपाजिटों पर दिया गया सूद २ से ३ प्रतिशत | 
. इम्पीरियल बैंक को ऋण पर दिया गया यूद ३ प्रतिशत | 


4खरममप/न्‍व्या पक दनाए! (डिक एह०अमान्यातार, 


सहकारिता आन्दोलन ने अभी तक देश की बहुत कम बनसंख्या” 
को छुआ हे और अभी तक वह एक सबल आ्रान्दोलन नहीं बन पाया 
है, यह नीचे दी हुई तालिका से स्पष्ट है। के 
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हर्ष का विषय है कि कुछ दिनों से शिक्षित भारतीयों का ध्यान 
“आम जीवन को सुधारने की ओर गया है | किन्तु, ग्राम-संगठन-कार्य 
- सहकरिता के बिना हो ही नहीं सकता | यदि इम चाहें कि हमारे 
“आमीण भाइयों की दशा सुधरे तो इमें सहकारिता आन्दोलन में लम 
' दाना चाहिये | जो चमत्कार सहकारिता आन्दोलन ने आयरलैंड, 
' ऋपनी और इटली में कर दिखलाया, वह मारतवष में मी हो सकता 
“ है। यदि हमारा शिक्षित वर्ग विशेषकर नवयुवक समुदाय इस श्र 
लग जावे तो थोड़े समय में श्रान्दोलन गाँवों की काया पलठ कर दे | 
अब हम संक्षेप में यहाँ यह बतलाने का प्रयत्न करेंगे कि सहकारी 
मितियाँ किस प्रकार स्थापित को जा सकती दें । 
उत्साही कायकतों द्वारा सहयोग समिति की स्थापना- 
- यदि कोई शिक्धित कार्यकर्ता गाँव में या शहर में सहकारी समिति की 
स्थापना करना चाहता हे तो उसे नीचे लिखे अनुसार काय करना 


“ ड्ीगा--- पर 


_.- ५ 9आथ-ब्पसकद ञ/ रमयदुस्थयडरस कर पक 
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(१) सर्वप्रथम कार्यरर्ता को उप गाँव या उठ वर्ग को सामाजिक 
आशिक तथा अन्य स्मष्यात्रों को दृष्टि में रख कर यह तय करना 
चाहिए कि वह किशन प्रकार की सहकारी समिति स्थापित करेगा; 
चकबन्दी समिति, साल समिति, या विक्रम समिति आदि। कोन- 
सी _मिति कित गाँव के लिए अधिक आवश्यक है, यइ उस गाँव की 
स्थानीय बातों पर निभर रहेगी । 

(२) इसका निर्णंत कर लेने के उपरान्त कि कौन सी समिति 
स्थापित को जाय, कार्यकर्ता को चाहिए कि वहयाँव वालों को 
उत्त समिति का उद्देश्य, उसकी स्थापना से होनेवाला लाभ श्रोर 
उसके सदस्यों को क्‍या करना होगा, इत्यादि बाते मल्ों भाँति 
समभावे | समिति का विधान कैसा होगा, प्रत्येछ्ठ सदस्य का क्‍या 
कर्तव्य होगा; उसकी जिम्मेदारी क्‍या होगी, यह भी बतला देना 
आवश्यक है। इस प्रकार उसे २५ या ३० सदस्यों को तैयार करना 
चाहिए | यद्यपि काबूत के अनुसार केवल १० सदस्य ही आवश्यक 
है, परन्तु व्यवद्वार में सहकारिता विभाग समिति की स्थापना के 
लिए. २५ सदस्य आवश्यक समभता है| 

(३) जब सदस्य तैयार हो जावें तो कार्यकर्ता को चाहिये कि वह 
उस जिले के सहकारी विभाग के इन्स्पेक्टर या आरगेनाइजर से मिले 
आर उसकी सहायता से उस समिति के उपनियम इत्यादि बनाले | 
उपनियम बनाने की सबसे सरल विधि यह है कि कार्यकर्ता सहका- 
रिता विभाग के जिला इस्स्पेक्ष्टर से वा बक के दफ्तर से को झापरे- 
टिव मेतुअल” नामक पुस्तक ले ले | उस पुस्तक में सब्र प्रह्मार को 
समितियों के नमूने के उपनियमर दिये रहते हैं । मेनुश्नल में से कार्य- 
कर्ता विधान और उपनियर्मों की नकल कर लें और आवश्यकता हो 
तो उसमें कुछ परिवततत करते । 

(७) इतना कर चुकने के उपरान्त कार्यकर्ता को उस भानन्‍्त या 
शाज्य के सहकारिता विभाग के सर्वोच अधिकारी रबिस्‍्ट्रार के पाठ 


कक 
ह्त 
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इस आशय का प्राथनापत्र भेजना चाहिए. कि निम्नलिखित व्यक्ति 
अमुक प्रकार की सहकारी समिति की स्थापना करना चाहते हैं । 
प्रस्तावित समिति का विधान तथा उपनियम साथ में भेजना चाहिए | 
समिति के होनेवाले सद॒स्‍्यों के नाम, उपनियमों की नकल, गाँव, 
जिल्लञा इत्यादि सभी लिख भेजना चाहिए । 

(५) रजिस्ट्रार उ जिले के सहकारिता विभाग के इंस्पेक्टर को 
आदेश देगा कि वह जाकर जाँच करे कि उस गांब के लोग वास्तव 
में सहकारी समिति की स्थापना करना चाइते हैं, और वे उस प्रकार 
की समिति के उद्देश्य या. लाभों को समभते हैं या नहीं। जब इंप्पे- 
क्टर जाँच कर लेता हे और अ्रनुकूच्न रिणोट दे देता है तो रजिस्ट्रार 
समिति को रजिस्टर कर लेता है, रजिस्टर हो जाने के उपरान्त 
समिति काम करने लगती है । 

रजिस्टर होने पर समिति की साधारण सभा बुलाई जाती है. 
जिसमें श्रन्य बातों के श्रतिरिक्त पंच, सरपञ्च तथा मन्त्री का. चुनाव 
होता है और कार्य आरम्म हो जाता है। 

कार्य किस प्रकार किया जावे, हिसाब किस प्रकार रखा जावे. तथा 
अन्य प्रकार की लिखापढ़ी किस प्रकार की जावे, इतकी शिक्षा 
सहकारिता विभाग के कर्मचारी, आरगनाइजर और इंस्पेक्टर देते 
है| यह उनका मुख्य कार्य है, उसकी कोई चिन्ता न करनी चाहिए । 
समिति का हिसाब रखने के लिये तथा अन्य कार्यों के जो 
रह्तिस्टर इत्यादि होते हैं, वे सहकारिता विभाग के द्वारा खरीदे जा 
सकते हैं । ह 

(६) कायकर्ता को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सहकारी 
समिति की सफलता उसके सदस्यों में सहकारिता की भावना के जाग॒त 
ने पर निर्भर है। श्रतणव उसे सदस्यों का सदैब समिति के कार्य में 
भाग लेने और उसके उद्द श्य-प्रचार में सहयोग प्रदान करने के लिये 
प्रोत्साहित करते रइना चाहिए, उसे सदस्यों पर अपनी सम्मति लादने 


उपसहार २३०७ 


की चेष्ट न करनी चाहिए, वरन्‌ सब सदस्यों को अ्रपनी स्वतस्त्र 
सम्मति प्रकट करने देना चाहिए | सदस्यों में यह भावना जागृत होना 
वाहिए कि समिति उनकी श्रपनी संस्था हैं, और वे दें उसके मालिक । 
स्वावज्ञसमत्रन की भावना के जगाये बिना सहकारिता आन्दोलन को 
सफलता प्राप्त नहीं हो सकती । 


(७) जन्र कार्यकर्ता कोई समिति खोलना चाहेगा तो महाजन, 
जमीदार, पटवारी तथा अन्य स्थिर स्वाथ वाले लोग उसका विरोध 
करंगे । इसलिए कायकर्ता को बड़ी सावधानी से काय करना चाहिए । 
लोगों को सब्र बातें समझाकर धमितिका सदस्य बनने के लिए 
तैयार करना उसका काम है। आवश्यकता इसबात की है कि 
जहाँ तक हो सके आरम्म में जब तक कि समिति का संगठन 
दृढ़ न हो जावे, छ्थिर स्वार्थ वाले के विरोध को बचाया 
जावे । 


यदि कार्यकर्ता समिति को स्थापित करने में इतना कमट तथा 
: लिखी-पढ़ी न करना चाहे तो एक और भी सरल उपाय है। वह गाँव 
वालों से बातचीत करके उन्हें समझा बुकाकर सप्तिति का सदस्थ 
बनाने के लिए तैशर कर ले। फिर यदि वह चाहे तो उत्त सकल या 
जिले के कोआपरेटिव इ्पेक्टर से मिल ले या उसको पत्र लिखकर 
गाँव की आवश्यकता तथा गाँव वालों को रजामंदी बताकर उससे हक 
समिति उसके गाँव में स्थापित करने के लिये कहे । सहरारिता विम'ग 
के क्मेचारियों का यह मुख्य कार्य है | श्रतण्व जैसे ही इंस्पेक्टर को यह 
सूचना प्रिलेगी कि अ्रमुक गाँव में .समिति के स्थापित होने की सम्मा- 
बना है. 'वह उस चेत्र के आरगेनाइजर कोऐठस गाँव में भेजेगा । 
आरगेनाइजर पहले इस बात की जाँच करेगा कि उस गाँव में उस 
समिति के सफल होने की सम्भावना है या नहों। फिर वह वहाँ के 
निवासियों को सम्रिति के उद्देश्य, उसके सदस्य होने से लाम तथा 
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उनके कंतंव्य समझाकर उन्हें सदस्य बनने के लिये प्रोत्साहित 
करेगा | 

जत्र आरगेनाइजर सब प्रारंस्मिक कार्यत्राही कर चुरेगा तो वह 
इंस्पेक्टर को सूचित कर देगा कि समिति स्थावित कर दी जाय « इंस्पे 
क्टर स्वयं उप्त गाँव में जाकर एक बार जाँच कर लेगा, फिर रजिस्ट्रार 
को अनुकूल रिपोर्ट कर देगा और समप्तिति रजिस्टर कर ली जप्वेगी। 
तहुपरान्त सिति को देखभाल संइकारी विभाग के कमंवारी 
करते रहेंगे। वे पंचों को सब प्रकार का परामश और सद्ययता देते 
इहते हैं । 


यदि अशिक्षित ग्रामीण ब्यक्ति अपने गाँव में सभिति खुनवाना 
चाह तो उन्हें एक प्रार्थनापत्र हस अर शय का कि हम अपने गाँव में 
अमुकऊ सहकारी तम्तिति खुज़्वाना चाहते हैं, सहकारिता विभाग के 
रजिस्ट्रार या उस जिले के इंस्पेक्टर को भेजना चाहिए। अच्छा 
हो कि उनमें से कोई एक आदमी इं।पेक्टर से स्श्यं मिलकर उसे सब 
बातें बतला दे | यदि सहकारिता विभाग के कर्मचारियों को विश्वास ह्दो 
रुपा कि उस गाँव में समिति सफलतापूर्वक स्थापित की जा सकती 
हैं तो वे उसे स्थापित कर देंगे। 


सहकारिता आन्दोलन का भविष्य-सच तो यह है कि 
सहकारिता आंदोलन की सफलता का श्रनुमान पमि तयों की या उनसे 
सदस्यों की संख्या और कार्यशोल पूजी से नहीं लगाया जा सकता | 
उसका अ्रनुमान तो केवल इससे ही हो सकता है कि जिन लोगों की 
आशिक दशा को सुधारने के लिए. उसको देश में चलाया गया है, 
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९ 
उनकी दशा कुछ सुधर रही हेया नहीं। जब तक कि सहकारिता 
श्रांदोलन ग्रामीण जनता, कारोगर और कारखानों के मजदूरों की 
. आशिक स्थिति में पर्याप्त सुधार करने में सफल नहीं होता, तब तक 
वह सफल नहीं कहां जा सकता | यह आन्दोलन तब तक इस देश में 
अधिक उन्नति नहीं कर सकता, जब तक कि साधारण गआ्रमीण का व्चट 
घाटे का बजट रहेगा | जहाँ प्रतिवष घाटा ही घादा हो, ख्॑-से आम- 
दर्न कम हो वहाँ सहकारिता आन्दोलन उस घाटे को मुनाफे में कैसे 
बदल सकता है | 

सच तो यह है कि साख आन्दोलन खेती की उन्नति के साथ बंघा 
हुआ। हैं | जब तक खेती का धधा नहीं पनपता, तब तक सरइकारिता 
अन्दोलन भी नहीं पनप सकता। श्राज तो भारतीय झिसान इस लिए 
ऋण लेता है कि बिना ऋण लिए उप्तका काम ही नहीं चल सकता। 
अतएब जन्न तक उत्की अथिक स्थिति को नहीं संभाला जाता, तब तक 
उसको ऋणी होने से नहीं बचाया जा सकता | किसान की आर्थिक 
स्थिति को सम्हालने के लिए देश की अर्थनीति में मोलिक परिवर्तन 
होने की आ्रावश्यकता है श्रौर यह तभी सम्भव है जब जनता और सरकार 


के आथिक और राजनीतिक स्वार्थ एक हो | ऐसा होने पर ही सहका- 


रिता आन्दोलन पूर्णतया सफल हो सकता है । 
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सहकारी योजना समिति की रिपोर्ट 


सहकारिता बिभाग के रजिस्ट्रारों के चौदहव सम्मेलन ने एक 
प्रस्ताव के द्वारा भारत सरकार का ध्यान इप्त ओर आकषित किया 
था कियाद युद्धोत्र भारत के आर्थिक निर्माण में सहकारिता 
आन्दोलन को एक कार्यशील और सबल आन्दोलन वनना है और 
भारत में सहकारिता के आधार पर आर्थिक निर्माण होन। है तो यह 
ग्रवश्यक है कि एक सहकारी योजना तैयार की जावे और उसके 
लिये एक कमेटी बिठाई जावे। भारत सरकार ने इस प्रस्ताव को 
स्वीकार कर लिया और श्री सरया की अध्यक्षता में एक योजना 
समिति बिठाई, जिसकी रिपोट अ्रभी हाल में प्रकाशित हुई है। मारतः 
में सहकारिता श्रान्दोलन का भविष्य बहुत कुंछु इस रिपोर्ट से सम्बन्धित 
है | इस रिपोट के सुफाओझों का आन्‍न्दौलन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा 
झोर सहकारिता श्ान्दोलन का निर्माण रिपोर्ट द्वश निर्धारित योजना 
के अनुसार होगा । रिपोर्ट की मुख्य-मुख्य बातें श्रागे दी जाती हैं | 

प्रारम्भिक 

२--सहकारिता आन्दोलन की उन्नति की योजना की सफलता के 
लिए उत्तरदायी जनतन्त्री सरकार की आवश्यकता है, जो सामाजिक 
तथा आर्थिक मामलों में अहस्तक्ञेप नीति को त्याग कर सावंजनिक 
हित के कार्यां को अपने हाथ में ले | 

२--सहकारिता आन्दोलन की योचना बनाने का यह्ट अर्थ नहीं है 
कि इस आन्दोलन के मूल सिद्धान्त अर्थात्‌ सहकारी समिति के 
स्वेच्छा से सदस्य बनने की स्वतन्त्रता को छीन लिया जाय और 
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व्यक्तियों को समेति का सदस्य बनने के लिये विवश किया जाय ! 
कमेटी का प्रस्ताव है कि किधो को उनकी इच्छा के विरुद्ध सहकारी 
समिति का सद॒स्य बनने के लिए वितश न किया जावे | फिर भी कुछ 
“ दशाओ्रों में इस नियम को भंग करना पड़ा सकता है। उन कार्यों में 
जिनके द्वारा सच का समान हित है और जो श्रनिवार्य है यद कोई 
व्यक्ति समात का सदस्य नहीं होना चाहता तो उसे विवश किया जा! 
सकता है, उदाहर्णु के लिये भूमि चकबन्दों समितियाँ, फसल रक्षक 
समितियाँ तथा छिचाई समितता | इन कामों के लिए यदि सहकारी 
धप्रितिके सदस्य जो उन गात्रि के दो-तिहाई हों, एक प्रस्ताव द्वारा 
योजना को स्वीकार कर लेते है तो वह योजना गैर-सदस्यों पर भी' 
कानून द्वारा लागू हो जावेगी । इस बात' का निर्णय करने के लिये कि 
अमुफ योजना का श्रनिवाये आ्आवश्यकता है, उत्तरदायी व्यक्ति नियुक्त 
जिये जावेगे | परन्तु कमेटी का विश्वास है कि स्वलन्त्र भारत के उत्तर 
दाय। शष्ट्र निमाणकारी विभाग के कमचारी प्रचार, शिक्षा प्रदशन 
और प्रोत्साहन द्वारा तथा गैर-सदस्यों को सुविधाएं न देकर उन्हें 
कानूनी दबाव डाले चिना तहकारिता आंदोलन में शामिल करने का 
प्रयत्न करेंगे | 

३२- देश की आर्थिक उन्नति करने का सहकारी समिति ही एक- 
मात्र उत्तम साधन है । 

४- कमेटी की सम्मति है कि सहकारिता आन्दोलन के अभी तक 
अधिक सफल न दोने के नाचे (लखे कारण है;- राज्य की श्रहस्तक्षेप 
अथवा उद्‌।र्:न नीत, जनता का अ्शिक्षित होना, श्रान्दोलन का 
व्यक्ति के जीवन की सभी अआथिक समस्यात्रों को एक साथ न लेनां 
प्रारम्भिक समिति का छोटी होना, और श्रवैतनिक कायकर्ताश्रों पर अधिक 
मरोसता रखना | 


खता का उन्नात 
१) प्रान्तीय सरकारों को भली प्रकार इस बात की जाच करवः 
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लेनी चाहिए कि प्रान्तों में जो जोतने योग्य बंजर भूमि पड़ी है, उसमें" 
से कितनी भूमि सरलता-पूवक जोती जा सकती है । कमेटी का मत हे कि 
- खेती की पैदावार में वृद्धि अधिक भूमि को जोत कर इतनी नहीं होगी, 
जितनी भूमि की पैदावार बढ़ाने से होगी । 
( १ ) सहकारो समितियों के द्वारा अच्छे यन्‍्त्रों और श्रच्छे चीज 
'के प्रचार का काम कराना चाहिए | वे केवल अ्रच्छे इल और बीज का 
वितरण और प्रचार ह्दी न करे, खाद का वितरण भी करें | कृषि विभाग 
केवल श्रच्छे बीज, खाद, इल की खोज करे और उनका प्रचार करे, 
“किन्तु वितरण का कार्य केवल सहकारी सपम्तितियाँ ही करें। गाँवों में 
“ईंधन की लकड़ी के बन लगाने की योजना जंगल-विभाग तैथार करे, 
किन्तु उसको काय रूप में सहकारी समितियाँ परिणत करें | 
(३ ) घिंचाई के मुख्य साधनों का निर्माण करना राज्य का कांय 
है; किन्तु पानी देना, आ.: पाशी वसूल करना और बम्त्रों की मरम्मत 
'करना सहकारी समितियों के हाथ में दे देना चाहिए। राज्य कुएं 
'खोदने के लिये जो सहायता देता है, वह सहकारी' समितियों के द्वारा 
"दी जानी चाहिए | 
(४ ) भारत के आशिक निर्माण के लिये राज्य को सड़कों का 
विस्तार करना होगा | सड़कों को बनाने का काम राज्य करे किन्तु माल 
'को”तथा सवारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लैबाने का काम 
यातायात सहकारी समितियों को करने दिया जाय। श्रम सहकारी 
सर्मितियाँ स्थापित करके उन्हें सड़क बनाने का ठेका दे दिया जाय । 
( ४ ) साख सहकारी समितियाँ केवल साख का प्रबंध करती हे, 
'परन्तु श्रावश्यकता इस बात की है कि प्रारम्मिक सहकारी समितियां 
'सदस्य के पूरे जीवन को छुए. । उन्हें बहु-उद्दे श्य|सहकारी समितियाँ में 
'परिणत कर दिया जाना चाहिये। किसी ज्षेत्र के सभी व्यक्तितों को 
“समति का सदस्य बनने को प्रोत्साहित करना चाहिए, समिति के कम- 
“से कम ५५ सदस्य तो अवश्य हों, और उपका क्षेत्र तथा कार्य इतने 
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विस्तृत होने चाहिएँ कि वह समिति भली प्रकार चल सके और हानि 
'की सम्मावना न रहे | 
( ६ ) जहाँ श्रपरिमित दायित्व सफल हुआ हो, वहाँ उसे हटने 
की आवश्यकता नहीं हैं । परन्तु कमेटी की राय हैं कि प्रायः अपरिमित 
दायित्व से सहकारिता श्रान्दोलन की प्रगति रुकी है, इस कारण समि- 
तियां परिमित दायित्व वाली स्थापित की जाव॑ और जो प्रारम्मिक 
'समितियाँ अपरिपित दायित्व वाली हैं, उन्हें परिमित दायिस्व वाली 
बना दिया जावे । 
(७ ) इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि दस वष में देश के 
१३० प्रतिशत गाँव और ३० प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या प्रारम्मिक सह- 
कारी समितियों से सम्बन्धित हो जावे | प्रारस्मिक सहकारी समिति को 
न्यूनतम सदस्यदा /० होनी चाहिये। प्रकार को पहले पांच वर्ब 
तक सभी प्रारस्मिक समितियों ( नई ओर पुरानी ) को उनका आधा 
प्रबंध-वयय ग्रांट रूप में देना चाहिये | 
(८५ ) प्रत्येक ५० समितियों के पीले दो सुपरवाइजर और एक 
आडिटर होना चाहि2; १०० समितियों के पीछे एक इंस्पेक्टर, १०८० 
समितियों के पीछु एक अश्रमिध्टट रजिस्ट्रार, और एक रेवन्यू-डिवीजन 
में एक डिप्टी रजिस्ट्रार होना चाहिए । 
( £ ) स्थायी रूप से खेत की पैदावार की वृद्धि के लिये बड़ी 
मात्रा में खेती करने की आवश्यकता होगी। भारतवर्ष में बड़ी मात्रा 
की खेती केवल सहकारी खेती के ही द्वारा उम्मव है, क्‍योंकि किसान 
को अपनी भूमि का स्वामित्व नहीं छोड़ना पड़ता । श्रतणव सहकारी 
खेती को प्रोत्साइन देना आवश्यक है | 
( १५८ ) जिस वंजर भूमि को राज्य खेती के लिये तोड़े ओर खेती 
के योग्य बनावे उठ्च पर खेत-मज़दूरों के सहकारी खेत स्थापित कर दे। 
इन सहकारी संस्थाओ्रों को खेती के यंत्र इत्यदि के लिये जिस पू जी को 
आवश्यकता हो, वह राज्य दे | प्रत्येक जिले में सहकारी खेती-सुघार 
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शः 


समितियों का संगठन किया जाना चाहिये, और राज्य उन्हें. विशेष 
तथा आयिक सहायता दे | 

(११ ) फल तथा सरकारी की खेती की वृद्धि की जावे। कृषि- 
विभाग को यह निश्चय कर देना चाहिये कि कोनी सब्जींया फल 
किस प्रदेश में मल्नी भां त उत्पन्न हो सकता है; उठी का उस प्रदेश में 
प्रचार करना चाहिए | जह्ां-जहा फलों की पैदाबर को बढ़ने की चेशः 
को जावे, वहाँ वहां सहकारी फल-पम्िितियों के छवारा ही यह करना 
चाहिए । ये समितियां फल उत्पन्न करने के उत्तम तरीकों का प्रचारः 
करें तथा उनकी ब्रिक्रों का प्रबन्ध करें, सदस्यों को फल' 
उत्पन्न करने के लिये ऋ ए दें, और फलों को सुरक्षित रखने तथा 
उनके मुरब्बे तथा रह इत्या द बनाने के लिये कारखःने भी खड़े करें| 

प्रत्येक प्रांत में सहकारी विभाग एक फल-विशेषज्ञ रखे जो इन 
सहकारी सप्रितियों को सलाह दे । - 

(१२ ) जिन गांवों में ऊसर भूमि हो वहाँ उस पर जंगल उत्पन' 
करने के लिए. जंगल-विमाग की सहायता से वृक्षों को पैदा करना: 
चाहिये | इसके लिये सहकारो वन-समितियां स्थापित होनी चाहिए | 
जिन प्रदेशों में नदियों या बहनेवाले पानी से खेती को भूमि! का कटाव' 
होता हैं बहां उसे रोकने के लिये सहकारी समितियां स्थापित होनी: 
चाहिए: | 

पशु पालन 


( १३ ) कमेटी की राय यह है कि अ्रच्छे साड़ों को उत्पन्न करना 
आर उन्हें गांव में बांटना सरकार का काम होना चाहिये। इसके लिए 
राज्य पशुओं से नस्ल-सुधार काय स्थापित करे और घूपनेवाले 
रही साड़ों को कानून बनाकर नपुं पक करवादे । 

( १४ ) प्रत्येक गाँव में सहकारी समति एक उत्तम सांद रखे | 
लग्र कोई गाय गामिन कराई जावे तो सदस्य से फीस ली जावे; जक' 
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कक 
उसके बच्चा हो तो भी कुछ लिया बजा सकता है । यही नहीं, ज्ञत्र 
उत्तम नस्ल का उच्चा बेवा जावे तो समिति उससे कुछ कमीशन 
ले सकनी है | इस प्रकार उत्तम सांड के रखने का व्यव निल्‍नल 
सकता है 


श्रच्छी सन के ए्शुश्रों को खरीदने के लिये सदस्यों को सरकार 
सहकारी ममितियों के द्वराग ऋण दे | 

खानवबदोश फि को की सहकारी समेतियां स्थापित की जावे जो 
उनके पशु थों को नस्ल को सुधारने का काम करें उन्हें अपनी समि- 
'तियां स्थातित करने के जिए प्रोत्गइन देने के उद्द श्य से प्रान्तीय 
सरकार अयग डिट्ट्रिक्ट ब्ोड उन्हें चरगाह की भूमि दे' और बुल्त, 
फार्म उन्हें उत्तम सांड दे । 

ग्राम सहरारो मध्रित्रियों को चरागह की भूय की पढ्ढो लेना 
चाहिए और फोौप लेकर उत्तें मद्हों के पगुश्रों के नियंत्रित ठग मे चरने 
की व्यवस्था करना चाहिर, जिससे उन चरसगाहों में अधिक से -अधि- 
आवारा उत्पन्न दी पके | 

ग्राम सहकारी समितियों को 'साइलेज़' प्रणाली से चारे की सुरक्षित 
रखने की व्यवस्था करनी चाढ़िर, जितसे गरममियों में चारे को कमो न 
रहे | ज गत-विभग इन समितियों को जगज्ञ से घात मुफ्त लेने दे, 
जितको वह ताइलेब' में परिणव ऋर सके | ४ 

पशु चिकित्सा विभग को इन समितियों के द्वार पशुओं के रोगों 
'की रोक थाम करने की व्यवस्था करनी चाहिए | 

( १५ ) प्रत्येक शहर या बड़े कस्बे के आसपास, जिसकी आजादो 
३००० की हो. तीस मोल के पेरे में पड़नेवाले गांबों में दुध-सहकारी 
सप्रितियाँ स्थ'पित को जानी चाहए | यदि किसी ग्राम सहकारी धरम ति 
के अधिकांश सदस्य दूध बेचता चाहते हों तो वह समिति भी दूध 
:इकट्ठा करने की एजंसी बनाई जा सकती है | जित गाँव में इस प्रकार 
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दूध इकट्ठा करने की एजंसी न हो, एक पृथक्‌ दूध-समिति स्थापित को- 
जानी चाहिए | 

वदस्यों के पशुश्नों का दूध समिति के मंत्री के सामने या दूसरे 
सदस्यों के खाप्रने दुहना होगा | सदस्यों को पशुओं को खरीदने तथा 
चारा इत्याद लेने के लिए जो धन चाहिए, उसे वे गांव सहकारी 
समिति से पा सकेंगे | 

ग्राम समितियां एक दूध-यू नियन से सम्बन्धित होंगी इस यूनियनका 
सुख्य कार्य गाँव से दूध इकट्ठा करना, उसको शहर्रो तक पहुँचाना श्रौर 
उस्तकी बिक्री करना होगा। प्रान्तीय सरकार को इन यूनियनों को 
ऋ।थिक सद्दायता देनी होगी । 


खेती की पेदावार की बिक्री 


(१६) खेती की पैदाबार की बिक्री के लिए किसान को उचित 
सुविधाएं नहीं है ।उठतकी कठिनाइयों को दूर करने के दिए सइ- 
कारी बिक्री-समितियों की स्थापना श्रावश्यक हैं। ऐसा प्रयत्न होना 
चाहिए कि १० वर्ष के अन्दर देश की २५ प्रतिशत पेदावार की बिक्री 
सहकारी समितियों द्वारा होने लगे । उसके लिए देश में २००० विक्रय 
समितियां, प्रत्येक प्रान्त में प्रन्तीय समिति तथा एक अखिल मारत- 
वर्षीय एसोसियेशन की स्थापना होनी चाहिए । यह समितियां पैदावार 
को इकट्ठा करने, भरकर रखने, उनको ग्रेडिंग करने उनको एक स्थान 
से दूसरे स्थान तक लेजाने तथा उनके बेचने का प्रत्ंथ करें । 

कमेटी कौ राय है कि साख खेती की पेंदाबार को बिक्रो को 
सम्बंधित कर देना चाहिए .इसके लिए आवश्यक है कि गाँव सहकारी 
समिति ऋण देते समय शर्त लगादे कि सदस्य को श्रपनी पैदा- 
वार समिति के द्वारा ही बेचनी होगी। इस प्रकार गाँव की प्रारम्भिक, 
सहकारी समिति गाँव की पैदाबार को इकट्ठी कर लेगी, और उसके: 
ऊपर सदस्यों को,कुछ पेशंगी रुपया दे देगी । 
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की 

देश में जो में २००० मंडियां हैं उनमें एक मार्केटिंग वमिति हो, . 
जिसका मुख्य कार्य होगा कि वह अपनी सम्बन्धित समितियों की पैदावार 
अच्छे मूल्य पर बेचने का प्रचन्ध करे । यह ।प्रमिति पैदावार को इकट्ठा 
करने उत्तकों मर कर रखने तथा उसकी ग्रेडिंग कराने का भी. 
प्रबन्ध करे | 

प्रत्येक मार्केटिंग समिति की हिस्सा-पू जी कम से कम ३०,००० 
रु० होनी चाहिए.। प्रत्येक प्रारम्मिक गाँव समिति को उप्रके हिलसे 
खरीदने होंगे। पेदाबार की ग्रेडिंग के लिए सरकार मार्केटिंग समिति: 
को कृषि-विभाग के एक इस्पेक्टर की सेवाएं, देगी | श्रावश्यकता डोने पर 
बह सोसायटी पेदावार सम्बन्धी कुछ क्रियायें कराने के लिये पेंच इत्यादि 
भी खड़ा करेगी | इसके लिए जो पू दी आवश्यक हो, वह सरकार 
ऋषण रूप में देगी | 

इन मार्केटिंग समितियों की देखभाल तथा नियंत्रण करने के 
लिए तथ्वा उनकी सहायता करने के लिए. एक प्रान्तीय मार्केटिंग- 
एसोसियेशन की स्थापना आवश्यक होगो | यह प्रान्तीय एसोसियेसन 
अन्तर्पान्तीय व्यापार तथा विदेशों कों निर्यात करेगी, तथा प्रारम्मिक 
सहकारी समितियों तथा मार्केटिंग समितियों कोब्राज़ार भाव तथा अन्य 
आवश्यक बातों की जानकारी कराती रहेगी प्रान्तीय सरकार को इसे 
गोदाम या भंडार बनाने के लिए आंट देनी होगी तथा पांच वर्ष तुक 
वार्षिक सहायता देनी होगी। एसोसियेशन के सदस्य ये 
होंगे :--- प्रारम्भिक सहकारी समितियां; मार्केटिंग एसोसियेशन, सेन्ट्रल 
बक, तथा ब्यक्ति | 

प्रान्तीय मार्केटिंग एसोसियेशनों के का का नियंत्रण करने, उनका 
एक दूसरे से सम्बन्ध स्थापित करने तथा श्रन्य देशों के मार्केटिंग संगठनों 
से संचन्ध स्थापित करने और आवश्यक जानकारी देने के लिए एक 
अखिल भारतीय मार्केटिंग एसोसियेशन की आवश्यकता होगी । 

(९७) कृषि-साख--कृषि साख समितियों को ऋपना कार्य केवल 
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शाख देने तक ही सीमित नहीं रखना चाहए वरन्‌ श्रन्य कार्य भी 
करना चाहिए | 

कमेटी का यह दृढ़ विचार है कि गैडगिल कमेटी द्वारा प्रस्तावित 
ऋषि साख संघ (कारपोरेशन) का कोई आवश्यकता नहीं है, प्र'न्तीय 
सहकारी बेक तथा सैन्ट्रल बैंक खेतो के धंधे की पूज्ी की ग्रावश्यक- 
ताश्नों को भत्नी माँत पूराकर सकते हैं। हाँ, प्रन्ताय बैंक को पु-४ बड़े 
- यै॥ने पर संगठित करना होगा; राज्य को उनके दहि'से खरीद कर और 
“कमर सूद पर ऋण देकर उनकी यथेष्ट नहांय॒त करनी होगी, जिपसे 
प्रारम्भिक सहकारी समितियाँ क्रितान को थोड़े तमय के लिए «वा 
छुः प्रतिशत, तथा लम्बे समय के लिए. चार प्रतिशत घूद पर रूपया 
उधार दे सके। क्‍ 

(१८) गृइ-उद्योग-धघंये तथा ग्राभीण धंधे -...+मेटी की राय में 
भूमि पर आब्ादों के भार को कम्र करने तथा गृह उद्योग धंर्तों की 
उन्नति करने के लिए यह शआ्रवश्यक है कि चीन को तरह करत में भी 
श्रौद्योगिक सहकारी समितियाँ स्थापित की ज्ञाय | इसके लिए प्रत्येक 
ग्रान्त में एक प्रादेशिक औद्योगिक एज नी स्थापित होनी चाहिए । जय 
जहाँ श्रौद्यगिक सहकारी तमितियाँ स्थपित की जायेगी, उनका सम्बन्ध 
- इस प्रादेशिक श्रौद्योगिक एजंसी से कर दिया जावेगा । प्रादेशिक 
: एजंसो एक औद्योगिक उन्नति. करनेवाला श्रफपर नियुक्त करेगी 
और - एक बोड स्थापित करेगी, जो एजंपी की श्रौद्योगिक नीति निर्धारित 
करेगा और सलाहकारी मंडल का काम करेगा । 

प्रादेशिक औद्यो गरू एजन्ती एदले यह निर्चारित करेगी कि कित 
“गाँवों में औौनसे णह उद्योग-धंघे स्थापित करने चाहिएँ। यदि उ9 प्रदेश 
- में जल-विद्य त की व्यवस्था होगी तो वहकारीगरों को त्रिजज्ञी के मोटर 
- मोल लेकर छोटी छोटी इल्की मशीनों के द्वारा श्राघुनिक ढंग से बस्तुग्रों 
- को तैयार करने के लिए प्रोत्थाहित करेगी । उदाहरण के लिए यदि 
' किन्‍्हीं गाँवों में जुज्ञाहे श्रौर कोरी अधिक रहते हैं तो वहाँ बुनकर समिति 


(४४३) 
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स्थापित की जावेगी, और जुलाहों को बिनलीं के छोटे मोदर दिल्लाकर 
छोटे-छोटे पावर-लूपों ( शक्ति-संचालित कर्षों') का प्रचार किया 
जावेगा । 

यदि प्रादेशिक एजन्सी समझे कि एक क्षेत्र में कपड़ा बुनने के घन्घे 
की यथेष्ट उन्नति हो गई है, वहाँ औद्योगिक सहकारी समितियाँ स्थापित 
हो गई है और सूत की बहुत अधिक आवश्यकता है तो वह उस प्रदेश 
में सूत कातने की मिल ख़ड़ी कर सकती है । प्रत्येक बुनकर समिति 
उसके हिस्से मोल लेगी। सरकार प्रादेशिक एजन्सी कों आवश्यक: 
पूंजी ऋण स्वरूप दे । 

अब औद्योगिक सहकारी समितियाँ बलवान हो जावें और सफलता- 
पूर्वक का करने लगें तो उनका एक स्वतंत्र संगठन. (फेडरेशन) बना 
दिया जावे, जो प्रादेशिक एचन्सी के कार्य करे 

संत्ञेप में फेडरेशन कच्चे माल को व्यवस्था करेगी, अच्छे और 
वैज्ञानिक यंत्रों का प्रचार करेगी तथा तेयार माल की बिक्री का प्रबन्ध 
करेगी | प्रादेशिक एजन्सी की अ्धीनता में तथा श्रौद्योगिक उन्नति करने 
वाले अफसर की देखरेख में डिप्टी अफपततर रखे जावेंगे प्रान्त का 
एक भाग सौंप दिया जावेगा | प्रत्येक डिप्टी श्रफसर की अधीनता में 
कुछ कार्यकर्ता होंगे | 


मज़ंदूरों की सरकारी समितियाँ 


रेल्न-मार्ग को बनाने, सड़कों को बनाने तथा मरम्मत करने, नहरों 
तथा बांधों के बनवाने, भूमि को समतल करने तंथा अन्य ऐसे ह। 
कार्यो' को करवाने में मजदूरों की सहकारी सम्रितियों का खूब उपयोग 
हो सकता है। अतएव आवश्यकता इस बात की है कि'इस प्रकार के 
मज़दूरों की सहकारी समितियाँ स्थापित कर दी जाव, जो काम का 
ठेका ले लिया करे। सरकार म्युनिम्रपेलटियों तथा डिट्ट्रिक्ट बो्डों को 
चाहिए. कि ते इन मज़दूर सहकारी समितियों को प्राथमिकता दें । 
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सावधनिक निर्माण विभाग को ठेके टेन्डर से न देकर इन मज़दूर 
सहकारी समितियों को देने चाहिए। 


सहकारी उपभ क्ता स्टोर--.कमेटी की राय में प्रत्येक गांव में 
एक उपभोक्ता स्टोर होना चाहिए, | यदि यह सम्भव न हो तो गांव की 
प्रारम्मिक सहकारी समितत को उसका भी कार्ये करना चाहिये। यदि 
गांव की प्रारस्मिक सहकारी भ'म ते ही ध्दार का भी काम करे तो उसे 
साख विभाग तथा स्टोर विभाग पृथक रखता चाहिए और केबत्न उन्हों 
वस्तुश्रों को बेचना चाहिये, जिनक' प्रतिदिन आवश्यकता पड़ती है| 
प्रारस्मिक सहकारी समिति सदस्य को जो वस्तुएं बेचे, वे नकद मूल्य 
पर दे, अथवा उस पैदावार के एवब में दे, जो सदस्य ने सर्मात के 
पास रखी हैं। यद वस्तुएं उधार दी जाय तो उनका मूल्य तथा 
सदस्य का ऋण दोनों मिता+र सदस्य की निर्धारित की हुई साख से 
अधिक न होने चाहिए | प्रारम्मिक सहकारी समिति गैर-सदस्यों, को भी 
वस्तुएं बेचे, पर बोनस ( लाभ ) केवल सदस्यों को ही दे | सदस्यों में 
(मितब्ययिता की भावना जाणत करने के लिये समिति को चाहिये ह# 
उन्हें लाभ की समिति में जमा करने के लिये प्रोत्साहित करे | 


शहरों श्रौर कस्बों में राकडेल स्टेरों के टंग के सहकारी स्टोंगों की 
स्थापना होनी चाहिये। प्रयत्न यह होना चाहिए कि ४५००० व्यक्तियों 
के पीछे एक ध्टोर दो । पह्ले पांच वर्ष तक इन रटोरों के चलाने में 
ज्ञो व्यय हो उतका आधा भ्रान्तीय सरकार दे | 

प्रत्येक पचास शहरी स्टोरों तथा ग्रामीय् समितियों के लिये एक 
केन्द्रोय समति की स्थ पन' की जाते | पांच वर्ष तक सरकार केन्द्रीय 
समिति के आधे ठयय को स्वयं सहन करे। 


सहकारी स्टोरों को देखभाल करने, उनकी सहायता करने, तथा 
खनका परस्पर सम्बन्ध स्थापित करने के लिये व्रान्तीय उपभोक्ता समिति 
को स्थापना आवश्यक होगी | यह समिति श्रन्तर्प्रान्तीय व्यापार करेगी 
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की 

व॒था श्रपने से संबन्धित स्टोरों तथा सम्रितियों को आवश्यक जानकारों 
देगी । | 

इसके अरितिक्त कमेटी ने नगर सहकारी बंकों, सहकारी बीमा 
कम्पनियों, सहकारी ग्रह-समितियों, रहनमहन-छुषार समितियों तथा 
स्वास्थ्य और चिकित्सा का प्रतन्ध करनेवाला सम्रितियों की स्थापना 
धर भी जोर दिया दे । 

कमेटी के एक सदस्य प्रो० हीरानाल काजो ने, जो भारत में सह- 
कारिता विषय के बड़े विद्वान हैं. कमेट! से एक बात पर मतसेद प्रगट 
किया है। उनका कहना है कि मरतवंध में हका रता-आनन्‍्दोलन को 
असफलता के मुख्य कारण की श्रोर कमेट ने ध्यान ही नहीं दिया। 
उनकी रय में श्रसफल्ञता का मुख्य कारण यह है कि सहकारिता 
ग्रांदोलन एक आन्दोलन न होकर एक सरकारी नीति बन गया ह्टे। 
राजिट्रार उसका सर्वेर्वा है और सरकारी कर्मचारी ही उसको चलाते 
हैँ । शी काजी का कहना! है कि ज4 तक हम आन्दोलन को सरकारी 
कर्मचारियों के प्रभाव से सर्वथा मुक्त नईं' कर देते तब तक आन्दोलन 
सबल ओर सफल नहीं भन सकता | 


तेइ्सवाँ परिच्छेद 
कृषि सम्बधी साख 


कृषि सम्बंधी साख का अध्ययन करने के लिए, पिछले दर्षो 
- में बहुत सी. कमेटियां बिठाई गई | अभी कुछ समय हुआ प्रोफेसर 
गैडगिल की अध्यक्षता में एक कमेटी कृषि सम्बंधी साख का पुनः 
अध्ययन करने के लिए बिठाई गई। गैडगिल कमेटी ने ग्रामीय 
ऋण तथा कृषि सम्बंधी साख का गहरा अध्ययन कियां और इस 
सम्बंध में ग्रपनी सिफारिशें सरकार के सामने रक्‍खी हैं । 

गैडगिल कमेटी का मत है कि भारत में'कृषि साख के लिए 
' तब तक कोई उचित ओर उपयोगी प्रणाली नहीं निकाली जा सकती 
जन्न तक कि कृषि के धंधे की रूमी अ्रथिक समस्याओं को इलन 
' किया जावे । इसके लिए. यह आवश्यक होगा कि खेती और 
उद्योग धंधों में जनसंख्या का उचित विभाजन हो आथिक जोतों पर 
खेती की जावे खेती की पेदावार का मूल्य लामदायक स्तर पर रक्खा 
जावे, पिंचाई और यातायात के साधन उपल्वब्ध किए जावे तथा 
खेती के साथ सहायक धंघों का भी समावेश किया जावे | इसके 
अतिरिक्त इस बात की भी आवश्यकता है कि आमीण ऋण को 
भी दूर किया नावे क्योंकि उसका भार खेती पर बहुत है और उससे 
क्रिखान की उत्पादन शक्ति कम होती है । # 

गैडगिल कमेटी का मत है कि भारत के कुछ प्रदेशों में समय 
समय पर वर्षा को कमी अथवा बहुतायत से फसल नष्ट हो जाती है । 
ऐसे प्रदेशों में फसलें नष्ट शो जाने पर खेती के धंघे को पूजी को 
सहायता की आवश्यकता होगी कुछ प्रदेश ऐसे - हें जहाँ कि फसल एक 
नियमित समय के अन्तर पर लगातार नष्ट हो जात हैं। ऐसे प्रदेश 
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के लिए इस बात की आवश्यकता होगी कि उस प्रदेश के ” आर्थिक 
'डाँचे में मूलभूत परिवर्तन किया जावे और वहाँ के आर्थिक ढांचे का 
इस प्रकार पुनर्निर्माण किया जावे कि वहाँ का कितान आ्िक दृष्टि से 
दिवालिया न रहे । कहने का तात्परये यह है कि भारतीय ग्रामों का 
सो घाटे का अर्थशास्त्र है उसको संतुलित अथशास्त्र में बदलना होगा 
तमी कृषि सम्बंधी ताख का स्थायी प्रबंध हो सकेगा। ऊ-षे सम्बंधी 
साख का उचित प्रबंध करने के लिए. गैडगिल कमेटी ने नीचे लिखो 
पफरिश की हैं । 

( १ ) महाजनों के लेन देन को नियंत्रित किया जावे | गेडगिल 
कमेटी का कहना है कि आज महाजन ग्रामीण साख का प्रबंध करने 
वाली संस्थाओं में सबसे अ्रधिक महत्वपूर्ण हे अतएवं उसको श्रभी 
पनिकट मविष्य में हटाया नहीं जा सकता | परन्तु महाजन बुत 
श्रधिक सूद लेता है तथा अन्य प्रकार से ऋजंदार का शंषण करता 
है |" अ्रतए्व इस बात की श्रावश्यकतां है कि उसका नियंत्रण 
किया जाबे । कि 

(२) देश की आवश्यकता को देखते हुए अधिकाबिक खा 
देने वाली संस्थाओं की स्थापना श्रावश्यक हे साख देने वाली 
संस्थाओं को पनपाने के लिए, यह श्रावश्यक है कि खेती की पैदावार 
की बिक्री का कानून द्वारा नियंत्रित किया जाय और लाइसेंस प्रासत 
गोदामों को स्थापित किया जावे जिनकी रसीद विनिमय सांध्य पू्जी 
के रूप में साख देने गली संस्थायें स्वीकार करें। यदि ऐसा होगा तो 
व्यापारिक वैड्ल॑ भी- खेती को पैदावार की बिक्रो के लिए अधिकाधिक 
ग्रार्थिक सहायता प्रदान कर सकेंगे। उदाहरण के लिए. यदि एक 
फिसान १०० मन गेहूँ गोदाम में रखकर एक रसीद ले लेता है ओर 
. उस रसीद का जिसके पक्ष में बयान करदे वहीं उठ गेहूँ का मालिक 
दो जावे तो उस रसीद को किसी भी बैक के पास रखकर किसान 


, शेढ़े समय के लिए ऋण भी ले सकता हे | 
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(३ ) गैडगिल कमेटी का मंत हे कि सहकारी साल आन्दोलन 
को ४६ बर्ष हो गए किन्तु श्रभी तक वैह हस योग्य नहीं हुश्रा हे कि 
आमीण साख का उचित प्रत्रध कर सके | श्रतएवं इस बात की बढ़ौ 
आवश्यकता है कि एक नह साख संध्या को जन्‍म दया जावे | 


(४ गैडगिल कमेटी का मत था कि ग'वें में साख देने के 
लिए एक अ्श्विल भारतीय कृषि साख कारपोरेशन स्थापित को 
जावे कि जो किसानों के लिए पाख्र स्थापित करे | यह कारपोरेशन 
श्रपनी श 'वाये स्थापित करे और उनके द्वारा साख देने का कार्य करे। 
सइकारता योजना समति तथा अन्य सहकारिता कमे टयों और 
सहकारिता श्रान्दोलन में कार्य करने वाल्ले कार्यकर्ताओं ने गैडगल 
कमेटी के इस मत का बिरोध किण | उनका मत था कि यदि सहकारी 
साख सम तया सेन्‍्ट्रल बैंकों तथा प्रान्तोय बैंकों को अधिक सबल 
बनाया जावे श्रौर उन्हें अधिक सहायता दी बावे तो सहकारी संस्थायें 
ही कृषि भाख का उचित प्रबंध कर सकती हैं| इसमें तो तनिक भी 
संदेह नहीं है कि कृष ताख कारपोरेशन” के स्थापित होने पर 
गावों में साख देने व ली दो संस्थायें कार्य करेंगी एक सहकारी साख 


समिति दूमरी क्रांष शारवकारपोरेशन की शारवा । यह बहुत 
स्वस्थकर नहीं होगा | 


? किन्तु मारत सरकार ने गैडगिल ऋऊरमेंटी के सुझाव को स्वीकार 
कर लिया हे और कृषि साख कारपोरेशन कों स्थापित करने के लि ए्‌ 
एक बिल उप स्थत किया जाने वाला है। 


प्रस्तावित श्रखिल मारती4“क्ृषि साख कारपोरेशन” का 


विल्ञ;---यह कारपोरेशन संमस्त भारत में कृषि साथ का प्रबंध करेगी 

इसकी देश के भिन्न-भिन्न स्थानों पर शाखः यें, होंगी और प्रान्तीय 
चुं व तैं 

तहकारो बकों के लिए केन्द्रीय सइकारी बैंक का भी काम करेगी । यदि 


कुभी भविष्य में “प्रान्तीय कृषि शाख कारपोरेशन” की स्थापना की 
गई तो उनकी भी केन्द्रीय संस्था यहीं होगी। क्‍ 


श्स्की हिस्सा पंजी ५ करोड़ रुपये होगी | यह पांच करोड़ रुपए. 
की पूंजी ४००० रु० के १०,००० हिस्तों में बांदी जावेगी , माग्त सरकार 
हिस्ता पूजी तथा एक न्यूनतम लाभ की दर (थो श्रागे निश्चित होगी) 
गारंटी देगी | अर्थात दिवालिया होने पर सरकार पूत्री को अदा 
करेगी और पूजी पर एक न्यूनतम लाभ देगी। इस कारप रेशन के 
हिस्से केअल (१) भारत सरकार (२) रिजर्व बेंक, (३) शिट्टूल बैंक 
(४) सहकारी बेंक तथा अन्य सहकारी संध्थायं (५) तथा चेम्बर आव 
कम इत्यादि ही खरीद सकेंगी । 

हिस्सा पूजी .का भिन्न-भिन्न खरीदारों में इस प्रकार विभाजन 
शेगाः--भारत सरकार १ करोड़ र०, रिजर्व बंक १ «रोड़ रुपए 
शिड्टल ज्ैंक १ करोड़ रुएए,सहकारी|संस्थायें १ करोड़ रुपए तथा चेम्बर 
ग्राव काम्से, काटन एसो/शयेसन, बोमा *कंपनियाँ तथा इनवैस्टमेंट 
डुस्ट १९ करोड़ रुपए । क्‍ 

कृषि साख्र कारपोरेशन अपनी हिस्सा पू थी से श्राठ गुने मूल्य 
के ऋशपत्र ((.बेचर) निकाल सकेगी जिसके मूलघंन तथा सूद की 
अदायगी की गारंटी सरकार देगी। श्रर्थात-कारपोरेशन ४८ करोड़ रु० 
के डिबेंचर निकाल सकेगी । 

कारपोरेशन हिस्सा पूछी से दुयनी श्रर्थात १० करगेंड रुपए को 
मा (डिपाजिट ) गंच वर्षों या उससे अधिक के लिए ले उकेयी ! 

कारपोरेशन मध्यम समय के लिए तथा लम्बे उमय .के लिए 
अचल सम्पति की जमानत पर ऋण दे सकेगी। श्रचल सभ्पत्ति के 
मूल्य का ४० प्रतिशत से अधिक ' ऋश नहीं दिया जावेगा। कार- 
'पोरेशन थोड़े समय के लिए. भी राख दे सकेगी। थोड़े उमय के 
पलिए साख फसल पर गोदाम की रसोद पर अथवा. अन्य, किसी चल 
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सम्पत्ति की श्मानत पर दी जावेगी । जिन्होंने लम्बे समय के लिए 
साख लो है उनको सम्पत्ति के दूसरे बंधक को जमानत पर १८५ 
महीने लिए. साख और दी ना सकती है परन्तु वह मध्यम या लम्पे 
समय के लिए, 4ए गए ऋण की एक तिहाई से अधिक नहीं हो सकती 
लम्बे समय के लिए ऋण जमीन खरीदने इमारत बनाने अथवा कृषि 

यंत्रखरीदने के लिए दिए जावेंगे और थोड़े समय के लिए ऋण खेती 
के लिए खेती को पैदावार की बिक्रो के लिए तथा खेती से सम्रधित' 
 धंघो ( जैसे दूध घी का घघा ) के लिए दिए जावेंगे.। मध्यम समय 
के लिए ऋगण यंत्रों को खरीदने पशुश्रों को खरीदने भूमि में सुधार 
करने तथा अन्य ऐसे ही कार्यों के लिए दिए जावेंगे। 

थोड़े समय के लिए. ऋण १८ महीने के लिए होगा, मध्यम 
समय के लिए. ऋण १८ महीने से लेकर ७ वर्ष तक के लिए होगा 
तथा लम्बे समय के लिए, ऋण ७ से ३० वर्षो तक के जिए होगा। 
लम्बे समय के लिए थो ऋण दिया जावेगा वह २५००० रु> से कम 
नहोंश्रोर १ लाख रु० से अधिक का नहीं होगा | कोई ऋण बिना 
अचल या सम्पत्ति को बंधक रक्‍खे नहीं दिया जावेगा। 

कारपोरेशन सहकारी समितियों के सदस्यों और ऋण लेने' 
वाले समूह” के सदस्यों को लम्बे ऋण पर.-१ प्रतिशत तथा मध्यम 
और थोड़े समय के लिए. दिए जाने वाले पर १॥ प्रतिशत कम सूद 
पर ऋण दे । 

जहाँ तक हो सकेगा कारपोरेशन सहकारी संध्याओं को श्र 
प्रान्तीय कृषि साख कारपोरेशनों को ही अपना एजेंट बनावेगी। 
किन्तु कारपोरेशन बड़े तथा घनी किसानों को सीचे ऋण दे देगी । 
इसका तात्पर्य यह होगा कि छोटे किसान या तो सहकारी समिति 
बनावें और यदि वे सहकारी समिति न बनायें तों ऋण लेने वाले समूह 
बनाव तभी उन्हें ऋण मिल सकेगा | ह 

कारपोरेशन “का प्रबंध एक बोर्ड आव डायरैक्टर करगा | बोर्ड की 
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एक कार्यकारिणी होगी और एक मेनेजिंग डायरेक्टर होभा जो कार- 
पोरेशन का संचाल्ञव करेगा | 
न्ोड आ्राव डायरेक्टर के ११ सदस्प होंगे जो इस प्रकार होंगे 
केन्द्रीय सरग्कार २ डायरेक्टर, रिज्ञव बक २. डायरक्टर, शिद्ठ न्न बक 
२ डायरक्टर, सहकारी संस्थाये २, डायरेक्टर, अन्य ए्‌ डायरक्टर | 
- मैनेजिंग डायरेक्टर को नियुक्ति केन्द्रीय सरकार करेगा । पहली बार 
मैनेजिंग डायरैक्टर नियुक्त केरने में केन्द्रीय सरकार रित्रव बक से 
परामर्श लेगी और उसके बाद कारपोरेशन के बोर्ड श्रात्र डायरंक्टर 
की सलाह लेगी । 
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शब्दांवली 


इस पुस्तक में जो पारिभाषिक शब्द आये हैं, उनके लिए मारतीय 
अंथमाला की “अर्थशास्त्र शब्दावली” पुम्तक देखना बहुत ठपयोगी 
होगा, जिसका तीसरा संस्करण हो चुका है। यहाँ कुछ खास शब्दों. 
के चारे में यह बताया जाता है कि वे अँग्रेजी के किन-किन शब्दों की 
जगह काम में लाये गये हैं-... 
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